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 लोक  सभा  11  बजे  म०  पू०  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 प्रइनों  के मोखिक  उत्तर

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मुल्ला  पल्ली  रामचन्द्रन  -  उपस्थित  नहीं  हैं  श्री  रामपूजन  पटेल  ।

 श्री  सत्येश्न  नारायण  सिंह  :  मेरे  प्रश्न  संडया  387  का  क्या  हुआ  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  1-4-1987  को  लिया  जायेगा  ।

 श्री  राम  पूजन  पटेल  ।

 ]

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिये  आरक्षित  पद

 *388.  श्री  रामपूजन  पटेल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  की  सेवाओं  में  अनुभूच्चित  जातियों  और  अनुसूबित  जनजातियों
 के  लिए  आरक्षित  कोटा  अभी  तक  नहीं  भरा  गया  है  ;  और

 यदि  हां  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  और  आरक्षण  सम्बन्धी  यह  कोटा  कब  तक  और  किस
 प्रकार  भरा  जायेगा  ?

 कासिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गुह  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  पी०  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  आरक्षण  पदों
 के  किसी  कोटे  पर  नहीं  अपितु  समय  समय  पर  सेवाओं/पदों  में  भरी  जाने  वाली  रिक्तियों  पर
 आधारित  होता  केन्द्रीय  सरकार  की  सेवाओं  के  विभिन्न  समूहों  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  का  प्रतिनिधित्व  कमेचारियों  की  कुल  संख्या  के  संदर्भ  में  1.1.85  की  स्थिति  के  अनुसार

 अन्तिम  आंकड़ों  के  आधार  संलग्न  विवरणी  में  दिया  गया  है  ।

 समूह  ओर  समूह  में  अनुसूचित  जातियों  के  उम्मीदवारों  की  और
 विभिन्न  समूहों  में  अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  की  कमी  हालांकि  अनुसूचित  जाति  के
 प्रतिनिधित्व  की  समग्र  प्रतिशशता  15  प्रतिशत  को  सीमा  पार  कर  चुकी  इस  प्रकार  की  कमी
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 के  अन्य  कारणों  में  से  कुछ  कारण  यह  हैं  कि  सभी  समूहों  में  योग्यता  के  आधार  पर  वरिष्ठता  द्वारा

 पदोन्नति  में  आरक्षण  पहली  बार  केवल  1972  में  लागू  किया  यया  था  और  समूह  के  भीतर

 तथा  समूह  से  संभह  के  निम्तस्तर  स्तर  तक  अयन  द्वारा  पदोन्नति  में  आरक्षण  केवल

 1974  में  लागू  किया  गया  था  ।  समूह  के  निम्नतम  स्तर  तक  के  वैज्ञानिक  तथा  तकनीकी  पद

 केवल  1975  के  आदेशों  द्वारा  ही  आरंकंण  के  अधीन  आए  हैं  ।

 सीधी  भर्ती  के  मामले  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूबित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  को  आयु
 यात्रा  चयन  का  न्यूनतम  निर्धारित  अनुभव  की  अवधि  में  छूट  शुल्क  से  पूरी  छूट  और

 इस  प्रकार  के  समुदायों  के  उम्मीदवारों  का  अलग  से  साक्षात्कार  आदि  विभिस्न  रियायतें  दी  गई  हैं  ।

 आशा  है  कि  इस  प्रकार  के  उपायों  से  केन्द्रीय  सरकार  की  सेवाओं  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  के  प्रतिनिधित्व  में  आगे  और  सुधार  होगा  ।

 विवरण

 क्रम  समूह  कर्मचारियों  अनुसूचित  प्रतिशतता  प्रतिशतता

 संख्या  की  कुल  संख्या  जातियां  जनजातियां

 1  क्  57,849  4,228  7.30  1,001  1.73

 2  ख  69,063  6,932  10.03  1,089  9  1.57

 3  ग  20,03,301  2,98,065  14.87  84,153  53  4.20

 4  घ  12,39,692  2  2,57,931  20.80  70,668  5.70
 वालों  को

 कुल  33,69,905  5,67,156  16.83  1,56,911  4.65

 श्री  रास  पूजन  पटेल  :  माननीय  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में  बताया

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  आरक्षण  पदों  के  किसी  कोटे  पर  नहीं  अपितु
 समय  पर  सेवाओों/पदों  में  भरी  जाने  वाली  रिक्तियों  पर  आधारित  होता  है  ।  ग्रूप  और  में
 देखने  से  स्पष्ट  मालूम  पड़ता  है  कि  इनके  कोटे  में  अभी  बहुत  कमी  जिसके  अनुसार  उनकी  भर्ती

 होनी  वह  नहीं  हुई  है  ।  इसमें  कहा  गया  है  कि  विभिन्त  समूहों  में  अनुसूचित  जनजातियों  के
 उम्मीदवारों  की  कमी  मैं  समझता  हूँ  कि  एम०ए०  परीक्षाओं  में  कोई
 आरक्षण  नहीं  उनको  पास  करने  का  |  लेकिन  आज  लाखों  हरिजन  व्यक्ति  वी०ए०  पास
 करके  घूम  रहे  हैं  और  उनकी  योग्यता  में  कमी  नहीं  तो  क्या  कारण  है  वे  परीक्षाओं  में  नहीं  भाते

 इसका  मतलब  इसमें  कहीं-न-कहीं  कमी  है  ।  अनुसूचित  जनजाति  के  आरक्षण  को  पूरा  न  करने
 की  वजह  से  लड़के  घूम  रहे  हैं  मोर  उनके  दिल  में  ऐसी  भावना  पैदा  हो  रही  है  कि  जो  संविधान  में

 हमें  भधिकार  दिया  गया  वह  पूरा  नहीं  किया  गया  है  ।  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता
 वे  निश्चित  रूप  से  जाँच  करके  ऐसी  कौन  सी  व्यवस्था  कर  रहे  इनका  जारक्षण  पूरा  हो  ?
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 जिमुबरद  ]

 ओर  पी०  चिदस्थ श्स  :  मैं  माननीय  सदस्य  की  चिता  से  सहमत  हूं  कि  ग्रूप  ओऔ'ः

 प्रूप  में  अनुसूचित  क्ततियों  के लिए  15  अतिशत  का  प्रतिनिधित्व  ओर  अनुसूचित  जन  जातियों
 के  लिये  7.5  प्रतिशत  का  प्रशिनिश्चित्द  जो  निर्धारिल  किया  गया  अभी  तक  पूरा  नहीं  हुआ  है  ।

 मैं  यह  अवश्य  कहूंगा  कि  1.1.1965  भौर  1.1.1985  की  अवधि  के  बीच
 उत्तरवर्ती  सरकारों  द्वारा  किये  गये  कई  उपायों  के  परिणाम  स्वरूप  सभी  4  श्रेणियों  में  कुल  संख्या  और
 इतिसतला  दोनों  ही  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के  प्रतिनिधित्व  में

 पूर्ण  और  पर्याप्ल  बृद्धि  हुई  है  ।

 मैंने  अपने  उत्तर  में  जिन  कदमों  का  उल्लेख  किया  हमें  उन्हें  जारी  रखना  पड़ेगा  ।  हम
 माननीय  सदस्यों  की  सलाह  को  हमेशा  मानने  के  लिए  तैयार  हैं  ।  यदि  आगे  उठाये  जाने  वाले  कदमों
 के  सम्बन्ध  में  कोई  सुझाव  तो  हम  उन  पर  अवश्य  विभार  करेंगे  और  वे  कदम  उठायेंगे  परन्तु  हम
 इस  विचार के  प्रति  प्रतिबद्ध  हैं  कि सरकारी  सेवाओं  में  अनुसू चित  जातियों  और  अनुसूबित  जनजातियों
 के  प्रतिनिधित्व  में  वृद्धि  होनी  विशेषकर  ग्रूप  और  ग्रूप  में  ।

 क्रो  रास  पूजन  पटेल  :  माननीय  अध्यक्ष  आप  यह  देखेगें  कि  ग्रूप  सी  में  भी  अभी  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  का  कोटा  पूरा  नहीं  किया  गया  है  जबकि  हाई  इन्टर  पास

 सहके  उसमें  लिये  जाते  आज  और  पास  करके  लड़के  निकलते  हैं  और  वे  बेकार

 चूम  रहे  हैं  ।  उनको  नौकरी  प्रदान  करने  में  कोई  न  कोई  कमी  है  और  इसको  गंभीरता  से  देखना

 चाहिए  ।  जवाब  जो  मिल  रहा  उसके  लिये  मैं  कुछ  नहीं  कहता  लेकिन  मेरा  कहना  यह  है  कि

 जल्दी  से  जल्दी  भर्ती  करके  आरक्षण  को  पूरा  करना  साथ  ही  साथ  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि  श्रेणी  क  और  ख  में  श्रेणी  ग  से  पदोन्नति  करके  उनके  आरक्षण  कोटा  को  पूरा  करने  के  लिए
 क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  जिससे  संविधान  के  प्रति  जो  उनकी  भावना  उसकी  रक्षा  होती

 रहे  ।  सरकार  इसके  लिए  कब  तक  कदम  जिससे  आरक्षण  पूरा  हो  सके  ।

 ]

 श्री  पीो०  चिदम्बरस  :  1.1.1965  से  1.1.1985  तक  की  20  वर्ष  की  अवधि  के

 जिसका  कि  मैंने  जिक्र  किया  है  ग्रूप  में  अनुसूचित  जातियों  का  प्रतिनिधित्व  8.88  प्रतिशत  से

 बढ़कर  14.2  प्रतिशत  हो  गया  है  जो  कि  ।5  प्रतिशत  से  थोड़ा  ही  कम  ग्रूप  में  प्रतिनिधित्व

 17.75  प्रतिशत  से  बढ़कर  20.80  प्रतिशत  हो  गया

 अनुसूचित  जनजातियों  के  मामले  में  आंकड़े  इतने  सुखद  नहीं  हैं  ।  ग्रूप  सी  में  यह  1.14  प्रतिशत

 से  बनकर  4.20  प्रतिशत  और  में  2.39  प्रतिशत  से  बढ़कर  5.70  प्रतिशत  हुआ  है  ।

 जैत्ता  कि  मैंने  कहा  हम  वे  सभी  कदम  उठाते  रहेंगे  जिनसे  सुधार  हुआ

 हम  कोई  भी  अन्य  जो  आप  चाहते  उठायेंगे  ।  परन्तु  हम  इस  बिच।र  के  प्रति  पूर्णतः
 प्रतिवद्ध  हैं  कि अनस् चित  जातियों  और  अनुसूबित  जनजातियों  का  प्रतिनिधित्व  बढ़ना
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 यह  15  प्रतिशत  और  7३  प्रतिशत  के  सामान्य  स्तर  तक  और  उससे  यथासंभव  पह  घना

 भी  उमाकान्त  मिश्र  :  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  अधिकतर  लोग

 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  परन्तु  आमतौर  पर  नौकरियों  में  शहरी  युवाओं  को  अधिक  अवसर  प्राप्त  होते
 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  वे  ऐसा  प्रबन्ध  करेंगे  जिससे  कि  ग्रामीण

 युवाओं  को  अधिक  लाभ  प्राप्त  हो  ।

 भी  पी०  चिदस्थरस्  :  मैं  समझता  हूँ  कि  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाया  गया  मुद्दा  महत्वपूर्ण  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिये  उपलब्ध  आरक्षण  का  लाभ  केवल  शहरी
 युवाओं  को  ही  नहीं  होना  चाहिये  वरन्  ग्रामीण  युवाओं  को  भी  नौकरी  प्राप्त  होनी  परन्तु
 यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिस  पर  भर्ती  करने  वाले  प्रत्येक  विभाग  को  ध्यान  देना  चाहिये  |  मैं  जानता

 हैँ  कि  कल्याण  मंत्रालय  ग्रामीण  युवाओं  के  लिये  कई  कार्यक्रम  चला  रहा  शिक्षा  विभाग  भी
 ग्रामीण  युवाओं  के  लिये  कई  कार्यक्रम  चलाता  मैं  केवल  इतना  कहूँगा  कि  भर्ती  करने  वाले
 प्रत्येक  विभ ग  को  मार्गनिर्देश  जारी  करने  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  भर्ती  एजेंसियां
 यह  बात  ध्यान  में  रखें  कि  ग्रामीण  युवाओं  को  नौकरियों  में  प्रतिनिधित्व  देने  की  आवश्यकता  मैं
 यह  भी  ध्यान  रखूगा  कि  इस  मामले  में  काम्रिक  विभाग  क्या  कर  सकता

 श्री  अरबिन्द  नेताम  :  अध्यक्ष  जी  जद्दां  तक  शेड्युल्ड  ट्राइब्स  की  बात  सभी  कैटेगिरीज  में
 शोटेफाल  है  ।  इस  कन््द्री  में  जो  शेड्यूल्ड  एरियाज  उनके  लिये  एरिया  इन्टेग्रे टेड  एप्रोष  होनी  चाहिये
 ओर  जितने  भी  भारत  सरकार  के  हेडक्वार्टर  वे  काफी  दूर  होते  हैं  और  ये  जो  एडवरटाइजमेंट  होते

 वे  वहां  तक  पहुंच  नहीं  तो  मैं  मननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  बे  मोवाइल
 रिक्रूटमेंट  एजेन्सी  ट्राइवल  एरियाज  के  लिए  प्रस्तावित  करेंगे  ।

 एक  साननतोय  सदस्य  :  आल  हइन्डिया  रेडियो  से  प्रस्तावित  होते  हैं  रोज  ।

 ]

 ॥
 की  पी०  चिदंस्थरम  :  इसी  समय  इसका  जबाब  देना  बहुत  कठिन  मैं  सुझाव  की  जांच

 करू  गा  ।

 केन्द्रीय  सेवाओं  के  बेतनमानों  में  समामता

 $390.  भी  गुरदास  कामत  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 ग्रप  के  जो  अधिकारी  भारतीय  प्रशासनिक  भारतीय  विदेश  सेवा  और  भारतीय
 पुलिस  सेवा  से  संबद्ध  नहीं  उनके  हितों  को  रक्षा  करने  तथा  वेतनमानों  में  समानता  लाने  के  लिये
 सरकार  कौन-कोन  से  प्रस्तावों  पर  विचार  कर  रही  हैं  ?

 बिस  मंत्रालय  में  व्यय  बिभाग  में  राज्य  संत्रो  बी०  के०  :  ऐसे  कोई  प्रस्ताव
 विद्या  राधीन  नहीं  हैं  ।
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 केन्द्रीय  सेवाओं  के  समूह  अधिकारियों  के  लिये  चौथे  केन्द्रीय  वेतन  भ्रायोग  द्वारा  की  गई
 सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  और  अधिसूचित  कर  दिया  गया  अधिसूचना
 की  प्रतियां  सभा  पटल  पर  भी  रख  दी  गई  भारतीय  प्रशासनिक  भारतीय  विदेश
 भारतीय  पुलिस  सेवा  और  भारतीय  वन  सेवा  के  अधिकारियों  के  वेतनमानों  में  कतिपय  असंतुलनों  को
 ठीक  करने  और  कतिपय  सापेक्षताओं  को  बनाये  रखने  की  आवश्यकताओं  के  कारण  इनके  वेतनमानों
 को  बेतन  आयोग  की  सिफारिशों  में  कुछ  संशोधन  करने  के  बाद  नियत  किया  गया

 श्री  गुरुवास  कामत  :  क्या  माननोय  मंत्री  जी  हमें  जानकारी  देंगे  कि  क्या  यह  सच  महीं  है  कि
 चौथे  वेतन  आयोग  ने  यह  निष्कर्ष  निकाला  है  कि  सभी  सेवाओं  के  ग्रूप  के  अधिकारियों  के  वेतम
 मानों  में  समानता  होती  चाहिये  और  यदि  तो  चोथे  वेतन  आयोग  द्वारा  केवल  भारतीय  प्रशासनिक

 भारतीय  विदेश  भारतीय  पुलिस  सेवा  और  भारतीय  वन  सेवा  के  अधिकारियों  के  संबंध  में
 की  गई  सिफारिशों  में  ही  संशोधन  क्यों  किया  गया  क्या  यह  आंदोलन  का  मुख्य  कारण  नहीं  है  ।

 श्री  बी०  के०  गढ़बी  :  इस  दृष्टि  से  कि  कुछ  सेवाओं  को  थोड़ी  सी  वरीयता  दी  जानी  चाहिये
 वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  में  कुछ  सुधार  किया  गया  अतः  ये  सुधार  सोच-विचार  कर  निर्णय
 करने  के  बाद  किये  गये

 शी  गुरादास  कासत  :  क्या  माननीय  मंत्री  जी  हमें  इस  बात  की  जानकारी  देंगे  कि  क्या  यह  सच

 नहीं  है  कि  भारतीय  प्रशासनिक  भारतीय  विदेश  सेवा  के अलावा  अन्य  अधिकारियों  को  संयुक्त
 सचिव  के  पद  पर  पहुंचने  में  22  से  25  वर्ष  तक  लग  जाते  हैं  जबकि  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  और
 भारतीय  विदेश  सेवा  के  अधिकारियों  को  14  से  17  वर्ष  तक  का  समय  लगता  है  और  यदि  तो
 क्या  इससे  अधिकारियों  के  मनोबल  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ?

 श्री  बी०  के०  गढ़वी  :  मैं  नहीं  समझता  कि  इससे  अधिकारियों  के  मनोवल  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 श्री  हरुभाई  मेहता  :  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जान  सकता  हूँ  कि  वेतनमानों  के

 अलावा  पदोन्नति  वाले  अधिकारियों  में  असंतोष  का  एक  मुख्य  कारण  वरिष्ठता  का  प्रश्न  भी  है  ?

 सगभग  प्रत्येक  राज्य  में  सामान्य  प्रशासन  विभाग  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  के

 नियन्त्रण  में  होता  जिसके  परिणाम  स्वरूप  पदोन्नत  अधिकारियों  को  वरिष्ठता  के  मामले  में  काफी

 कठिनाई  होती  जब  कभी  पद  रिक्त  भी  हाते  तो  उन्हें  तब  तक  अधिसूचित  नहीं  किया  जाता

 जब  तक  कि  पर्याप्त  संछ्या  में  भारतीय  प्रश  सनिक  सेवा  के  अधिकारी  उपलब्ध  न  हों  ।  क्या  सरकार

 इस  मामले  पर  ध्यान  देगी  ताकि  मैं  पदोन्नत  अधिकारियों  और  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के

 अधिकारियों  के  बीच  वरिष्ठता  जैसे  मामलों  में  सभी  प्रक'र  की  असंगतियों  जितना  जल्दी  संभव

 हो  दूर  किया  जाये  ?

 भरी  बी०  के०  यढ़बी  :  जहाँ  तक  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  संवर्ग  में  अधिसूचित  किये  जाने
 के  लिये  राज्य  सेवा  अधिकारियों  की  पात्रता  का  प्रश्न  उसका  एक  अनुपात  निश्चित  है  और  उसका

 पालन  किया  जा  रहा  इसका  कोई  अश्न  ही  नहीं  है  कि  पदोन्नति  से  ऊपर  आने  वाले

 अधिकारियों  को  पदोन्नति  के  पर्याप्त  अबसर  नहों  दिये  जा  रहे  हैं  ।
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 ]

 क्री  दयासलाल  यादव  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  उसका  आधार

 क्या  था  जो  कि  एक  तरह  के  अधिकारियों  में  इस  प्रकार  का  पक्षपात  किया  गया  ?  कया  यह  सही  नहीं
 है  कि  आई०  ए०  एस०  अफसर  ही  आज  देश  में  शासन  के  तमाम  उच्च  पदों  पर  आसीन  हैं-चाहे
 सरकार  में  हो  या  पब्लिक  सेक्टर  में  कहीं  पर  भी  सारे  अधिकार  उनके  पास  हैं  और  चू  कि
 उनके  पास  अधिकार  हैं  इसलिए  वही  फंसला  करते  हैं  और  यह  फैसला  भी  उन्होंने  अपने  पक्ष  में  किया  ।
 सरकार  भी  इस  फंसले  से  सहमत  हो  गयी  ।  इससे  देश  के  तमाम  करमंच।रियों  में  गहरा  असन्तोष  व्याप्त

 हो  गया  है  ।  आप  इसका  आधार  नहीं  बता  पाते  जिसके  पास  अधिकार  अधिक  उसका  वेतन
 कम  भी  हो  लेकिन  जिसके  पास  अधिकार  भी  कम  हों  और  उसे  वेतन  भी  कम  यह  न्यायोत्रित

 नहीं  कहा  जा  सकता  ।  आईइ०  ए०  एस०  अफसरों  के  हाथ  में  सत्ता  फाइनेंस  मिनिस्ट्री  में  भी  उनके

 हाथ  में  सत्ता  थी  इसलिए  उन्होंने  अपन  पक्ष  में  फैसला  कर  यदि  यह  कहा  जाए  तो  अनुचित
 नहीं  होगा  ।

 श्री  बो०  के०  गढवी  :  यह  कहना  उचित  नहीं  होगा  कि  आई०  ए०  एस०  अफसरों  ने  अपने
 पक्ष  में  फैलला  किया  दर  असल  फंसला  गवनमेंट  ने  किया  मैं  यह  भी  कहना
 चाहूंगा  कि  हम।री  जो  प्र  जेन्ट  रिक्रूटमैंट  पालिसी  उसमें  जो  टोप  रेंकर  होते  हैं  उन्हें  आाई०  ए०  एस०
 में  लिया  जाता  है  और  बाकी  दूसरी  सर्विसिज  में  जाते  इसलिए  गवरबमेंट  ने  यह  सोचने  के  बाद
 फैमला  किया  और  उन्हें  थोड़ा-ला  एज  यह  एज  धिफं  आई०  ए०  एस०  अफसरों  को  ही  नहीं

 इंडियन  फोरन  सविस  वालों  को  भी  दिया  |  जहां  जहां  हमको  लगा  कि  देना  चाहिए  वहां  वहां
 हमने  दिया  ।  आई०  पी०  एस०  में  इंडियन  फोरन  स्विस  में

 भ्री  द्यासलाल  यादव  :  ऐसा  करने  का  कारण  कृपा  कर  आप  दो-तीन
 कारण  गिनाएं  कि  इन  कारणों  से  आपके  सोचने  की  मानसिक  स्थिति  बनो  |  चूंकि  आई०  ए०  एस०
 अफसरों  ने  सिफारिश  उस  पर  आपने  दस्तखत  कर  कोई  कारण  तो  आप  बताइये  कि
 आपने  ऐसा  क्यों  किया  ?

 थी  थी०  के०  गढ़वो  :  यह  कटना  भी  गलत  है  कि  आई०  ए०  एस०  आफिसरों  ने  नोट  लिखा
 ओर  उस  पर  दस्तखत  कर  गवरनंमेंट  ने  सारी  बातों  को  सोच  कर  और  पे-कमीशन  की
 रिकमण्डेशंस  को  देखकर  किया  है  ।

 झ्ली  दयासलाल  यावव  :  आप  आधार  तो  दो-बार  कारण  तो  डेलीब्रेशंस  के
 बारे  में  बताइये  कि  किस  तरह  की  डेलीब्रेशंस  थीं  ?

 झरी  थी०  के०  गढ़बी  :  जिस  तरह  की  डंलीब्रेशस  उनकी  डिटेल्स  तो  मैं  नहीं  बता  सकता
 हैं  लेकिन

 यह
 जरूर  कह  सकता  हूँ  कि  पे-+मीशन  की  रिकमण्डेंशंस  के  ऊपर  एक  ग्रूप  आफ  मिनिस्टसे

 ने  सारी  बातों  को  सोचकर  के  यह  फंसला  किया  है  और  फिर  वह  फँसला  केबिनट  को  दिया  ।

 झ्मी  इयासलाल  धादव  :  अध्यक्ष  मुझे  आपकी  प्रोटेक्शन  चाहिए  ।  अगर  आधार  अभी
 नहीं  बता  सकते  हों  तो  बाद  में  बता  दीजिए  ।
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 शी  संयद  शाहबुददीन  :  अध्यक्ष  इस  असमानता  के  पीछे  कोई  तक॑  समझ  नहीं  आता

 है  ।  संविधान  में  दो  एक  अखिल  भारतीय  सेवाओं  और  दूसरो  केन्द्रीय  का  उल्लेख
 अश्विल  भारतीय  सेवा»  और  केन्द्रीय  सेवाओं  के  भिन्न-भिन्न  कार्य  क्षेत्र  अखिल  भारतीय

 सेवाओं  और  केन्द्रीय  सेवाओं  में  असमानता  की  बात  समझ  में  आती  परन्तु  मुझे  पता  लगा  है  कि
 भारतीय  प्रशासनिक  भारतीय  पुलिस  सेवा  और  भारतीय  विदेश  सेवा  को  एक  साथ  मिला  टिया
 गया  है  जिसमें  से  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  और  भारतीय  पुलिस  सेवा  अखिल  भारतीय  सेवायें  हैं
 परन्तु  भारतीय  विदेश  सेवा  केन्द्रीय  सेवा  मुझे  इस  बात  का  कोई  कारण  नजर  नहीं  आता  है  कि
 इस  वर्गीकरण  में  भारतीय  विदेश  सेवा  जो  कि  केन्द्रीय  सेवा  है  और  जिसका  कभी  मैं  भी  सदस्य

 -  था--मैं  अपनी  ही  सेवा  के  विरुद्ध  तक॑  दे  रहा  विशेष  दर्जा  दिया  इस  असमानता  से  इन
 सेवाओं  में  पूरी  नौकरशाही  में  अत्यधिक  असंतोष  व्याप्त  इसी  कारण  से  सरकार  को
 अभ्यावेदन  आदि  प्रस्तुत  किये  जा  रहे  वास्तव  में  इसके  कारण  आन्दोलन  भी  हो  सकता  अतः
 मैं  यह  महसूस  करता  हूँ  कि  सरकार  दृप्त  स्थिथि  को  स्पष्ट  करे  और  वेतनमानों  तथा  सरकार  में  उच्च
 पदों  तक  पहुंचने  के  लिये  पात्रता  में  असमानता  रखने  का  ओऔचित्य  भी  स्पष्ट  रूप  से  सिद्ध

 मेरे  विचार  में  केवल  एक  अपवाद  होना  हमें  जिला  स्तर  पर  सरकार  के
 कलापों  को  समन्वित  करने  के  लिये  एक  सामान्य  सेवा  की  आवश्यकता  है  और  इसलिये  अखिल
 भारतीय  सेवा  में  असमानता  के  मामले  में  कोई  तक  दिया  जा  सकता  है  परन्तु  भारतीय  पुलिस  सेवा
 और  भारतीय  विदेश  सेवा  को  इसमें  शामिल  किये  जाने  का  मुझे  कोई  कारण  नजर  नहीं  आता

 मैं  माननीय  मंत्रीजी  से  जानना  चाहूगा  कि  क्या  उनके  पास  इन  तीनों  सेवाओं  को  एकसाथ
 इकट्ठा  करने  के  कोई  कारण  और  तक  हैं  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  उनकी  भर्ती  भी  यह  निश्चित  करने  के  लिये  सक्षम

 नहीं  है  कि  नम्ब्रर  एक  नम्बर  दो  से  अच्छा  है  अथवा  नम्बर  79  नम्बर  80  से  भच्छा  है  ।

 श्री  बो०  के०  गढ़वोी  :  वर्ष  1979  में  जब  जनता  सरकार  सत्ता  में  थी  उन्होंने  इन  सभी
 सेवाओं  के  लिये  एक  एकीकृत  परीक्षा  प्रारम्भ  की  ।  उससे  पहले  भारतीय  प्रशासनिक  भारतीय
 वन  सेवा  के  लिये  दो  अतिरिक्त  पेपर  देने  होते  थे  ।  परन्तु  1979  में  आवश्यकता  को  समझे  बिना

 भौर  यह  जाने  बिना  कि  परीक्षा  के  लिये  क्या  उचित  दृष्टिकोण  होना  चाहिये  उन्होंने  सभी  के  लिये

 समान  परीक्षा  प्रणाली  बना  केवल  भारतीय  वन  सेवा  को  अलग  रखा  गया  |  वे  सभी  एक

 ही  श्रेणी  में  अਂ  गई  ।  इसीलिये  जब  हम  इस  श्रंणी  के  लिये  उम्मीदवारों  का  चयन  करते  तब

 जहाँ  तक  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  का  सम्बन्ध  है  योग्यता  क्रम  में  उच्च  स्थान  प्राप्त  उम्मीदवारों
 को  उपलब्ध  रिक्तियों  के  अनुसार  केन्द्रोथ  सेवाओं  में  प्राथमिकता  दी  जातों  आपने  कठिनाइयां
 उत्पन्न  की  आपने  यह  नहीं  समझा  है  कि  एक  ही  परीक्षा  रखना  व्यावहारिक  दृष्टिकोण  नहीं  है  ।

 इसलिए  हम  यह  विचार  कर  रहे  हैं  कि  इसमें  सशोघन  किया  जाये  या  नहीं  ।

 इलेक्ट्र  निकी  उद्योग  का  स्ववेशोकरण  कार्यक्रम

 *393.  श्री  प्रताप  भागु  शर्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 वर्ष  1985  तथा  1986  के  दोरान  देश  में  कुल  कितने  मूल्य  की  इलेक्ट्रॉनिको  बस्तुओं
 का  उत्पादन  हुआ  है  :

 उपयुक्त  उत्पादन  को  प्राप्त  करने  के  लिए  कितने  प्रतिशत  पुर्जों  का
 आयात  करना  और

 क्या  सरकार  हलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  द्वारा  किये  जा  रहे  उत्पादन  और  उसके  स्वदेशीकरण
 कार्यक्रम  से  सन्तुष्ट  हैं  ?

 बिज्ञान  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  भहासागर  परमाणु
 इसेक्ट्रोलिको  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रों  के०  आर०  :  भारत  में
 उत्पादित  इलेक्ट्रॉनिकी  वस्तुओं  का  कुल-मूल्य  वर्ष  1985  में  2660  करोड़  रुपये  तथा  वर्ष  1986  में
 3460  करोड़  रुपये  था  ।

 इलेक्ट्रॉनिकी  वस्तुओं  की  उपयुक्त  मात्रा  का  उत्पादन  करने  के  अपेक्षित  जिन
 संघटक  पुर्जों  का  आयात  किया  जाता  उनका  भारत  में  उतराई  तक  के  आयात-मूल्य  का  प्रतिशत

 मूल्यों  में  व्यक्त  करें  दो लगभग  25  प्रतिशत  बैठता  है  ।

 इलेक्ट्रानिकी  उद्योग  का  उत्पादन  तथा  स्वदेशीक रण  का  कार्यक्रम  सन््तोष  जनक  रूप  से
 भागे  बढ़  रहा

 भरी  प्रताप  भान॒  इस  बात  में  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  पिछले  दो  या  तीन  वर्षों  के  दौरान
 हमारे  इलैक्ट्रानिक  उद्योग  ने  तीम्र  गति  से  प्रगति  की  विशेषकर  के  लिए
 रोजगार  के  नए  अवमर  भी  पैदा  हुए

 1985  में
 की  गई  नयी  नीति  की  घोषणा  के  परिप्रेक्ष्य  में  1990  तक  इलैक्ट्रानिक

 सामान  के  उत्पादन  का  लगभग  1000  करोड़  रुपए  का  लक्ष्य  रक्षा  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय
 से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उद्यमियों  विशेषकर  उन्नत  प्रौद्योगिकी  तकनीकी  परामर्श
 दाज्नी  सेवा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  कोई  योजना  तैयार  की  यह  उद्योग  विभिन्न
 इलेक्ट्रानिक  उत्पादों  की  आवश्यकता  पर  आधारित  जिनका  हमारे  देश  में  मिर्माण  किया  जा
 रहा

 क्री  के०  आर०  नारायणन  :  सरकार  इलैबट्रनिकी  उद्योग  को  प्रत्येक  संभव  प्रौद्योगिकी  सहायता
 देती  सर्वप्रथम  विशेषकर  उन्नत  के  अत्यन्त  उद।र  आमान  की  अनुमति
 प्रदान  की  गई  जहां  तक  परामशेंदात्री  सेवा  का  सम्वन्ध  हमारे  यहां  इलैक्ट्रानिक  व्यवसाय  और
 प्रौद्योगिकी  निगम  जो  उद्योगों  को  सहायता  गौर  तकनीकी  सहायता  देता  है  ।

 इसके  अनुसंधान  ओर  विकास  के  प्रयासों  और  प्रौद्योगिकी  अन्तरण  के  लिए  हर
 प्रकार  का  प्रोत्साहन  दिया  जाता  है  ।

 शो  प्रताप  भानु  दार्मा  :  मेरा  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  तकनीकी  श्रम  शक्ति  के  वारे  में  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  1990  तक  इलेक्ट्रानिकी  उद्योग

 के  लिए  आवश्यक  प्रशिक्षित
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 क्षम  शक्ति  में  कमी  आएयी  ।  यदि  ऐसा  तो  विक्षाम  और  प्रौद्योगिकी  मंभालय  मा  इलेक्ट्रानिकी  मंत्रालय

 हारा  1990  तक  इलैक्ट्रानिकी  उद्योग  के  लिए  अपेक्षित  पर्याप्त  श्रम  शक्ति  तैयार  करने  के  लिए  क्या

 विशेष  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 हरी  के०  आर०  मारायणन  :  तकनीकी  रूप  से  प्रशिक्षित  श्रम  शक्ति  विकसित  करने  के  लिए  हम

 व्यापक  उपाय  कर  रहे  हैं  ।  इसके  लिए  हम  विश्व  विद्यालयों  और  संस्थानों  में  इलैक्ट्रानिकी  अध्ययन

 और  अनुसंधान  को  प्रोत्साहन  दे  रहे  हैं  ।  हम  लोगों  को  विशेषकर  साफ्ट  बेयर  प्रौद्योगिकी  प्रशिक्षित

 करने  के  लिए  देश  के  विभिन्न  भागों  में  भ/रतीय  सूलना  प्रोश्ोगिको  संस्थान  जैसे  नए

 संस्थानों  की  स्थापना  भी  कर  रहे  हैं  ।

 भरी  प्रताप  भागु  हार्मा  :  कमी  के  बारे  में  क्या  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  के०  आर०  नारायणन  :  कमी  है  ।  इसलिए  इसे  पूरा  करने  के  लिए  यह  सभो  प्रयत्न  किये

 जा  रहे

 श्री  प्रताप  भाग  हार्मा  :  कितनी  कमी  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  और  कोई  प्रश्न  नहीं  ।

 )

 श्री  कमल  ताथ  :  मंत्री  महोदय  ने  प्रौद्योगिकी  विदों  के  बारे  में  कहा  है  प्रौद्योगिकी

 इलेक्ट्रानिकी  सकनीशियनों  से  भिन्न  हैं  ।  प्रगति  के  साथ-साथ  इलैक्ट्रानिक  पुर्जो  का  हर  चीज  चाहे
 वह  शेयर  हो  या  विमान  इस्तेमाल  हो  रहा  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इलेक्ट्रानिक  ओद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  को  बढ़ावा  देने  के  बारे  में  विधार  कर  रही

 है  जिससे  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  भी  देश  के  इलेक्ट्रानिकी  नेटवर्क  में  लाया  जा  सके  |  आज  जो  बेरोजगारी
 उसे  देखते  हुए  यह  आवश्यक  है  ।  हम  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  और  पालोटैविनक्स  को  बढ़ावा

 दे  रहे  हैं  किन्तु  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  केन्द्रीय  सरकार  या  राज्य  सरकारें  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 इलैक्ट्रानिक  पालीटैबिनक  संस्थानों  को  बढ़ावा  दे  रही  हैं|  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  कया
 सरकार  की  ऐसी  कोई  योजना  है  और  क्या  सरकार  इस  प्रकार  की  किसी  योजना  को  और
 समर्थन  देगी  ?

 श्री  असल  दत्त  :  क्या  शहरी  क्षेत्रों  में  भी  सब  कुछ  है  ?

 श्रो  के०आर०  नारायणन  :  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इलेक्ट्रानिक्स  में  प्रशिक्षण  को  बढ़ावा  देने  की  कोई
 गोजना  हम  पालीर्टक्तिक  इंजीनियरी  कालेजों  और  जूनियर  तकनीकी  संस्थानों  को
 यता  दे  रहे  हैं  ।  विभिन्न  राज्यों  में  श्रम-णक्तित  विकास  संस्थान  भी  केन्द्र  हस  सबको  विशेष  रूप  से
 बढ़ाचा  दे  रहा  है  ।

 श्री  एत०  जयपाल  रेड्डी  :  मंत्री  जी  ने भाग  के  अपने  उत्तर  में  बताया  है  कि
 1985  के  दौरान  देश  में  उत्पादित  इलेक्ट्रानिक  सामान  का  कुल  मूल्य  लगभग  2000  करोड़  रुपए  था
 और  1986  के  दौरान  लगभग  3000  करोड़  रुपए  मैं  यहु  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कुल  मूल्य
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 में  उत्पाद  शुल्क  भी  शामिल  है  उस  स्थिति  में  आयातित  पुर  का  प्रतिशत  25  प्रतिशत  से  अधिक

 नहीं

 क्री  के०  आर०  मारायणन  :  मेरा  विचार  यह  है  कि  इसमें  उत्पाद  शुल्क  शामिल

 नहीं  है  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेक्षडी  :  यह  विचार  की  बात  ठीक-ठीक  उत्तर  होना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मुझे  उनकी  बात  स्वीकार  करनी  होगी  ।

 मधु  वंडबते  :  उनके  कहने  का  आशय  है  कि  इसमें  भ्रांति

 श्री  एस०  जयवाल  रेड्डी  :  महोदय  भाग  का  उत्तर  इस  बात  पर  निर्भर  करता

 भरी  के०आर०  नारायणन  :  महोदय  मैं  पुष्टि  करता  हूं  कि  इसमें  उत्पाद-शुल्क  शामिल  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  अब  इसकी  पुष्टि  कर  दी  है  ।

 विद्युत  इंजोनियरों  क ेलिए  अखिल  भारतोय  संवर्ग

 *+394.  श्रीमती  किशोरी  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विद्युत  इंजीनियरों  क ेलिए  एक  अखिल  भारतीय  संवर्ग  बनाने  का
 विचार

 यदि  तो  यह  संवर्ग  कब  बनाया  और

 यदि  नहीं  तो  विद्युत  इंजीनियरों  में  व्याप्त  निराशा  और  असंतोष  दूर  करने  हेतु  अन्य
 कौन  से  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंदन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  भन्त्री  :
 पो०  :  नहों  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 संवर्ग  की  आवश्यकताओं  और  इस  संवर्ग  के  अधिकारियों  के  कंरियर  के  न्यायसंगत
 हितों  की  देखभाल  करने  के  उद्देश्य  से  केन्द्रीय  विद्य  त  इन्जीनियरी  सेवा  की  समय-समय
 पर  संवर्ग  पुनरीक्षा  की  जाती  है  ।

 झोमतो  किशोरी  मैं  यह  जानना  चाहती  हूँ  कि  विद्युत  इंजीनियरों  की  शिकायतों  को
 दूर  करने  संबंधी  आवधिक  पुनरीक्षा  के  पश्चात  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?  मैं  समझती
 हूँ  कि  सरकार  को  विद्युत  इंजीनियरों  द्वारा  समय-समय  पर  किए  जा  रहे  आन्दोलन  की  जानकारी  है  ।

 थी  पी०  चिरस्थरम्  :  मेरा  विश्वास  है  कि  संवर्ग  पुनरीक्षा  में  विद्युत  इंजीनियरों  की
 चित  मांगों  को  काफी  श्रीमा  तक  मान  लिया  यया  मुझे  मालूम  है  कि  अभी  भी  समस्याएं  किन्तु
 मैंने  इस  मामले  में  ऊर्जा  मंत्रालय  के  साथ  बात-चीत  की  है  और  उन्होंने  मुझे  आश्वासन  दिया  है  कि
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 वह  इस  मामले  की  छानबीन  कर  रहे  हैं  और  वह  विद्युत  इन्जीयियरों  से  कुछ  बातचीत  भी  कर  रहे
 यदि  और  समास्याए  उठती  तो  हम  अन्य  संवर्ग  पुनरीक्षा  द्वारा  निश्चित  रूप  से  उसकी  जांच  करें

 झोसती  किशोरी  इसके  साथ-साथ  मैं  यह  जानना  चाहती  हूँ  कि  क्या  सरकार  राज्य
 बिजली  बोर्डों  के  कार्य  घालन  को  सुधारने  के  लिए  केवल  विद्यूत  हन्जीनियरों  को  ही  बिजली  बोर्डों  का
 अध्यक्ष  नियुक्त  करने  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  कौ  निर्देश  जारी  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  ?

 क्रो  पी०  चिदस्थरम्  :  महोदय  यह  एक  ऐसा  प्रश्न  है  जिसका  उत्तर  मैं  नहीं  दे  सकता  ।  यह
 राज्य  सरकार  या  ऊर्जा  मंत्रालय  से  पूछा  जाना  चाहिए  ।

 परती  भूमि  का  विकास  संबंधी  कार्यक्रम

 #395.  श्री  सो०  साधव  रेड्डी  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  परती  भूमि  के  विकास  सम्बन्धी  कार्यक्रम  का  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  :  और  परती  भूमि  के  विकास  के  लिए
 बनरोपण  कार्यक्रम  का  मूल्यांकन  किया  गया  है  और  1985-86  तथा  1986-87  में  हासिल  किए  गए
 लक्ष्य  1984-85  में  प्राप्त  हुए  लक्ष्यों  से  14  से  30  प्रतिशत  तक  अधिक  थे  ।

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  यह  प्रतिशत  की  बात  मेरी  समक्ष  में  नहीं  भाई  ।  जबाब  में  कहा  गया

 है  कि  1985-86  में  ।4  प्रतिशत  1986-87  में  13  प्रतिशत  लेकिन  1984-85  में  कितना

 पहले  यह  पता  लगे  कि  बेस  क्या  है  और  आपकी  उपलब्धि  क्या  है  ?  यह  बतायें  कि  कितने

 हेक्टेयर  में  आपने  यह  क्षाड़  उगाये  हैं  ?

 श्री  भजन  अध्यक्ष  1983-84  में  12  करोड़  8  लाख  81  हजार  हेक्टेयर  भूमि
 में  बन  रोपण  किया  1984-85  में  13  करोड़  18  लाख  हेक्टेयर  में  वन  रोपण  किया  और

 1985-86  5-86  में  15  लाख  हेक्टेयर  में  किया

 प्रो०  मधु  वण्डवले  :  आप  गलती  से

 श्री  भजन  लाल  :  आप  सुनने  की  कृपा  करें  **

 अध्यक्ष  महोबय  :  भजन  लाल  जी  आप  पहले  करोड़  कह  गये  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबले  :  आप  करोड़ों  से  लाखों  पर  मत  यह  चुनावों  के  बोट  नहीं  हैं  ।

 |

 श्री  भजन  लाल  :  1983-84  में  ।2  लाख  8  हजार  8।  हेक्टेयर  1984-85  में  13

 लाख  18  हजार  हेक्टेयर  1985-86  में  15  लाख  10  हजार  हेक्टेयर  में  और  1986-87  में  17
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 लाख  22  हजार  हेक्टेयर  में  कन  रोपण  किया  छठी  पंचवर्षीय  योजना  खत्म  होने  के  पहले  शाल

 हमने  ।4  प्रतिशत  की  बढ़ोत्तरी  की  है  ओर  इस्ती  आंकड़े  के  जाधार  पर  1986-87  तक  हमने  30

 प्रतिशत  तक  वनों  में  बढ़ोत्तरी  की  है  ।

 श्री  साधव  रेड्डी  :  अभी  कुछ  समय  पहले  श्रथ्वान  मंत्री  जी  ने  कहा  था  कि  हम  देश  में  हर
 साल  5  मिलिसन  एकड़  जमीन  पर  और  फौडर  जैसे  प्लांटस  लगायेंगे  और  इस  समय  देश  में

 कुल  175  मिलियम  एकड़  वेस्टलैंड  बतायी  जाती  यदि  आप  प्रधान  मंत्री  जी  के  उस  एनाउसमैंट

 के  मुताबिक  प्लटिेशन  करेंगे  तो  आपको  पूरा  एरिया  कवर  करने  में  लगभग  35  साश  दूसरी
 तरफ  भापने  जो  आंकड़े  अभी  उनके  अनुसार  12  लाख  कहों  पर  14  लाख  एकड़  जमौन  पर

 ही  आप  प्लांटेशन  कर  पाये  हैं  जो  कि  बहुत  ही  कम  है  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूँ  कि

 आप  सदन  में  जो  आंकड़े  दे  रहे  वे  आपको  कहां  से  मिले  क्यों  कि  यह  कार्य  राज्य  सरकारों

 का

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  समझते  हैं  कि  आंकड़े  भी  इस्पोर्ट  होते  हैं  ।

 श्री  माधव  रेड्डो  :  क्या  आप  सदन  में  जो  आंकड़े  देते  वे  आपको  स्टेट  गबनेमैंट  से

 प्राप्त  होते  हैं  रिमोट  सैसिंग  बगेरह  के  जरिए  प्राप्त  होते  हैं  या आपका  कोई  स्टेट  बेसिस  प्रोग्राम
 उससे  प्राप्त  करते  हैं  ।

 क्री  भजन  लाल  :  अध्यक्ष  वनों  का  पता  लगाने  के  दो  तरीके  एक  तो  हम
 लाइट  के  द्वारा  और  दूसरे  डिपार्टमैंट  भरी  उसकी  तह  में  जाकर  देखता  लेकिन  ज्यादातर  काम  स्टेट
 गवनेमैंट  का  ही  है  ?  स्टेट  गवनंमैंट  जो  आंकड़े  हमें  एकत्रित  करके  देती  उसी  के  आधार  पर  हम
 यहां  आप  को  फीगरसं  देते

 थी  भागषषत  झा  भाजाव  :  उसमें  क्या  आंध्र  प्रदेश  के  भी  आंकड़  उपलब्ध  हैं  ।

 क्री  भजन  लाल  :  आंध्र  प्रदेश  के  अंकड़  भी  यदि  आप  पूछना  चाहें  तो  मैं  बता
 सकता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अपने  तो  ये  जानते  नहीं  दूसरों  का  जानते  फ्री  कोशिश  करते  हैं  ।

 श्री  भजनलाल  :  जहां  तक  प्रधानमन्त्री  जी  के  एनाउसमैंट  का  सम्बन्ध  उन्होंने  बिल्कुल  ठीक
 कहा  हमारा  लक्ष्य  आगामी  वर्षों  में  50  लाख  हेक्टेयर  जमीन  में  प्रतिवर्ष  वनरोपण  करने  का
 लेकिन  अभी  हम  उतना  एचीवमैंट  नहीं  कर  पाये  हैं  ।  यह  बात  भी  ठीक  है  कि  हमने  लगातार  बढ़ोत्तरी
 की  है  और  हमारी  कोशिश  यह  होगी  कि  जो  साल  शुरू  होने  जा  रहा  उसमें  हमें  उम्मीद  है  कि  20
 लाख  हैक्टेयर  जमीन  में  प्लांटेशन  कर  पायेंगे  ।  अभी  जनवरी  तक  के  आंकड़े  सिर्फ  [7  लाख  10  हजार
 के  ही  हैँ  परन्तु  अगले  साल  हम।री  कोशिश  होगी  कि  इस  संख्या  को  हम  30  हजार  तक  ले  जाएं  तथा
 सातर्वी  पंब  वर्षीय  योजना  पूरी  होने  तक  50  हैक्टेयर  भूमि  में  हम  बनरोपण  के  अपने  लक्ष्य  को
 अवश्य  कम्पलीट  हमारा  डिपार्टमैंट  तेजी  से  इरा  दिशा  में  प्रयत्नशील  है  ।

 करी  थी०  नामामाल  :  अध्यक्ष  हमारे  जम्मू  कश्मीर  स्टेट  का  एक  दो-तिहाई  एरिया
 लहाख  रीजन  में  ह ैऔर  वह  सारा  रीजन  बेस्टलेंड  एण्ड  कोल्ड  केटेगरी  में  फाल  करता  है  ।
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 तरह  हिमाचल  फ्रदेश  का  लाहौल  ौस्पितिं  का  एरिया  भी  है  ।  इन  एरियाज  में  सरकार  जो  भी
 टेशन  करती  वहां  जो  पेड़  पौधे  उगाने  की  कोशिश  की  जॉली  वे  उस  नस्ल  था  जाति  के  नहीं  होते
 जो  कि  उस  हायर  हौयर  रिजेज  पर  सरवाइब  कर  सकें  जबकि  किसी  भी  एरिया  में  वे  ही
 सीज  या  उस  नस्ल  के  पौधे  लगाये  जाने  चाहिए  जो  वहां  की  जलंवायु  के  अनुकूल  तेजी  से  बढ़  प्रो
 कर  आप  तो  वहां  नीचे  से  ले  जाकर  कुछ  ऐसे  पौधे  लगा  रहे  जिनका  कोई  फायदा  नहीं  हो
 रहा  उसको  दृष्टि  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  कोई  ऐसी  टीम  तैयार  करेगी  जो  देश  में  तमाम

 हायर  एल्टीट्यूडस  पर  जाकर  सर्वे  कर  सके  कि  वहां  पर  कौन  सीं  कौन  सी  स्पीसीज  तेजी से  प्रो
 कर  सकती  है  ताकि  उसी  के  वही  स्टडी  के  प्लांटेशन  में  काम  में  लाई  वही
 घास  इन्ट्रौड्यूस  की  क्या  सरकार  मेरे  सुझाव  पर  विचार  करके  कोई  टीम  तैयार  करेगी  ।

 भी  भजन  साल  :  माननीय  सदस्य  का  प्रश्न  बड़ा  वेलिड  है  और  इनके  मुझाव  में  बड़ा  बजन

 हमने  पहले  ही  सर्बे  करवाया  हुआ  है  कि  किस  एरिया  कौन  से  पेड़  लगने  कौन  से  पौधे

 वहां  ग्रो  कर  सकते  कामयाव  ही  सकते  जैसे  माननीय  सदस्य  ने  सुझाव  <  हमारी  पूरी
 कोशिश  होगी  कि  जम्मू  कश्मीर  के  लद॒दाख  रीजन  या  हिमाचल  प्रदेश  के  हायर  एल्टीट्यूड  वाले  क्षेत्र
 में  वे  ही  पेड़  लगाये  जांएं  सरवाइव  हो  उसी  के  अनुसार  पेड़  लगाया  जाता  यदि  माननीय
 सदस्य  को  किसी  बात  की  शिकायत  है  कि  वहां  पर  कुछ  ऐसे  पेड़  लगाये  जो  कामयाब  सिद्ध  नहां
 हुए  तो  आप  हमें  लिख  कर  हम  जरूर  उसकी  जांच  करवायेंगे  और  जो  उचित  वष्ठी  सरकार
 करेगी  ।

 ]

 श्री  अमल  दत्त  :  हमारे  प्रधान  मत्री  जी  की  उदारता  के  कारण  हमें  पर्यावरण  पर  एक  पुस्तक  दी
 गई  है  '  मैं  उद्योग  मंत्रालय  की  परामशंदात्री  समिति  का  सदस्य  हूं  और  यह  पुस्तक  समिति  के  सभी
 सदस्यों  को  दी  गई  हैं  और  मेरे  विचार  से  यह  पुस्तक  अन्य  समितियों  के  सदस्यों  को  भी  दी  गई
 यह  एक  300  रुपए  की  कीमती  पुस्तक  है  और  हमें  मुफ्त  दी  गई  मुझे  बताया  गया  है  कि
 प्रधानमंत्री  जी  के  निर्देशों  से  ही  हमें  यह  पुस्तक  मुफ्त  दीं  गई  मैने  इसका  योड़ा  सा  भाग  पढ़ा  है
 और  मेरी  थोड़ी  जानकारी  बढ़ी  मैंने  पाया  कि  प्रतिवर्ष  35  लाख  हैक्टेयर  भूमि  से  वन  काटे  जाते
 हैं  और  इस  समय  हम  ।5  लाख  हैक्टेयर  भूमि  पर  वन  लगाने  का  प्रयत्त  कर  रहे  हमारे  द्वारा
 किए  जा  रहे  प्रथत्नों  के  बाब॒जूद  और  यह  मान  कर  कि  यह  सफल  प्रतिबर्ष  20  लाश  हैक्टेयर
 भूमि  से  वनों  का  सफाया  हो  जाता  सरकार  इस  20  लाख  हेक्टेयर  के  सम्बंध  में  क्या  योजना
 बना  रही  है  जिध  पर  इस  योजना  के  आरम्भ  किए  जाने  के  पहले  से  ही  वनों  का  नाश  हो  रहा
 इन  सज्जन  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  15  लाख  हक््टेयर  भूमि  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  यह
 जानने  के  लिए  किसी  भी  स्तर  पर  आंकड़े  नहों  रखे  जा  रहे  हैं  कि जिस  भूमि  पर  वन  लगाए  गए  हैं
 उसके  रख  रखाव  पर  कितना  व्यय  होता  है  ।

 |

 क्री  भजन  लाल  :  अध्यक्ष  महोदय  ,  यह  ठीक  नहीं  है  कि  कुछ  साल  पहले  30  लाख  हैक्टेयर
 जमीन  पर  पेड  खराब  हो  जाते  हैं  या  वन  नष्ट  हो  जाते  दा  साल  पहले  तकरीवन  13  लाश  हैक्टेयर
 वनों  का  नुकसात  होता  था  ।  उसके  बाद  में  हम  बहुत  गहराई  से  गए  पूरी  तह  में  गए  स्टेटों

 को  प्रधानपंत्री  जी  ने  लिखा  हमने  भी  लिखा  है  और  उसके  बाद  में  13  लाश  हैक्टेयर  से  घटकर  के
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 तकरीबन  10  लाख  आ  गया  हमारी  कोशिश  यह  होगी  कि  कम  से  कम  वन  कटें  और  आप

 देखते  हैं  कि  बहुत  सी  जगह  से  ऐसी  शिकायत  आती  है  कि  फारेस्ट  डिपार्टमैंट  लोगों  को  बहुत  परेशान

 करता  बहुत  से  प्रोजैक्ट  हैं  उनको  मंजूरी  नहीं  देते  हैं  या  देरी  से  देते  एक  तरफ  आप  यह

 कहते  हैं  कि  वन  ज्यादा  कटते  हैं  और  दूसरी  तरफ  यह  कहते  हैं  कि  हमारे  प्रोजेक्ट्स  रुके  हुए  आप

 उनको  संक््शन  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  वे  कटने  की  नही  पूछ  रहे  हैं  वे दूसरी  चीज  पूछ  रहे  हैं  ।

 श्री  भजन  लाल  :  इन्होंने  कहा  है  कि  वन  इतने  कम  हो  जाते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  इरोजन  की  पूछ  रहे  हैं  ।

 थी  भजनलाल  :  अध्यक्ष  दूसरा  सवाल  इन्होंने  डिग्रंडेशन  के  बारे  में  किय  ।  अध्यक्ष
 आप  ज  नते  हैं  कि  बहुत  से  इलाके  ऐसे  हैं  जहाँ  जंगल  तो  लेकिन  जितने  अच्छे  अंगल  होने

 जाहिए  उतने  नहीं  हैं  क्योंकि  वा  कीं  सॉयल  ठीक  नहीं  जमीन  ऊची-नीची  उसको  ठीक
 करते  के  लिये  हमारी  भरसक  कोशिश  इसके  लिए  मैं  अपको  बताना  चाहता  हूं  कि  छठी  पंचवर्षीय
 योजना  में  692  करोड़  रूपया  इस  पर  खजचं  हुआ  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  1800  करोड़
 रुपया  हम  क्व्रं  करने  जा  रहे  हैं  यानी  पहले  से  तीन  गुना  ।  ताकि  ज्यादा  से  ज्यादा  फारेस्ट  हो
 जहाँ  अच्छी  जमीन  नहीं  परती  जमीन  उस  पर  ज्यादा  से  ज्यादा  जंगल  लगाए  जा  ऐसी
 भूमि  पर  यदि  जलाने  की  लकडी  लगाई  जा  तो  वह  ताकि  गरी*र  आदमो  उस  पर
 थोड़ा  बहुत  गुजारਂ  कर  सकें  ये  सारी  बाते  हमारे  सामने  इस  प्रकार  से  जो  अच्छे  जंगल  नहीं

 उनको  भी  अच्छा  जंगल  बनाने  की  कोशिश  हम  करेंगे  ।

 |

 भी  विग्विजय  विह  :  मैं  वृक्ष  पट्टा  प्रणाली  के  बारे  में  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूँ  ।
 हम  सभी  जानते  हैं  कि

 परती  भूमि  विकास  की  सफलता  इस  बात  पर  निर्भर  करती  है  कि  हम  वृक्ष
 पट्टा  प्रणाली  को  कितने  कारगर  रुप  में  लागू  करते  वृक्ष  पट्टा  प्रणाली  को  चार  भागों  में
 रॉटा  जा  सकता  सबसे  पहले  आप  पेड़  लगाने  के  लिए  किस  किस्म  की  भूमि  पट्ट  पर  दे  रहे  हैं  ?
 क्या  यह  लगान  वाली  भूमि  है  या  पंचायत  भूमि  आप  वृक्ष  प्रणाली  को  क्या  प्राथमिकता  दे
 रहे  पहली  बात  तो  यह  है  कि

 अप  किस  किस्म  की  भूमि  दे  रहे  हैं  दूमरा  पहल  कि  भ्रमि  किसको दी  आगे  यह  कि  कितनी  अवधि  के  लिए  दो  और  सबसे  अ'ब्िर  में  इसके  काननी  पहल क्या  हैं  ?  क्या  यह  पेड़  पट्ट  देने
 से  भूमि  आपके  हाथ  से  निकल  जायेगी  ?  इन  चार  पहलुओं  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  क्या  उनके  विभाग
 ने  प्रत्येक  राज्य  से  यह  पता  लगाया  है  कि  उनके  राज्य  इन  चार

 मापदण्डों  के  अनुसार  वृक्ष  पट्टा  प्रणाली  को  किस  प्रकार  कार्यान्वित  करेंगे  ?  यदि  उन्हों  ने  ऐसा  किया
 है  तो  राज्यों  क ेसाथ  इस  सम्बन्ध  में  बातचीत  के  क्या  परिणाम  निकलते

 शी  भज  :  अध्यक्ष  अभी  पट्टा  स्कीम  सरकार  के  विचाराधीन  जे  रेगौर
 अभी  तक  यह  भालू  नहीं  की  हम  सोचते  हैं  कि  एक  हैबटर  से  दो  हैक्टर  तक  ऐसे  लोगों  को

 जमीन  दी  जाये  जो  गरीब  हरिजन  आदिवासी  जिनके  पास  कोई  साधन  नहों  जमीन  तो
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 जँसी  वेसी  ही  लेकिन  उसमें  वह  लकड़ी  लगा  लें  जो  जलाने  के  लिये  काम  आ  मबेशियों
 के  घास  चारे  के  लिये  यूज  कर  लें  जिससे  उनका  थोड़ा  बहुत  काम  चल  जाये  या  फल  लगा  लें  |  एक
 दो  जगह  स्टेट्स  ने  ऐसा  किया  पट्टा  सिस्टम  चालू  किया  हसमें  बिहार  मध्य  प्रदेश  थोड़ा
 उत्तर  प्रदेश  और  तमिलनाडु  में  भी  किया  लेकिन  अभी  तक  यह  स्कीम  कोई  पूरी  तरह  लाग  नहीं
 की  गई  है  ।  इस  पर  गहराई  से  विचार  करने  की  जरूरत  एक  स्कीम  चाल  कर  दे  तो  उसमें  कई
 बड़े  आदमी  भी  ले  सकते  अलग-अलग  स्टेट्स  की  अलग-अलग  समस्याएं  ह  कि  किस  तरह  से  इसे

 लाग्  किया  जाये  ।  इस  पर  गहराई  से  हम  विचार  कर  रहे  जो  ठीक  बात  होगी  वह  हम  करेंगे  ताकि
 इस  धरती  का  कोई  मिसयूज  न  हो  सके  ।

 वाद  ]

 उड़ीसा  सें  इस  काम्पलेक्स  में  योश्यिम  संयंत्र

 *196  क्री  प्रकाश  चम््र  :

 श्री  धर्मंपाल  सिह  मलिक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्तरिक्ष  विभाग  और  ऊर्जा  मंत्रालय  के  परामर्श  से  उड़ीसा  सेंद्स  काम्पलंक्स  में

 एक  थोरियम  संयंत्र  और  इन्दिरा  गांधी  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  में  फास्ट  ब्रीडर  रिएक्टर  ई'धन

 पुनसंसाधन  संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  परियोजना  की  मुख्य  रूपरेखा  क्या

 इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  धनराशि  का  नियतन  किया  गया  और

 यह  परियोजना  कब  तक  पूरी  हो  जायेगी  और  इसमें  कब  से  काम  चालू  हो  जायेगा  ?

 विशान  तथा  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  विकास  परमाण

 इलेक्ट्रॉनिकी  तथा  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  से  एक

 विवरण  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 विवरण

 हाँ  ।  अन्तरिक्ष  विभाग  और  ऊर्जा  मंत्रालय  से  परामर्श  करने  का  प्रश्न  नहीं

 उठा  है  ।

 ईब्डियन  रेअर  अध्स  लिमिटेड  प्रति  वर्ष  150  मीटरी  टन  थोरियम  नाइट्रेट  के  उत्पादन

 के  लिए  एक  थोरियम  संयंत्र  की  स्थापना  उड़ीसा  खनिज  रेत  उद्योग  समूह  में  कर  रहा  भारत  में

 थोरियम  नाइट्रेट  की  आवश्यकता  मुश्यतः  गैस  मेंटल  बनाने  वालों  को  पड़ती  संयंत्र  में  उत्पादन

 के  लिए  विलायक  निष्कर्षण  प्रक्रिया  अपनाई  जिसका  विकास  भाभा  परमाणु  अनुसंधान

 केन्द्र  ने  किया  है  ।  यह  संयंत्र  थोरियम  नाइट्रेट  का  उत्पादन  करने  के  अलावा  थोरियम  आक्साइड  का

 उत्पादन  भी  न्यूक्लियर  ऊर्जा  संबंधी  उपयोगों  के  लिए  अपेक्षित  मात्रा  में  करेगा  ।

 फास्ट  रिएक्टर  पुनसंसाधन  संयंत्र  कलपाक्कम  स्थित  इंदिरा  गांधी  परमाणु  अनुसंधान  केन्

 में  लगाया  यह  सयंत्र  कलपाक्कम  स्थित  फास्ट  ब्रीडर  टैस्ट  रिएक्टर  से  निकले  भुक्स  शे८
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 ई  धन  को  पुनसंसाधित  इस  संयंत्र  में  प्रक्रिया  उपस्करों  ओर  रज-रखाव  के  मालले  में  वे  ही

 संकल्पनाएं  काम  में  लाई  जाएंगी  जो  इन्दिरा  गांधी  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  की  पहले  से  स्वापित

 अनुसंधान  प्रयोगशाला  द्वारा  क्किसित  की  जा  रही  हैं  ।

 उड़ींसा  खनिज  रेत  उद्योग  समूह  की  थोरियम  परियोजना  पर  2.98  करोड़  रुपये  की

 पूजीगत  लागत  आने  का  अनुमान  इसमें  से  2.18  करोड़  रुपये  की  राशि  सन्  1987-88  के

 लिए  आवंटित  की  जा  चुकी  फास्ट  रिएक्टर  पुनंसिंसाधन  संयंत्र  पर  कुल  35  करोड़  रुपये  की

 लागत  आने  का  अनुमान  जिसमें  से  6  करोड़  रुपये  की  राशि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की
 अवधि  में  व्यय  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 आशा  है  कि  उड़ीसा  खनिज  रेत  उद्योग  समूह  की  थोरियम  परियोजना  1989
 तक  तैयार  हो  जायेगी  और  उसके  बाद  काम  करना  छुकू  कर  कलपाक्कम  के  पुन  संसाधन
 संयत्र  के  लिए  निर्धारित  कार्यक्रम  यह  है  कि  उसे  1993  के  मध्य  तक  चालू  कर  दिया

 श्री  प्रकाश  चख्र  :  मैं  माननीय  मत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  भारत  में  वास्तव  में
 कितनी  थोरियम  धातु  उपलब्ध  क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  का  उपक्रम  इंडियन  रेयर
 अर्थंस  लिमिटेड  और  केरल  सरकार  का  उपक्रम  केरल  मिनरलूस  एण्ड  मेटल्स  लिमिटेड  उड़ीसा  संल्डस
 काम्पलैवस  के  अलावा  भारत  में  अन्य  संसाधन  संयंत्रों  से थोरियम  प्राप्त  करते  का  प्रयास  कर  रहे
 हैं  ?  यदि  तो  संयंत्रों  के  नाम  क्या  हैं  और  उस  थोरियम  धातु  को  प्राप्त  करने  के  संबंध  में
 वास्तविक  स्थिति  क्या  है  ?

 श्री  के०  आर०  नारायणन  :  केरल  ओर  विशेष  रूप  से  केरल  थोरियम  बालू  से
 मोनाजाइड  के  तत्व  निकालते  के  लिए  इंड्यिन  रेयर  आशयस्  के  संयंत्र  इन  तत्वों  को  वहां
 घित  नहीं  किया  जाता  है  बल्कि  इनसे  थोरियम  नाइंट्रेट  और  थोरियम  आक्साइड  तैयार  करने  हेलु
 इन्हें  ट्राम्बे  भेजा  जाता  है  ।

 थ्री  प्रकाश  चन्द्र  :  मैंने  भारत  में  इस  धातु  की  कुल  उपलब्धता  के  बारे  में  माननीय  मंत्री

 महोदय  से  पूछा  है

 श्री  के०  आर०  नारायणन  :  ज्ञात  स्त्रेतों  के  अनुसार  भारत  में  थोरियम  का  3,60,000
 मीट्रिक  टन  का  भण्डार  है  ।

 भी  शरव  विधे  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सच  है  कि  उड़ीसा  में  एक
 अतिरिक्त  थोरियम  संयत्र  की  स्थापना  करने  के  बजाय  आप  अम्बई  स्थित  संयंत्र  को  उड़ीसा  ले  जा
 रहे  यदि  हां  तो  इसका  क्या  औचित्य  है  ?  मैससं  इंडियन  रेयर  अर््स  लिमिटेड  का  यह  थोरियम
 कारबाना  |  1955  से  ट्राम्बे  में  इसके  अलावा  इस  सयंत्र  के  उत्पादों  के  सभी  प्रयोक्ता
 बम्बई  के  हैँ  ।  सभी  अपेक्षित  रसायन  भी  बम्बई  में  उपलब्ध  इसके  विस्तार  के  लिए  इसके
 निकट  ही  एक  विशाल  भूछण्ड  का  अधिग्रहण  किया  गया  था  भीर  1982  में  उसकी  आधार
 शिला  रखी  गई  ।  इसके  अतिरिक्त  हाल  ही  में  विद्यमान  संयंत्र  को  प्रदूषण  से  बचाने  हेतु  ट्राम्ब्रे  स्थित
 इस  थोरियम  संयंत्र  के  लिए  अपशिष्ट  पदार्थों  को  निष्प्रमावी  करने  की  व्यक्स्था  करने  पर  33  लाख
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 रुपए  का  अलिंरिक्त  व्यव  किया  गया  अतः  हतना  श्॑  करने  के  बाद  हस  संमंत्र  को  अम्बई  से

 उड़ीसा  ले  जाने  और  उड़ीसा  में  अतिरिक्त  संयंत्र  स्थापित  न  करने  का  क्या  औक्त्य  है  ?

 थी  के०  आर०  अश्तवजन  :  जेसे  कि  माननीय  सदस्य  ने  क्लाया  यह  संयंत्र  बम्बई
 में  1955  में  स्थापित  किया  गया  यह  पुराना  संयंत्र  ह ैऔर  यह  निम्न  प्रौद्योगिकी  से  निर्मित

 है  यह  संयंत्र  इस  समय  पुराना  हो  जाने  के  कारण  काय  कुशल  नहीं  इसीलिए  इसका
 सस््थानानतरण  और  विस्तार  किया  जा  रहा  है  और  डड़ीसा  भें  इसकी  क्षमता  बढ़ाकर  150  टन  की
 जा  रही  यह  उच्च  श्रौद्योगिकी  का  संयंत्र  होगा  ।  ट्राम्थे  में  जो  संयंत्र  वह  अत्यस्त  पुराना  है
 और  इसकी  कार्यकुशलता  बहुत  कम  हो  गई  है  ।

 प्रो०  मधुदडडबते  :  मैं  श्री  दिघे  के  प्रश्न  पर  पूरक  प्रश्न  पूछू गा  ।

 अध्यक्ष  महोदव  :  अनुपूरक  प्रश्न  पर  अनुप्रक  प्रश्न  ।

 प्रो०  सधुदंडबते  :  उसी  तरह  जैसे  निर्णय  पर  निर्णय  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  लेकिन  यह  नहीं  हो  सकता  ।

 श्रो०  मधुदंडवले  :  श्री  दिघे  ने  जी  प्रश्न  पूछा  है  उसके  परिप्रेक्ष्य  में  मैं  मंत्री  महोदय  से

 जानना  चाहता  हूं  कि  चुकि  आप  यह  कह  रहे  हैं  कि  यह  पुराना  संयंत्र  ह ैओर  उड़ीसा  में  एक
 रिक्त  संयंत्र  की  स्थापना  के  बजाय  आप  इस  संयंत्र  को  वहां  से  हूटाकर  उसीसा  ले  जाना  थ्वाहते  हैं  और

 वहां  इसका  विस्तार  करना  चाहते  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  प्रीद्योगिकी  बिदों  और

 पर्यावश्णविदों  ने  भी  आपको  सलाह  दी  थी  कि  बम्बई  में  विद्यमान  जहाँ  यह  संयंत्र  स्थित

 के  निकटवर्ती  स्थान  पर  इसका  विस्तार  प्रभावकारी  ढंग  से  किया  जा  सकता  है  ?  क्या  यह  सच  है
 कि  इस  संयंत्र  को  उड़ीसा  ले  जाये  जाने  के  कारण  संभव॒तः  अधिकांश  मजदूरों  की  सेवायें  समाप्त  कर
 दी  जायेगी  ?  क्या  आप  आश्वासन  देंगे  कि  उन्हें  कुछ  सुविध।यें  उपलब्ध  कराई  जायेंगी  और  विद्यमान
 संयंत्र  के  कुछ  कार्य  कायम  रखे  जायेंगे  ताकि  वहां  काय्यंरत  वर्तमान  मजदूरों  का  रोजगार  सुरक्षित
 रहे  ।  उसके  ग्रदि  आप  चाहते  तो  आप  उड़ीसा  में  परिसर  बना  सकते  मेरा  उड़ीसा
 के  साथ  ब्रिल्कुल  भी  विवाद  नहीं  है  ?  मैं  समझता  हूं  कि  बम्बई  ओर  उड़ीसा  एक  दूसरे  के  पूरक  हो
 सकते  हैं  ।  उन्हें  एक  दूसरे  का  विरोधी  नहीं  होना  चाहिए  ।

 शो  के०  आर०  नारायणन  :  जहां  तक  वैज्ञानिक  सलाह  का  संबंध  हमने  इस  नये  संयंत्र  के

 लिए  स्थान  का  चयन  करने  हेतु  डा०  केलकर  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  स्थापित  की  थी
 और  दो  अथवा  तीन  जाने  माने  वैज्ञानिक  भी  इस  समिति  के  सदस्य  थे  ।  इस  समिति  ने

 केरल  ओर  तमिलनाडु  सहित  विभिन्न  स्थानों  पर  विचार  वे  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे
 कि  इस  संयंत्र  के  लिए  सर्वोत्तम  स्थान  उड़ीसा  ही  होगा  ।

 दूसरी  पुराने  उपकरणों  के  बारे  में  यह  कहना  है  कि  उन  सबको  वहां  नहीं  ले  जाया

 सकता  है  क्यों  कि  व ेसब  उपकरण  उपयोगी  नहीं  रहे  उनमें  से  कुछ  बहुत  पुराने  कुछ  ही
 उपकरण  उड़ीसा  ले  जाये  जायेंगे  ।  ज॑सा  कि  मैंने  आपको  पहले  बताया  है  यह  तीस  से  भी  अधिक  वर्ष

 पुराना  संयंत्र  ह ैऔर  केवल  कुछ  उपकरणों  को  छोड़कर  यह  इसे  समय  उपयोगी  ढंग  से  काम  के  लायक

 नहीं  रह  गया  है  ।
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 के बारे में यह कहना है  रह  ञ्रझटपप:ख/फण"णजश।/।//-

 श्रमिकों  के  बारे  में  यह  कहना  है  कि  ट्राम्बे  में  इस  समय  लगभग  215  व्यक्ति  कार्यरत  हैं

 हैं  और  नए  संयंत्र  में  लगभग  117  थ्यक्तति  नियुक्त  किये  जायेंगे  ।  और  उन्हें  वहां  रखा  जा  सकता

 अन्य  दोष  श्रमिकों  को  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  अन्य  विभागों  में  रोजगार  दिया  जा  सकता  तथा

 उनमें  से  जो  सेवानिवृत्ति  की  आयु  पर  पहुंच  गए  को  समुचित  मुआवजा  देकर  सेवानिवृत्त

 किया

 प्रो०  बंडबते  :  वह  अलग  बात  उस  तरह  से  जो  मर  जायेंगे  वे  नहीं  किन्तु

 वह  अलग  बात  जहां  तक  वतंमान  श्रमिकों  का  सवाल  क्या  आप  हमें  आश्वासन  देंगे  कि  जो

 सेवानिवृत्त  नहीं  उनमें  से किसी  को  भी  विस्थापित  नहीं  किया  जाएगा  और  उन्हें  कोई  रोजगार

 दिया  जाएगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यही  तो  उन्होंने  कहा  है  ।

 झी  के०  आर०  नारायणन  :  हम  कोशिश  कर  रहे  और  हम  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि
 श्रमिकों  का  पुनर्वास  करके  उन्हें  रोजगार  दिया  जाए  ।

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  सच  यह  है  कि  इंडियन  रेयर  अर्थस  लिमिटेड  द्वारा  उड़ीसा  में
 आतन-सीਂ  में  पहले  ही  उपपुकक््त  अधारभूत  सुविधाओं  की  व्यवस्था  कौ  जा  चुकी  है  ओर  वहां  पर्याप्त
 आदान  उपसब्ध  उड़ीसा  में  उपलब्ध  कच्चा  माल  देश  में  उपलब्ध  उच्चतम  गुणवत्ता  का
 अतः  मैं  मंत्री  महो  दय  से  निवेदन  करूँगा  कि  उड़ोसा  में  में  इस  परियोजना  के
 निर्माण  को  फिंसी  अन्य  राज्य  से  किसी  संयंत्र  के  स्थानांतरण  से  न  मिलाये  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  स्पष्ट  रूप  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  यह  परियोजना  निर्धारित
 कार्यक्रम  के  अनुसार  वर्ष  1989  में  पूरी  हो  जायेगी  और  उसमें  उत्पादन  शुरू  हो  जाएगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यट्टो  तो  उन्होंने  कहा  है  ।

 भरी  के०  आर०  तारायणन  :  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  उड़ीसा  में  स्थान  इसलिए  चना
 गया  कि  वहां  कुछ  आधारभूत  सुविधायें  मौजूद  हैं  जो  और  कहीं  नहीं  मैं  माननीय  सदस्य  को
 आश्वस्त  कर  सकता  हूँ  कि  हम  इस  सयंत्र  का  निर्माण  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  पूरा  करने  हेतु  हर
 संभव  प्रयास  करेंगे  ।

 हु

 क्या  मैं  एक  बात  और  कह  सकता  हैं  ।  ट्राम्बे  के  बारे  में  वैज्ञानिकों  ने  हमें  सलाह  दी  है  कि
 बहां  आगे  ओद्योगिक  निर्माण  और  कार्य  करना  वांछनीय  नहीं  होगा  ।

 थी  जगन्नाथ  राव  :  यह  जगह  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  है  ।  वहां  मोनाजाइट
 बालू  के  विश/ल  भण्डार  हैं  ।  यही  कारण  है  कि  वहां  इसके  लिए  स्थान  चना  गया  है  ।  उसका  सर्वेक्षण
 1964  में  किया  गया  था  ।  संयंत्र  उत्पादन  शुरू  हो  गया  है  और  मैं  जानता  हैं  कि  काकीनाडा  लघु
 पत्तन  से  भेजे  जा  हे  मैने  हाल  हो  में  मंत्री  महोदय  को  पत्र  लिखा  था  कि  कंसेन्ट्रेट

 ट

 का  निर्माण  गोपालथुर  लघु  पत्तन  से  किया  जाना  चाहिए  न  कि  काकीनाडा  से  ।  डा
 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  उत्पादन  बढ़ाये  जाने  की  सं  भावना  उसकी

 निर्धारित  क्षमता  कितनी  है  ओर  इस  समय  कितना  उत्पादन  किया  जाता  है  ?
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 की  केਂ  आर०  मारायजन  :  इस  समय  120  मीट्रिक  टन  का  उत्पादन  हो  रहा  है  ओर
 के  लिए  निर्धारित  क्षमता  150  मीट्रिक  टन  जो  हमारी  आवश्यकता  पूरी  करने

 के  लिए  पर्याप्त  है  ।

 हिन्बी  ]

 टेलीविजन  सेटों  के  उत्पादन  में  बिदेशी  कम्पनियों  से  सहयोग  लेने  पर  प्रतिबन्ध

 *३397.  झी  विलोप  सिह  भूरिया  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  रंगीन  टेलीविजन  सैटों  के  निर्माण  में  विदेशी  सहयोग  लेने  पर
 बंध  लगाने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  इस  प्रकार  के  सहयोग  से  देश  के  एककों  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ता  है  ;  और

 यदि  तो  भारतीय  टेलीविजन  उद्योग  को  होने  वाली  हानि  को  किस  प्रकार  पूरा
 करने  का  विचार  है  ?

 ]

 विज्ञान  ओर  प्रोधोगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  परसाण
 और  आम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संत्री  के०  आर०  :  रंगींन

 दूरदेशन  का  विनिर्माण  करने  के  आमतौर  पर  विदेशी  तकनीकी  सहयोगों
 की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  किन्तु  दिनांक  |  1986  से  जिन  कम्पनियों  की  विदेशी

 साम्या-पू जी  40  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  उन्हें  दूरदर्शन  उद्योग  में  भाग  लेने  की

 अनुमति  प्रदान  की  गई  सरकार  का  इस  निर्णय  को  बदलने  का  कोई  इरादा  नहीं  है  ।

 यह  दूरदशंन  नीति  को  सामान्य  नीति  के  अनुरूप  लाते  के  लिए  किया  गया  जिसके
 अन्तगंत  यदि  किसी  कंपनी  की  विदेशी  साम्या-पू जी  की  मात्रा  40  प्रतिशत  अथवा  उससे
 कम  है  तो  वह  संगठित  निजी  क्षेत्र  के  लिए  आशयित  उत्पादों  का  विनिर्माण  करने  में  सहमागी  बनने
 की  हकदार  है  ।

 जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भरी  विलोप  सिंह  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  बड़ा
 स्पष्ट  उत्तर  दिया  ।  जैंसा  कि  मन्त्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में  बताया  है  कि  |  1986  से  जिन
 कम्पनियों  की  विदेशी  रविवटी  40  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  उन्हीं  कम्पनियों  को  भागीदार  बनाने
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 कह  निर्णय  किया  गया  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जातना  चाहूंगा  कि  कितਂ  कित  देशों  की  कितनी

 कम्पनीज  को  मह  अनुभति  प्रदान  की  गई  ओर  उनकी  कितमी  पू  जी
 लथी  ?

 ]

 भी  के०  आर०  नारायणन  :  जहां  तक  40  प्रतिशत  सहयोग  का  संबन्ध  मैं  यह  स्पष्ट  कर  दूਂ

 कि  यह  तकनीकी  सहयोग  नहीं  है  बल्कि  साम्य-पूजी  और  वित्तीय  सहयोग  जहां  तक

 कम्पनियों  की  संख्या  का  संबंध  हमने  10  कम्पनियाँ  को  आशय-पत्र  दिए  जिनमें  से  2  कम्पनियाँ

 वास्तव  में  टेलीविजन  सेटों  का  निर्माण  कर  रही  हैं  तथा  निर्मित  टेलीविजन  सेटों  की  संख्या  के  बारे  में

 माननीय  सदस्य  ने  जो  जानकारी  मांगी  उसके  बारे  में  स्थिति  इस  प्रकार  एक  कम्पनी  2000

 टेलीविजन  सेट  ओर  दूसरी  कम्पनी  4,694  टेलीविजन  सेटों  का  निर्माण  कर  रही  सभा  को

 याद  होगा  कि  भारत  में  कुल  8.5  लाख  रंगीन  ८लीविजन  सेटों  का  निर्माण  होता  जिसमें  से  इन

 40  प्रतिशत  साम्य-प ूजी  कम्पनियों  द्वारा  थोड़े  से  ही  रंगीन  टेलीविजन  सेटों  का  निर्माण
 किया  जा  रहा

 ]
 श्री  दिलीप  सिह  भूरिया  :  अध्यक्ष  महोदय|  हमारे  देश  में  बहुत  सारी  कम्पनियां

 बनाती  जब  ये  कम्पनिया  स्वदेशी  बनाने  लग  तो कया  आज  इन  कंपनियों  से
 कोई  तीन  साल  या  पांच  साल  का  कोई  एग्रीमेंट  करेंगे  कि  ये  कम्पनियां  हमारे  देश  से  चली  जांय  ?

 ऐसा  कोई  क्राइटेरिया  कोई  आप  ऐसा  निर्णय  लेने  जा  रहे  हैं  ?

 ]
 क्री  के०”आर०  नारायणन  :  मैं  समझता  हें  कि माननीय  सदस्य  का  तात्पयं  वित्तीय  सहयोग  से

 है  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  टेलीविजन  बनाने  के  लिए  हमने  प्रौद्योगिकी  सहयोग  नहीं  लिया  वित्तीय
 सहयोग  के  बारे  में  एक  विशिष्ट  ठेका  किया  गया  है  और  उसके  अन्तगंत  40  प्रतिशत  इक्विटी  की

 अनुमति  लिए  कोई  समय  सीमा  नहीं  है  हम  इन  कम्पनियों  को  कुल  मिलाकर  भारतीय
 कंपनीयाँ  ही  मानते  वे भारतीय  कम्पनियों  की  तरह  निर्माण  करने  की  पात्र  हैं  ।

 )

 डा०  जख्रदोलर  श्रिपाठी  :  अध्यक्ष  छः  बरस  पहले  युनाइटेड  स्टेट्स  आफ  अमेरिका
 ने  एक  सर्वे  कराकर  रिपोर्ट  प्रकाशित  की  थी  कि  कलर  देखने  वालों  को  बल्ड-विजन  ओर  बॉडी
 में  तमाम  डेमेजेज  हो  जाते  मैंने  इसी  सदन  में  छः-सात  महीने  पहले  यही  मुद॒दा  उठाया  था  ।  मैं
 पुनः  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भारत  सरकार  इसका  अध्ययन  करके
 तीश  करेगी  कि  इससे  क्या  हानियां  होती  यदि  होती  तो  कया  सुधार  के  लिए  सरकार  कोई
 कारगर  कदम  उठाने  जा  रही  है  ?  म॑  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  इस  संबंध  में  भारत
 सरकार  ने  क्या  कोई  अध्ययन  कराया  है  और  उससे  नागरिकों  को  होने  व.ली  हानियों  से  बचाने
 के  लिए  कोई  कारगर  कदम  उठाने  जा  रही  है  ?

 वाद  ]

 भी  नारायणन  :  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  तरह  हमारे  यहां  धु४लापन
 के  शिकार  होने  के  मामले  नहीं  हुए  हैँ  ।  हमारे  पास  इतने  अधिक  रंगीन  टेलीविजन  सेट
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 नहीं  है  जिससे  आंखों  को  किसी  तरहू  का  नुकसान  यहू  सिद्ध  नहीं  हुआ  यह  केवल  कुछ
 व्यक्तियों  द्वारा  व्यक्त  किया  गया  विचार

 शो  सदन  पाण्डे  :  अध्यक्ष  मल्टी  नेशनल  कृम्पनीज  की  जो  स्ट्रैटजी  प्रहले  चल  रही
 उसमें  बदलाव  आया  है  ।  उन्होंने  ज्वाइंट  सैक्टर  में  प्राइवेट  सेक्टर  के  साथ  मिलकर  ओर

 कहीं  पब्लिक  सैक्टर  के  साथ  मिलकर  एक  नई  स्टेटेजी  डवेलप  की  जिसके  मुताबिक  वे  यहां  के
 व्यापार  को  कैपचर  कर  रहे  इस  प्रकार  जो  लाभ  होता  वे  अपने  देश  को  ले  जा  रहे  क्या
 माननीय  मंत्री  जी  कोई  कानून  बनायेंगे  कि  जितने  एग्रीमेंट  ज्वाइंट  सेक्टर  में  हो  चुके  उनके

 अलावा  आगे  उनको  बहुत  होशियारी  के  साथ  परमिशन  दें  |  जहां  बहुत  आवश्यक  बहीं  दें  ओर

 जो  पू'जीपति  ज्वाइन्ट  सैक्ट्र  में  प्लानिग  कर  रहे  उनको  डिसकरेज

 भरी  के०  आर०  नारायणन  :  जेंसा  कि  मैंने  बताया  दो  कम्पनियों  को  छोड़कर  अन्य  सभी
 जो  टेलीविजन  सेटों  का  निर्माण  कर  रही  समी  भा  एतीय  कम्पनियां  इसलिए  बाहर

 देशों  को  विदेशी  मुदा  जाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  दो  कम्पनियों  क ेअलावा  अन्य  सभी
 जो  टेलीविजन  सेटों  का  निर्माण  कर  रही  स्वदेशी  भारतीय  कम्पनियां  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  हुआ  ।

 प्रइनों  के  लिखित  उत्तर

 ]

 बन  भूमि  का  गेर-वानिकी  प्रयोजनों  के  लिए  उपयोग

 *386.  श्रो  मुल्ला  पतली  रामचखन  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वन  अधिनियम  1980  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  गयी  छूट
 जिसके  अस्त्गंत  केरल  में  इस  शर्त  पर  गेर-वानिकी  प्रयोजनों  के लिए  बन  भूमि  का  उपयोग  करने
 की  अनुमति  दी  गई  कि  इसके  लिए  प्रतिपूरक  वनरोपण  काये  किया  ब्यौरा  क्या

 क्या  केरल  सरकार  प्रतिपूरक  वनरोपण  की  शर्त  को किसी  सीमा  तक  पूरा  कर  पाई
 और

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  केरल  में  वास्तव  में  गैर-वानिकी  प्रयोजनों  के  लिए
 उपयोग  में  लाई  गई  वनभूमि  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  संत्री  भजन  :  वन  1980  में
 बन  प्रयोजनों  हेतु  वन  भूमि  को  उपयोग  में  लाने  की  छूट  देने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  गौर  कोई
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 नहीं  दी  गई  है  ।  इस  शर्त  पर  कि  प्रतिप्रक  वन  रोपण  किये  इस
 अधिनियम  के

 उपबन्धों के  तहत  ।8  मामलों  में  1361.30  हेक्टेयर  वन  भूमि  को  गैर-वन  प्रयोजनों  हेतु  प्रयोग  में
 लाने  की

 अनुमति  दी  गई  थी  ।  ग्यारह  मामले  विद्युत  ट्रांसमिशन  लाइनों  से  सम्बन्धित  एक  मामला  जल

 विद्य  त  परियोजना  दो  मामले  सड़कों  एक  मामला  आयल-पाम  की  खेती  एक  मामला
 अन्तरिक्ष  केद्र  एक  मामला  खनिज  जल  के  उत्पादन  और  एक  मामला  तीथ॑-यात्रियों  को  सुविधाएं
 प्रदान  करने  से  सम्बन्धित  था  ।

 केरल  सरकार  ने  प्रतिप्रक  वन  रोपण  के  लिए  केवल  134.94  हेक्टेवर  गैर-वन  भूमि
 का  निर्धारण  किया  है  ।  वन  रोपण  बिल्कुल  नहीं  किया  गया  है  ।

 1.4,1984  से  31.3.1985  तक  गैर-वन  प्रयोजनों  हेतु  141.82  हेक्टेयर
 सन

 भूमि
 को  उपयोग  में  लाने  की  अनुमति  दी  गई  थी  ।  विद्युत  ट्रासमिशन  लाईन  के  लिए  6.98  /
 विद्य  त  परियोजनाओं  के  लिए  127  सड़कों  के  लिए  1.92  नहरों  के

 लिए
 1.31

 जल  आपूर्ति  स्कीम  के  लिए  0.81  कास्वेन्ट  स्कूल  के  लिए  2.65  हेक्टेयर  और

 जल-विद्य  त  परियोजना  के  लिए  जांच  पड़ताल  हेतु  1.15  हेक्टेयर  वन  भूमि  को  उपयोग  में
 लाया  गया  ।

 परमाणु  ऊर्जा  कार्यक्रम  के लिए  अतिरिक्त  साधन  जुटाना

 *389.  भी  यशवन्तराव  गडाक़  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  परमाणु  ऊर्जा  कार्यक्रम  के  लिए  बांड  और  डिबेंचरों  के  माध्यम  से
 अतिरिक्त  साधन  जुटाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बिज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलैक्ट्रानिकी  और  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  जी  हां  ।

 न्यूक्लियर  विद्यूत  बोर्ड  को  एक  कम्पनी  में  बदलने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं जिससे  उसके  लिए  बांडों  के  माध्यम  से  धन  जुटाना  संभव  हो

 डाकधर  जमा  योजनाएं

 *39  |.  प्रो०  यामस  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ऐसी  शिकायतें  मिली  हैं  कि  ऊुछ  डाक  घर  जमा  योजनाएं  जमाकर्ताओं  के  लिए आकर्षक  सिद्ध  नहीं  हो  पा  रही  और

 यदि  हां  तो  इस  सम्बन्ध  में  कौन  सी  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 बिस्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन््त्री  जनादंन  :
 योजनाओं  के  अधीन  होने  वाले  संग्रह  से  यह  संकेत  नहीं  मिलता  कि  ये  जमा
 नहीं  है  ।  इन  योजनाओं  की  निरन्तर  समीक्षा  की  जाती  र

 और  डाकघर  जमा
 स्  कर्ताओं  के  लिए  आकर्षक ती

 लोकप्रियता  में  कमी  होने के
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 कारण  10  वर्षीय  संचयी  साविध  जमा  योजना  को  बन्द  कर  दिया  गया  था  इंदिरा  विकास  पत्र
 नामक  एक  नई  योजना  19.11.1986  से  आरम्भ  की  गई  बजट  में  घोषित  एक  नई  राष्ट्रीय
 बचत  योजना  नामक  एक  नई  योजना  1987-88  में  कार्यान्वित  की

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंछोटे  सिक्कों  को  कमो

 *398.  श्री  आर०  एन०  भोये  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  के  विभिन्न  भागों  में  छोटे  सिक्कों
 की  अभी  भी  कमी  बनी  हुई

 कया  छोट  सिक्कों  की  कमी  के  कारण  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लोगों  को  भारी  कठिनाई  का
 सामना  करना  पड़  रहा  और

 यदि  हां  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  छोटे  सिक्कों  की  सुलभता  हेतु  कौन  से  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जमादंन  :  से  देश  में  सिक्कों  का  उत्पादन
 जो  1984-85  में  13560  लाख  अदद  सिक्कों  का  चालू  वर्ष  में  28000  लाख  अद्द  सिक्कों
 के  सम्भाव्य  स्तर  तक  बढ़ाने  क ेलिए  किए  गए  और  साथ  ही  1985-86  और  1986-87
 में  प्रत्येक  वर्ष  20,000  लाख  अदद  सिक्कों  के  आयात  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  सहित  विभिरल  केस्द्रों  को
 सिक्कों  की  वितरण  व्यवस्था  को  तेज  करने  के  परिणाम  स्वरूप  देश  में  सिक्कों  की  उपशलब्धता  में  पर्याप्त

 सुधार  हुआ  है  और  कमी  की  स्थिति  में  भी  काफी  सुधार  हुआ  हाल  हौ  के  महीनों  सिक्कों
 की  कमी  के  बारे  में  अधिक  शिकायतें  नहीं  मिनी  सिक्कों  की  कुल  उपलब्धता  में  वृद्ध
 करने  तथा  विभिन्न  केन्द्रों  को  सिक्कों  का  शीघ्र  और  बेहतर  वितरण  सुनिश्चित  करने  के  उपायों  को
 बिना  किसी  ढील  के  जारी  रखा  जा  रहा  है  ।

 भारत  एल्युसिनियम  कम्पनी  द्वारा  वायु  प्रदूषण

 *+399.  डा०  प्रभात  कुमार  क्या  पर्यावरण  और  बन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  एल्युमिनियम  कम्पनी  लिमिटेड  से  भारी  मात्रा  में  घूल  निकलती  रहती
 जिसके  कारण  कोरबा  का  वातावरण  प्रदूष्ति  रहता  और

 यदि  तो  कोरबा  में  वायु  प्रदूषण  पर  नियन्त्रण  रखने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए
 जा  रहे  हैं  ?

 पर्याधरण  ओर  बन  मन्तजी  भजन  :  ओर  नहीं  ।  यह  पाया
 गया  है  कि  एक  ताप  विद्यूत  संयंत्र  से  निर्धारित  सीमा  से  अधिक  धूल  निकल  रही  संबंधित

 चियो प्राधिकारी  क ेबिलाफ  अभियो  जन  चलाया  गया
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 ]

 बिभिन््त  परियोजनाओं  की  कार्य-निष्पादन  संबंधी  रिपोर्ट

 *400.  श्री  एस०  एम०  गुरड्डी  :
 क्री  जो०  एस०  बसवराजू  :  क्या  कार्यक्रम  कार्यास्ववन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  उनके  मंत्रालय  ने  उवंरक  और  दूर-संचार के  क्षेत्रों  में  विभिन्न
 योजनाओं  के  कार्य-निष्पादन  के  संबंध  में  एक  रिपोर्ट  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 किन-किन  परियोजनाओं  की  लागत  में  वृद्धि  हुई  और

 लागत-बृद्धि  में  कमी  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पर्यावरण  तथा  बन  संत्री  भजन  :  और  कायेक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय
 से  सम्बद्ध  संसद  सदस्यों  की  परामछांंदात्री  समिति  की  17.2.87  को  हुई  बैठक  के
 पैट्रोलियम  तथा  दूर-संभार  क्षेत्रों  की  मुख्य  कार्यान््वयनाधीन  परियोजनाओं  की  प्रगति  पर  कार्यक्रम
 कारयस्वियन  मंत्री  ने  एक  सक्षिप्त  विवरण  तैयार  किया  जिसमें  उ्ंरक  क्षेत्र  की  5

 पैट्रोलियम  क्षेत्र  की  ।2  परियोजनाएਂ  तथा  दुर-संचार  क्षेत्र  की  एक  परियोजना  शामिल्न  है  और
 जिनकी  कुल  मूल  अनुमोदित  लागत  9,423  करोड़  रुपये  तथा  प्रत्याशित  लागत  10,631  करोड़
 रुपये  है  ।

 और  इन  परियोजनाओं  में  से  निम्नलिखित  में  लागत  वृद्धि  दशाई  :--

 उबरक

 एफ०

 -  विजयपुर  एफ०

 +पारादीप  पी०

 तथा  अमोनिया  सल्फेट  परियोजना  ए०  सी०

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गेस

 -  साऊथ  बेसिन  विकास  एन०  जी०
 -  एल०  पी०  जी०  विपणन  सुविधा  औ०

 पी०  जी०  विपणन  सुविधा  पी०  सी०

 पी०  जी०  विपणन  सुविधा  पी०  सी०
 -  पौलिस्टर  स्टैपल  फाईवर
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 वृर-संचार

 स्वीचिंग  मानकपुर  टी०  आई०  )

 अन्य  बालों  के  साथ-साथ  लागत  वृद्धि  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए  प्रस्तावित  विभिन्न  अथवा
 पहले  से  शुरू  किये  गये  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 (1)  यथार्थंवादी  परियोजना  कार्याव्वबन  योजना  बनाना  ।

 (2)  पर्याप्त  निधि  की  व्यवस्था  ।

 (3)  मासिक  फ्लैश  रिपोर्ट  सथा  त्रैमासिक  स्थिति  रिपोर्ट  प्रबोधन  प्रणाली  के  जरिये  प्रभावी
 प्रबोधन  ।

 (4)  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  परियोजना  अधिकारियों  पर  लगातार  दबाव  ।

 (5)  शीघ्र  अनुमति  लेने  क ेलिए  विभिन्न  नियामक  प्राधिकरणों  से  अंतरमंत्रालीय  समन्वय
 एवं  पारस्परिक  कार्यवाही  ।

 (6)  संबंधित  मंत्रालयों  एवं  परियोजना  अधिकारियों  द्वारा  राज्य  सरकारों  उपकरण  संभरकों
 परामशंदाताओं  और  अन्य  संबंधित  प्राधिकरणों  से  विलम्ब  कम  करने  के  लिए  सन्तिकट

 अनुवर्ती  कार्यवाही  करना  ।

 रेलवे  द्वारा  बाण्ड  जारी  किये  जाना

 *401.  श्री  एस०  जी०  धोलप  :
 श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  रेलवे  बाण्ड  जारी  करने  की  अनुमति  दी  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  अनादंन  और  पूंजी  निर्गम  नियंत्रक
 भारतीय  रेलवे  वित्त  निगम  लिमिटेड  को  उसके  द्वारा  1000  रुपया  प्रति  बाण्ड  मूल्य  के  25  लाख

 प्रतिभूत  बांड  नगदी  के  एवज  सममूल्य  पर  जनता  को  जारी  किए  जाने  के  संबंध  में  अनुमोदन  दे  विया
 है  ।  इन  बांडों  पर  10  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की  दर  से  ब्याज  दिया  जाएगा  और  इनको  इनके  आवंटन
 की  तारीख  से  10  वर्ष  समाप्त  होने  पर  विमोचित  किया  जा  सकेगा  ।

 ]

 बिहार  में  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  में  जमा  कराई  गई  राशि

 +402.  भी  राम  बहादुर  सिह  :  क्या  बित्स  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  वर्ष  1986  में  ओर  1987  में  अब  तक  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  शाब्षाओं  में
 फितनी  राशि  जमा  कराई  गई  और  उस  राशि  का  कितना  प्रतिशत  भाग  वहाँ  के  लोगों  को  ऋण  के
 रूप  में  दिया  गया  और
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 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बिस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  और  भारतीय  रिजबं  बैंक

 से  प्राप्त  अद्यतन  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  जो  सितम्बर  1986  को  समाप्त  हुई  अबधि  से  संबंधित

 बिहार  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  जमाराशियां  वर्ष  1986  के  पहले  नो  महीनों  में  3600

 करोड़  रुपए  से  बढ़कर  4061  करोड़  रुपये  हो  गई  इसी  अवधि  के  दौरान  जमाराशियों  के

 मुकाबले  अग्रिमों  की  प्रतिशतता  37.3  से  36.3  हो  गई  ।

 |]

 खानाबदोश  कबीलों  की  सूची

 +403.  श्री  रणजीत  सिंह  गायकवाड़  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अधिकांश  राज्यों  में  कई  खानाबदोश  कबीलों  और  अधिसूचित  समुदायों  को

 मान्यता  नहीं  मिल  पायी  है  तथा  उन्हें  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  शामिल  नहीं  किया
 गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  प्रकार  के  खानाबदोश  कबीलों  एक

 विस्तृत  सूची  तैयार  करने  और  उन्हें  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  ज्ञामिल  करने  हेतु  एक

 विधान  बनाने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  कबीलों  राज्यवार  और  विशेष  रूप  से  गजरात  के
 कबीलों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  विधान  बनाने  हेतु  विधेयक  संसद  में  कब  पुरःस्थापित
 किया  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  विस्तृत  सूची  कब  तक  तैयार  कर  दिये  जाने  की
 सम्भावना  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  राजख  कुमारी  :  से  कुछ
 बदोश  कबीलों  और  अधिसूचित  समुदायों  को  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची
 में  शामिल  किया  गधा  अपने-अपने  राज्यों  में  राज्य  सरकार  अन्य  पिछड़े  वर्गों  की  सूची  रखती

 उपरोक्त  समुदायों  सहित  पात्र  मामलों  को  शामिल  करने  के  लिए  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  की  सूची  के  संशोधन  व्यापक  संशोधन  संसद  के  विधेयक  के  माथ्यम  विचार
 किया  जा  सकता  विभिन्न  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  जांच  की  जा  रही  है  और  इस
 स्तर  पर  जनहित  में  नहीं  बताया  जा  संसद  में  स्थापित  करने  के  लिए  विधेयक  कब  तक
 तैयार  किया  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जा  सकती  ।

 भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  के  लिए  नक्शा  बनाने  को  कम्प्यूट्रीकृत  प्रणाली

 *404.  श्रीमती  पटेल  रसाबेन  रामजी  भाई  सार्वाण  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  का  भारतीय  सर्वक्षण  विभाग  के  लिए  नक्शा  बनाने  की  कम्प्यूट्रीकृत
 प्रणाली  प्राप्त  करने  का  विचार

 इस  प्रयोजनाथ  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की आवश्यकता  और

 कया  उपयुक्त  प्रणाली  स्वदेशी  स्त्रोतों  से  प्राप्त  की  जा  सकती  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  परमसाण
 इलेक्ट्रानिको  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  जी  हाँ  !

 अनुमान  है  कि  पांच  करोड़  रुपये  के  बराबर  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  होगी  ।

 जी  नहीं  !

 कर्माटक  में  सफेदे  के  पेड़  लगाना

 *405.  भी  थी०  कृष्णराब  :  कया  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कर्नाटक  में  सफेदे  के  पेड़  लगाये  जाने  के  विरुद्ध  आन्दोलन  हो  रहा

 कया  सफंदे  के  पेड़  लगाने  के  दीधंकालिक  हानिकारक  प्रभाव  और

 कर्नाटक  में  सफेदे  के  पेड़ों  के  स्थान  पर  अन्य  पेड  लगाने  के  लिये  कौन  से  कदम  उठाये
 जा  रहे

 पर्यावरण  और  थम  मंत्री  भजन  :  कर्नाटक  में  सफेदे  के  पेड़  लगाने  के  प्रति
 अलग-अलग  व्यक्तियों  और  संस्थाभों  द्वारा  विरोध  प्रकट  किया  गया

 सफेदे  के  पेड़  लगाने  के  हानिकारक  प्रभाव  उन  परिस्थितियों  पर  निर्भर  जिनके
 अन्तगत  उनका  पौधरोपण  किया  जाता

 ।.  एक  ही  किस्म  की  पौधरोपण  के  बजाय  मिश्रित  प्रजातियों  की  पौधरोपण  को

 जीह  देने  के  लिए  मार्गंदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  गए  हैं  ।

 .  राज्य  के  विभिन्न  भागों  में  उपयुक्तता  के  लिए  बहुत  सी  प्रजातियों  की  जांच
 करने  के  लिए  परीक्षण  शुरू  किए  गए  हैं  ।

 बचत  को  दर  में  कमी  होना

 *+4()6,  श्री  रामधन  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजवं  बंक  के  अनुसार  वर्ष  1983-84  से  बचत  की  दर  में  कमी  भा

 रही

 यदि  तो  इसमें  कमी  होने  के  कौन  से  कारण  और

 बचत  की  दर  में  वृद्धि  करने  के  लिये  कौर  सी  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?
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 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  भस््त्री  जनादन  :  से  भारतीय  रिजवं  बैंक

 के  वर्ष  1983-84  के  बाद  के  निवल  घरेलू  बचत  और  बचत  दर  के  अन्तरिम  अनुमान
 नीचे  दिए

 गए  हैं  :--
 डी न  सो  न  5  अे

 ब्षे  निवल  घरेलू  बचत  निवल  घरेलू  बचत  को  दर

 1983-84*  29,622  16.5

 1984-8  5*  32,248  16.4

 1985-86*  35,638  16.21

 *  अन्तिम
 116.1  प्रतिशत  पर  संशोधित  किया  गया  ।

 बचत  अनुपात  में  मामूली  सी  कमी  का  कारण  प्रारम्मिक  अनुमानों  के  अनुसार  सरकारी
 विभागों  सहित  सरकारी  क्षेत्र  में  होने  वाली  बचतों  में  कमी  का  होना  सरकार  में  निबेश
 तथा  अर्थव्यवस्था  में  वृद्धि  में  सुधार  लाने  के  लिए  बहुत  से  उपाय  किए  इनका  ब्यौरा  हाल ही  में
 संसद  में  प्रस्तुत  की  गई  1986-87  की  आर्थिक  समीक्षा  में  दिया  गया  1987-88  के  बजट  में
 भी  इस  दिशा  में  किए  गए  कई  उपायों  का  ब्यौरा  दिया  गया

 |

 करूर  वेह्य  बेंक  लिमिटेड  और  बेंक  आफ  तंजाऊर  लिमिटेड  में  निवेशकों  की  नियुक्ति

 4107.  श्री  सुरेश  कुरूप  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  करूर  वैश्य  बैंक  लिमिटेड  और  बैंक  आफ  तंजाऊर  लिमिटेड  में  निदेशकों  की
 विशेषकर  उनका  कार्यकाल  बैंकिंग  विनियमन  1949  के  उपबन्धों  के  अनरूप

 और
 हु

 यदि  तो  क्या  इस  मागले  की  जांच  की  गई  है  और  इसके  क्या  परिणाम
 निकले  हैं  ?

 बित्स  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जाय  पूनिटों  द्वारा  बेंकों  से  प्राप्त  राशि  का  अन्यत्र  उपयोग  किया  जाना

 4108.  श्री  सनत  कुमार  क्या  बिस््त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  कुछ  चाय  यूनिटें  बैंकों  से  प्राप्त  राशि  का  दीर्घावधिक  आधार  पर
 कार्य्ालन  पू'जी  के  लिए  उपयोग  कर  रही  हैं  अथथा  उनका  अपनी  सहायक  कम्पनियों  में  और  चाय
 उत्पादन  से  इतर  कार्यों  में  निवेश  कर  रही  हैं  ;
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 यदि  तो  इन  यूनिटों  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रस्ताव  है  कि  जब  तक  ये  यूनिटें  अन्यत्र  उपयोग  की  गई
 घनरशाशि  लौटा  न  दें  तब  तक  उन्हें  बेंकों  से कोई  अतरिकत  घनराशि  नहीं  दी  जाएगी  ?

 बिश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  भारतीय  रिजर्य  बेंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  उसके  पास  उपलब्ध  सूचना  के  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  कुछ  चाय  एककों  ने

 शील  पूजी  के  कुछ  भाग  का  उपयोग  विकास  प्रयोजनों  के  लिए  और  कुछ  का  अन्तर-कम्पनी  निवेश  के
 लिए  किया  भारतीय  रिजवं  बक  ने  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  वाले  बैंकों  से  ऐसे  बाय  एककों
 से  अन्यत्र  लगाई  गयी  संपूर्ण  राशि  को  निर्धारित  समयावधि  के  अन्दर-अन्दर  लौटाने  के  लिए  जोर  देने
 के  बास्ते  कहा  ऐसे  चाय  एककों  जिन्होंने  इस  अपेक्षा  का  अनुपालन  नहीं  वित्तीय

 सहायता  देने  काले  बेकों  द्वारा  दी  जाने  बाली  राहृत  आदि  बाद  में  बापस  ले  ली  गयी  थी  ।  अलबत्ता
 इन  कम्पनियों  को  उत्पादन  संबंधी  वित्तीय  सहायता  दिया  जाना  जारी

 सिक्योरिटी  पंपर  सिल  में  प्रोत्ताहम  योजना  समाप्त  करता

 4109.  डा०  ए०  के०  पदेल  :  क्या  जिस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिक्योरिटी  पेपर  मिल  में  विद्यमान  ग्रप  प्रोत्साहन  योजना  समाप्त  करने  से  इस
 मिथ  के  कमंचारियों  के  वेतन  इस  विभाग  के  अन्तर्गत  सहयोगी  विभाग  के  कर्मचारियों  के  बेतन  से  भी
 कम  हो  गए  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  तथ्य  और  कारण  क्या  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  प्रकार  की  कटौती  आवश्यक  सेवाएँ  बनाए  रखना  अधिनियम  के

 उपबन्धों  को  लाग  करने  के  बाद  की  गई  है  जबकि  श्रमिकों  के  हितों  की  देख  माल  के  लिए  श्रम
 अधिकारी  वहां  पर  मौजूद  हैं  ;  और

 यदि  हाँ  तो  उक्त  स्थिति  में  सुध।र  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनावंन  :  और  मिल  के  आधुनिकीकरण
 के  बाद  कार्य  का  मूल्यांकन  मानदण्ड  निर्धारित  करने  और  आधुतिकीकृत  मिल  में  प्रोत्साहन
 योजना  तैयार  करने  के  लिए  एक  अध्ययन  दल  निपुक्त  किया  गया  इसकी  प्रबन्धकों
 और  कमंचारियों  के  संघ  के  बीच  समझौता  न  होने  के  कारण  क्रियान्वित  नहीं  की  जा  चकि
 आधुनिकीकृत  मिल  में  पुराने  मानदण्ड  न््यायोतित  नहीं  हो  सकते  इसलिए  प्रोत्साहन  योजना  से  संबंधित

 पहले  समझौते  को  1985  में  समाप्त  कर  दिया  गया  था  |  इसके  फलस्वरूप  मिल  के
 चारियों  के  वेतन  में  कटौती  हुई  है  ।

 विशेषज्ञ  समिति  की  रिपोर्ट  की  सिफारिशों  क ेआधार  पर  मिल  के
 करण  के  पश्चात्  संघ  द्वारा  समझौते  पर  हस्ताक्षर  न  किए  जाते  के  कारण  हुई  थी  ।  संगठन  में
 शासन  बनाए  रखने  और  संघ  द्वारा  दिए  गए  हड़ताल  के  नोटिस  दो  प्रभावहीन  करने  के  लिए
 1985  में  अनिवायं  सेटा  अनुरक्षण  अधिनियम  लागू  किया  गया  प्रोत्साहन  योजना
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 1985  से  समाप्त  कर  दी  गई  इस  समय  वहाँ  कोई  श्रम  अधिकारी  नहीं  है  और  शीघ्र  ही  एक
 श्रम  अधिकारी  की  नियुक्ति  किए  जाने  की  आणा

 संघ  के  साथ  समझौते  पर  हस्ताक्षर  करके  विदेपज्ञ  समिति  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित

 करने  के  प्रयास  अभी  मी  जारी  संघ  ने  पहले  सहायक  श्रम  भोपाल  और  क्षेत्रीय  श्रम

 आयुक्त  जबलयुर  के  पास  समझौते  के  लिए  प्रयास  किया  यह  प्रयास  विक़ल  रहा  और  इस  विषय

 को  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  अधिनिणंय  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  औद्यौगिक  जबलपुर  के  पास

 भेजा  गया  था  और  इस  पर  अभी  निर्णय  लिया  जाना  है  ।

 कम्पनियों  में  उनके  प्रवर्तकों  के  शेयरों  का  बेचा  जाना

 41  10.  श्री  लक््मष्ण  सलिक  :
 श्री  एच०  बी०  पाटिल  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  शेयर  डिवेंचर  आदि  स्टाक  ऐक्सचेंजों  में  दर्ज  कराए  जाने  के

 उद्देश्य  से  कम्पनियों  में  उनके  प्रवर्तकों  के  शेयरों  को  बेचे  जाने  के  लिए  नियमों  को  लचीला  बनाया
 और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  जारी  किये  गये  मार्ग  निर्देशों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद न  और  दिनांक  2
 1982  को  जारी  किए  गए  सूचीबद्धता  संबंधी  मार्ग  निर्देशों  क ेअनुसार  कतिपय  कम्पनियों  में
 कर्त्ताओं  के  पास  अनुमत्य  स्तर  से  ऊपर  की  सामान्य  शेयरधारिता  का  परियोजना  द्वारा
 वाणिज्यिक  आधार  पर  उत्पादन  शुरु  किए  जाने  की  तारीख  से  तीन  वर्षों  की  अवधि  के  अन्दर-अन्दर
 सामान्य  जनता  के  समक्ष  शेयरों  की  बिक्री  की  पेशकश  करके  पूरा  करना  होगा  ।  सरकार  ने  हाल  ही  में  इन
 मार्गनिर्देशों  का  संशोधन  किया  है  और  उसके  द्वारा  इस  आशय  की  व्यवस्था  कर  दी  है  कि  ऐसे  मामलों

 जहां  पर  संवर्धनकर्त्ताओं  द्वारा  अपेक्षानुसार  विनिवेशित  किए  जाने  वाले  शेयरों  का  अंकित  मूल्य
 5  करोड़  रुपए  से  अधिक  न  हो  उन  मामलों  में  विनिवेश  सार्वजनिक  निर्गम  के  माध्यम  से  किया
 जाना  जरूरी  नहीं  होगा  ।  इस  तरह  का  विनिवेश  सावंजनिक  वित्तीय/निवेश  संस्थानों  को  शेयरों  की
 बिक्री  की  पेशकश  करके  शेयरों  को  बेचकर  अथवा  सवधधंनकर्त्ताओं  के  वग्गं  को  छोड़कर  विद्यमान
 धारकों  को  अधिकारिक  आधार  पर  शेयरों  की  बिक्री  की  पेशकश  करके  सम्पन्न  किया  जा
 बशतें  कि  विनिवेश  से  पूर्ब  कम्पनी  में  प्रति  लाख  रुपए  की  शेयर  पू  जी  पर  10  सावंजनिक  शेयरधारक
 विद्यमान  हों

 विकलांगों  को  पेंशन

 4111.  चौधरी  राम  प्रकाश  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  देश  में  विकलांगों  को  पेंशन  देने  के  प्रध्ताव  पर  विचार  क्र  रही  है  ;

 और
 ,

 यदि  हां  तो  राष्यों  को  इस  प्रयोजन  के  लिए  राज्यवार  कितनी  धनराशि  दी  जा
 रही  है  ?
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 कल्पाण  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  गिरधर  :  नहीं  ।  फिर  भी  व्यवहारिक
 रूप  से  सभी  राज्य  सरकारें  विकलांग  व्यक्तियों  को  पेंशन  दे  रही

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तमिलनाडु  सें  ऋण  सेला  योजना  से  लाभान्वित  हुए  लोगों  की  संख्या

 41
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 झी  आर०  जीवारथिनम  :  क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 मेलाਂ  योजना  के  अन्तगंत  आज  तक  तमिलनाडु  में  कितने  व्यक्तियों  को  लाभ

 पहुंचा  है  ;

 इस  योजना  के  अन्तगंत  कितनी  राशि  वितरित  की  गई  और

 अब  तक  कितने  गांव  इसके  अन्तगंत  लाये  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद स  :  से  बैंक  कमजोर  वर्गों  को
 अधिक  ऋण  देने  के  लिए  शुरू  किए  गए  अपने  समग्र  उपायों  के  एक  अग  के  रूप  में  ऋण  शिविर
 जित  करते  इन  ऋण  शिविरों  को  केन्द्रीय  स्तर  पर  कोई  निगरानी  करना  उ्यवहाये  अथवा
 आवश्यक  नहीं  समझा  जाता  और  बत॑मान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  आयोजित  किए  गए  इन
 इनमें  संवितरित  रकम  और  अन्तर सत  हिताधिकारियों  की  संख्या  के  संबंध  में  सूचना  प्राप्त  नहीं
 होती  ।  दिसम्बर  1985  के  अन्त  तक  की  स्थिति  के  तमिलनाडु  राज्य  में  सभी
 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैकों  द्वारा  कमझोर  वर्गों  को  2099441  उधार  खातों  के  अन्तर्गत  525  करोड़
 रुपये  के  अग्निम  मंजूर  किए  गए  थे  ।

 भांध्र  प्रदेश  में  रिक्शा-चालकों  को  ऋण

 4113.  श्री  सी०  सम्ब  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आंध्र  प्रदेश  में  सिडीकेट  बैंक  सहित  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  शाखाएਂ  रिक्शा
 चलाओਂ  योर  योजना  जैसी  कतिपय  स्व-रोजगार  योजनाओं  का  कार्यान्वयन  नहीं  कर

 रही  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  इस  संबंध  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद न  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  और  यथा  संभव  सूचना  सभा  पटल  पर  रथ  दी  जाएगी  ।

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  स्वरोजगार  योजना  के  अतंगंत  ऋण  प्रदान  किया  जामा

 4114.  डा०  एस०  जगतरक्षकन  :  कया  बित्स  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राष्ट्रीयकृत  बैंक  द्वारा  रोज़गार  योजनाਂ  के  अतंगंत  ऋण  देने  की  प्रणाली
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 gE  हफसफ७क्७क्स्क्७ह  ्न््न््न्स्न्स्न्रन्ररररंघ  भकि  पिक्पै5|

 में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  बिभिम्न  कदम  उठाए  मए

 क्या  ऋण  मंजूर  करने  में  असाधारण  विलम्ब  किए  जाने  की  कोई  शिकायतें  प्राप्त

 हुई

 संबंध में कोई  क्या  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  इस  मामले  में  निर्धारित  समय  सीमा  का  पालन  करने  के

 संबंध  में  कोई  निर्देश  जारी  किए

 क्या  ऋण  स्वीकृत  किए  जाने  के  उसकी  पूरी  धन  राशि  को  वापिस  किये  जाने

 तक  उसका  समय  पर  वापस  भुगतान  किये  जाने  हेतु  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  जाती  भोर

 इस  योजना  के  अन्तगंत  ऋण  देने  वाले  बैंकों  में  से  कितने  बैंकों  को  हानि  उठानी

 पड़ी

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  जनादंन  :  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को

 स्वरोजगार  के  अवप्तर  प्रदान  करने  की  योजना  निम्न-लिखित  संशोधनों  के  साथ  और
 वीं  पंचवर्षीय  योजना  की  शेष  अवधि  में  जारी  रखी  जा  रही  है  :--

 30  प्रतिशत  मंजूरियाँ  अनुसूचित  जातियों/अनुसूबित  जनजातियों  के  हिताधिकारियों
 के  लिए  आरक्षित  होंगी  ।

 (2)  भौद्योगिक  घंधों  के  लिए  ऋण  की  अधिकतम  प्रीमा  25,000  रुपये  स्ले  बढ़ाकर
 35,000  रुपये  और  व्यापारिक  धन्धों  के  लिए  घटाकर  10,000  रुपये  कर  दी
 गयी

 (3)  हिताधिकारी  की  पारिवारिक  आमदनी  की  अधिकतम  सीमा  को  रुपये  वार्षिक
 रखो  गयी  इसके  अलावा  हिताधिकारी  को  शपथ-पत्र  दाखिल  करना

 (4)  इस  योजना  के  अन्तमंत  अब  आई०  टी०  आई०  पास  युवकों  को  ओऔद्योगिक  तथा  सेवा
 सम्बन्धी  धन्धे  शुरू  करने  के  लिए  इस  योजना  का  पात्र  बना  दिया  गया  है  ।

 शहरी  गरीबों  के  लिए  स्वरोजगार  की  योजना  हाल  ही  में  |  करने की  से  शरू  फी
 की  गयी  इस  योजना  के  अस्तगंत  ऋण  मंजूर  करने  और  ऋणों  का  भुगतान  करने  की  प्रक्रिया  में
 ओर  सुधार  करने  के  प्रश्न  पर  कुछ  समय  के  वास्ते  इस  योजना  के  कांर्यनिष्पादन  की  प्रगति  को  देखने
 के  बाद  ही  विचार  किया  जा  सकता

 और  यद्यपि  ऋण  मंजूर  करने  में  कोई  असाधारण  देर  नहीं  हो  लेकिन
 भारतीय  रिजवं  बैंक/सरकार  द्वारा  बैंकों  ऋण  प्रस्तावों  को  शीध्र  मंजर  करने/ऋणों  का  भुगर  न
 करने  के  लिए  समय-सम्रय  पर  अनुदेश  दिये  जाते  रहते  जहाँ  तक  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को
 स्वरोजगार  देते  की  योजना  का  सम्बन्ध  भारतीय  रिजरई  बैंक  ने  |5  अपने  को  अनुदेश दिये  जिनमें  उन्हें  निर्धारित  तारीव  के  अन्दर-अन्दर  लक्ष्य  पूरा  करते  के  लिए  अपने  तन््त्र  को  चुस्त
 बनागे

 के लिए कहा था । ँ ह 32
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 जहाँ-तक  शहरी  गरीबों  लिए  स्वरोजेगार  के  कार्यक्रम  का  सम्बन्ध  है  इस  कार्यक्रम  के

 कार्यान्वयन  पर  सरकार/भारतीय  रिजवं  बैक  द्वारा  बराबर  नजर  रखी  जा  रही  है  और  बैंकों  से  ऋण

 मंजूर  करने  का  काम  फरवरी  1987  के  अन्त  से  पहले-पहले  पूरा  करने  के  लिये  कहा  गया
 पर  फिर  से  विचार  करेंने  के  बाद  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  ऋण  मंजूर  करने  के  लिए  बैंकों  को

 31  1987  तक  और  समय  दे  दिया  गया  है  ।

 शहरी  गरीबों  के  लिंए  स्वरोजगार  के  कार्य  क्रम
 के  अन्तंगंत  वापसी  अदायगी  सम्बन्धी

 कार्य-निष्पादन  के  बारे  में  कोई  मूल्यांकन  करना  अभी  समयपूर्व  क्योंकि  इस  कार्यक्रम  के  अधीन
 वापसी  अदायणी  3  महीने  की  रियावती  अकधि  के  बाद  शुरू  बैंकों  से  इन  ऋण  खातों
 पर  भी  उस  प्रकार  नजर  रखते  और  धमराशियों  का  उबित  अन्तिम  उपयोग  सुनिश्थित  करने  की
 उसी  प्रकार  अपेक्षा  की  जाती  है  जिस  प्रकार  वे  ऐसे  ही  कार्यों  के  लिए  दिए  जाने  वाले  अन्य  ऋणों

 बास््ते  करते

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  प्राथमिकताप्राप्त  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  समाज
 के  कमजोर  बर्गों  नीति  के  व्यापक  उद्देश्यों  कैं  अनुर्सोर  रियायती  ब्याज  दरों  पर  अग्रिम  दिये  जाते

 इस  सम्बन्ध  में  बैंकों  को  हुई  हानि  का  अनुमान  लगाना  कठिन  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  सकात  किराए  भत्ले  का  भुगतान

 4115.  भी  सानवेन्द्र  सह  :  क्या  बितत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्तमान  नियमों  के  अधीन  केन्द्रीय  सरकार  की  सेवाओं  में  नियुक्त  पति  और  पत्नी
 दोनों  उस  रिथिति  में  मकान  किराया  भत्ता  पाने  के  हकदार  नहीं  हैं  यदि  उनमें  से  किसी  को  सरकारी
 मकान  आवंटित  और

 याद  तो  क्या  सरकार  का  विचार  नियमों  में  संशोधन  करने  का  जिससे  उन
 पति/पत्नियों  सरकारी  मकान  आबंटित्  नहीं  मकान  किराया  भत्ता  प्राप्त  हो  सके  ?

 विस  मन्त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  बी०  के०  :  वर्तमान  नियमों
 के  अन्तगंत  यदि  किसी  सरकारी  कमंचारी  की  पत्नी/के  पति  को  केन्द्रीय  राज्य  स्वायत्त
 सरकारी  उपक्रम  या  अद्ध  सरकारी  संगठन  पत्तम  न्यास  आदि  द्वारा  उसी  स्थान  पर
 आवास  आबंटित  किया  गया  है  तो  वह  मकान  किराया  भत्ता  प्राप्त  करने  का  हकदार  नहीं  होगा/होगी
 चाहे  बह  उस  मकान  में  रहता/रहती  हो  अथवा  वह  उसके  द्वारा  किराये  पर  लिए  गए  आवास  में
 अलग  से  रहता/रहती  हो  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 बम्यई
 के  क्षेत्रों  में  रक्षा  प्रतिष्ठानों  और  राष्ट्रीय  स्मारकों  का  संरक्षण

 4116.  प्रो०  मधु  इण्डबते  :  क्या  पर्यावरण  और  धन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  बम्बई  हिल्स  परियोजना  को  खुदाई  कार्यों  के  पुनः  आरम्भ  किये  जाने  से  निराशा

 हुई

 कया  महाराष्ट्र  सरकार  अधोभूमि  अधिकार  उत्सादन  सम्बन्धी  अधिनियम  के  आधार
 पर  सरकार  इस  समस्या  का  समाधान  करने  में  असफल  रही

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  वेम्बूर  ट्राम्बे  क्षेत्र  में  महत्वपूर्ण  रक्षा  प्रतिष्ठान  बुरी  तरह
 प्रभावित  हुए  और

 स्थिति  को  नियंत्रण  में  करने  के  लिए  तथा  राष्ट्रीय  स्मारकों  जैसे  बोरिवाली  राष्ट्रीय
 अन्धेरी-गिम्बर्ट  हिल  के  संरक्षण  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मन््त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  जियाउरंहमान  से
 इस  परियोजना  पर  राज्य  प्राधिकारियों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 वायु  प्रदूषण

 4117.  श्री  चिस्तामणि  जेना  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महानगरों  और  औद्योगिक  नगरों  में  वायु  प्रदूषण  इतनी  अधिक  सीमा  पर  पहुंच
 चुका  है  कि  यह  स्वास्थ्य  के  लिए  खतरनाक  हो  गया

 इस  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  और

 क्या  बिदेशों  से  सहायता  मांगी  गई  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जियाउरंहमान  :  वायु  गुणवत्ता
 सर्वेक्षण  क ेअनुसार  सल्फर  ढाय-आक्साइड  तथा  नाइट्रोजन  आक्सा इड  के  स्तर  निर्धारित  सीमाओं  के
 अन्दर  तथापि  कुछ  क्षेत्रों

 में  विवक्ता  पदार्थ  के  स्तर  अधिक  है  ।

 उठाए  गये  कदमों  में  ये  सम्मिलित  हैं  :

 वायु  प्रदूषण  नियन्त्रण  क्षेत्र  अधिसूचित  किए  गए

 (2)  क्षेत्रों  के  विभिन्न  वर्गों  क ेलिए  परिवेशी  वायु  गुणवत्ता  हेतु  मानक  निर्धारित  किए
 गए

 न्

 (3)  प्रदूषक  उद्योगों  के  लिए  निस्सरण  सीमाएਂ  निर्धारित  की  गई  हैं  तथा  उद्योगों
 को  समयबद्ध  आधार  पर  मानकों  के  पालन  करने  का  निदेश  दिया  गया

 (4)  प्रदूषण  नियन्त्रण
 उपकरण  स्थापित  करने  तथा  भीड़-भाड़  वाले  स्यानों  से  प्रदूषक उद्योगों  के  स्थानान््तरण  के  लिए  वित्तीय  प्रोत्साहन  भ्रदान  किए  जाते  तथा

 (5)  दोषी  हकाईयों  के  विरुद्ध  कानूनी  कार्यवाही  की  जाती
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 प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  और/औजारों/उपकरणों  के  लिए  विदेशों  से  सहायता  प्राप्त  की  जा

 रही

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  हारा  लाभ  को  धत  राशि  का  बिदेश  भेजा  जाना

 4118.  भरी  मोहन  भाई  पटेल  :  क्या  बिस  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  भारत  में  कितनी  बहुराष्ट्रीय  कंपनियाँ  कार्य रत  हैं  और  वे  किन-किन  देशों  की )

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  इन  कम्पनियों  द्वारा  लाभ  की  कितनी  धन  राशि  बिदेशों
 को  भेजो

 क्या  इनमें  से  किसी  कम्पनी  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  सम्त्रालय  सें  राज्य  ससत्री  जनाब न  वहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  की  कोई
 स्वीकृत  परिभाषा  नहीं  व्यावहारिक  प्रयोजनों  के  उन  कम्पनियों  को  जिनमें
 वासियों  के  40  प्रतिशत  से  ज्यादा  हिताधिकार  सूचक  दोयर  हों  जो  कम्पनियाँ  सामान्यतया
 कम्पनियों  के  नाम  से  विद्यात  हैं  बहुराष्ट्रिक  कम्पनियां  समझा  जाता  31  1986  को
 119  कम्पनियां  विद्यमान  थीं  साझेदारी  प्रतिष्ठान  और  शाखायें  भी  शामिल  हैं  ।)
 विदेशी  जिन्होंने  इनमें  पूंजी  का  निवेश  कर  रखा  अन्यों  के
 जापान  और  यूरोपीय  आधथिक  समुदाय  के  देशों  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 इन  कम्पनियों  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  में  भेजी  गई  लाभ  को  राशि  इस
 सकनाय  है  - श्रकार  &  :--

 वर्ष  लाभ

 1983-84 4  31.15

 1984-85  35.20

 1985-86  38.00

 जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सार्गजनिक  क्षेत्र  के  उपक्षमों  द्वारा  बांड  जारी  करमा

 4119.  डा०  बो०  एल०  इलेश  :  क्या  वित्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  साववेजनिक  क्षेत्र  द्वारा  बांडों  में शामिल  14  प्रतिशत  की  तुलनात्मक
 अधिक  वचनब्रद्धता  को  देखते  हुए  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  जारी  14  प्रतिशत  की  मिली-जुली
 पेशकश  को  समाप्त  करने  का  विचार
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 सरकार  का  संचयी  दलाली  ओऔर  म्ोज़न.के  प्रध्माव  को  में  रखते  हुए  14
 प्रतिशत  बाढों  के  मामले  में  अन्ततः  कितना  धन  वहन  करना  पड़ा  और

 क्या  सरकार  का  सावंज़निक  क्षेत्र  के  ब्रांडों  के  बारे  में  सीति  में  परिवर्तत  करने  का
 विचार

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादत  :  जी  इन  बांडों  को  महत्वपूर्ण
 आधारभूत  क्षेत्री  अर्थात  विद्य  दूरसंचार  तथा  रेलवे  जैसे  क्षेत्रों  मे ंजारी  किया  जाता

 संबयी  ब्याज  सुविधा  का  लाभ  सभी  निदेशकर्ताओं  द्वारा  नहीं  उठाया  और  यह
 कोई  अतिरिक्त  लागत  नहीं  दलालों  का  1.5  प्रतिशत  का  व्यय  केवल  एक  ही  बार  वहन  किया
 जाता  सरकारी  क्षेत्र  के  बांडों  के  सम्बन्ध  में  कोई  उन््मोचन  प्रीमियम  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 तथापि  इस  नीति  पर  समय-समय  पर  पुनविचार  किया  जाता  है  और
 आवश्यकता  पड़ने  पर  उपयुक्त  संशोधन  किये  जा  सकते  है  ।

 विदेशी  सुद्रा  की  चोरी-छिप्रे  बिक्री  और  क्रीद

 4120.  औी  सोमनाथ  रथ  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  1986  में  दिल्ली  में  बिदेशी  मुद्रा  की  भोरी-छिपे  बिक्री  और
 खरीद  करने  वाले  एक  गिरोह  का  पर्दा  फास  किया  ;

 यदि  तो  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  ;  और

 इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  जी

 और  1986  के  दौरान  राजस्व  आसूचना  निदेशालय  तथा  प्रवत्तंन निदेशालय  ने  दिल्ली  में  अनेक  तलाशियां  जिनके  परिणामस्वरुप  दस्तावेजों  के  अतिरिक्त 1,01,51  2.00  अमेरिकी  36  कैनेडियन  9  250  इत्शे  67  नेपाली
 850  अमेरिकी  तथा  2  लाख  रुपये  की  भारतीय  मुद्रा  पकडी  गई  इस  संबंध  में

 विदेशी  मुद्रा  विनिधिमन  अधिनियम  के  उपबंधों  का  उल्लंघन  किए  जाने  के  सिलसिले  में  चार  व्यक्तियों
 को  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।

 भारतोय  जीवन  बोमभा  निगम  द्वारा  प्रोमिग्रम  बढ़ा  जाना

 4121.  श्री  सलीम  आई०  शेरवानी  :  क्या  वित्स  मंत्री  यह  बताने  की  क्ूपा  करें  कि  :

 भारतीय  जीवन  बीमा  निग्रम  बीमे  की  विभिन्त  सारणियों  के  अन्तर्गत  प्रीमियम
 की  राशि  निर्धारित  करने  के  लिए  कोन  सी  मृत्त्यु  संबंधी  सारणी  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  और
 वह  किस  वर्ष  से  अपनाई  जा  रही  है  तथा  मृत्यु  की  प्रतिशतता  कितनी
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 अजित  प्रीमियम  और  पालिसीधारकों  से  एकत्र  प्रीमियम  दर  चंक्रव॒दधि  ब्याज  की  दर
 कितनी  और

 4a)  क्या  भारतीय  जीवन  बीसा  मिगस  का  विंचार  सिकट  भविष्य  में  प्रीमियम  बढ़ाने  अथ

 मृत्यु  दर  सारणी  में  परिवर्तन  करने  का  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  जीवन  बीमा  निगम  की
 सहितਂ  फालिसियों  पर  लिया  जाने  वाला  प्रीमियम  जीवन  बीमा  सिगम  (1970-73)  वर्ष  तक  के
 अन्ततः  मृत्यु  दर  आंकड़ों  के आधार  पर  निर्धारित  किये  जाते  हैं  और  लाभਂ  वाली  पालिसियों
 के  अन्तर्गत  लिया  जाने  वाला  प्रीमियम  जीवन  बीमा  निगम  (1975-79)  के  3  वर्ष  तक  के  अन्ततः

 अृल्यु दर  आंकड़ों  के  आधार  पर  निर्धारित  किये  जाते  हैं  ।

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  पांच  वर्षों  मे ंअपनी  जीवन  निधि  पर  अजिस  ब्याज  की  निवल
 दर  इस  प्रकार  है  :  -

 क्चं  ब्याज  की  निवल  दर

 1981-82  8.02  प्रतिशत

 1982-83  8.13  प्रतिशत

 1983-84  8.62  प्रतिशत

 1984-85 5  8.82  प्रतिशत

 1985-36  9.16  प्रतिशत

 जीवन  बीमा  निगम  की  सहितਂ  योजनाओं  के  अन्तगंत  लिए  जाने  वाले  प्रीमियम  6  प्रतिशत

 ब्याज  पर  आधारित  हैं  और  लाभਂ  वालो  योजनाओं  के  अन्तगंत  लिए  जाने  वाले  प्रीमियम  8

 प्रतिशत  ब्याज  पर  आधारित  हैं  ।

 जीवन  बीमा  निगम  का  मृत्यु  दर  सारणी  में  कोई  परिवतंन  करने  का  विचार  नहीं  है  ।

 फिर  अनुभव  के  आधार  पर  ठाभਂ  बाली  पालिसियों  के  मामले  में  1.9.86  से  प्रीमियम

 की  दरों  में  कमी  कर  दी  गई  है  और  सहितਂ  पालिसियों  के  मामले  में  अधिक  बोनस  की  दरें

 भोषित  की  जारही  हैं  ।

 जापानी  सहायता

 4122.  क्री  एस०  पलाकोडायुड्  :  क्या  बिक्त  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जापान  ने  आथिक  विकास  के  लिये  1,411  मिलियन  येन  की  सहायता  दी

 क्या  उक्त  सहायता  कुछ  परियोजनाओं  से  ही  सम्बद्ध  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनाद न  :  जी  हां  ।
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 जी  नहीं  ।

 इस  ऋण  राहत  अनुदान  सहायता  की  अवधि  में  वृद्धि  करने  के  लिए  जापान  सरकार  से
 पत्रों  का  आदान  प्रदान  27  1987  को  निष्पन्न  किया  गया  यह  अनुदान  सहायता

 सभी  विकासशील  देशों  तथा  आर्थिक  सहयोग  तथा  बिकास  संगठन  के  सभी  सदस्य  देशों  से
 संघटकों  तथा  अतिरिक्त  पुर्जों  इत्यादि  क ेआयात  के  लिए  उपलब्ध  कराई  गई  है  ।

 निश्चियत  अषधि  के  लिए  ऋण  देने  वाली  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  हारा  स्वीकृत  ऋण

 4123.  भीमती  गीता  सुखर्जो  :  क्या  थित्त  मन््त्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  निश्चित  अवधि  के  लिए  ऋण  देने  वाली  सरकारी  वित्तीय  संस्थाएं  कौन  कौन
 सी

 इन  संस्थाओं  ने  किन-किन  तारीखों  से  कार्य  करना  आरम्भ

 इनमें  से  प्रत्येक  संस्था  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रति  वर्ष  मझोले  और  छोटे
 उद्योगों  को  किलसनी  राशि  के  ऋण  स्वीकृत  किए  गए  और  वितरित  किए

 इनमें  से  प्रत्येक  संस्था  द्वारा  पिछले  तीन  बर्षों  में  प्रति  वर्ष  एकाधिकार  और  अवरोधक
 व्यापार  ब्यवहार  तथा  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अन्तर्गत  आने  वाली  कम्पनियों  को  कितनी
 घनराशि  के  ऋण  स्वीकार  किए  वितरित  किए  गये  तथा  उन  पर  कितनी  राश्टि  क ेऋण  अकाया

 (5)  इनमें  से  प्रत्येक  संस्था  द्वारा  विभिन्न  प्रकार  के  ऋणों  पर  लिए  जाने  वाले  ब्याज  की
 बत॑मान  दरें  क्या  हैं  और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  ब्याज  की  दरों  में  क्या  परिवतंन  किए  गए

 और

 पिछले  तीन  वर्षो  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  इनमें  से  प्रत्येक  संस्था  के लिए  यदि  बजट
 में  कोई  घनराशि  निधत  की  गई  तो  कितनी  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनाद न  और  देश  की  तीन  अखिल
 भारतीय  सावधि  ऋण  दात्री  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  अर्थात्  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम

 भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तथा  निवश  निगम  और  भारतीय
 औद्योगिक  विकास  बैंक  की  स्थापना  क्रमशः  1.7.48,  5.1.1955  और
 1.7.1964  को  की  गई  थी  ।

 और  उपर्युक्त  बित्तीय  संस्थाओं  के  पास  उपलब्ध  सूचना  संलग्न  में
 दी  गयी  है  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथाउपलब्ध  तथा  कानूनों  के  अन्तर्गत  अनुश य  सूचना
 सभा  पटल  पर  रथ्व  दी  जाएगी  ।

 (2)  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  दो  गई  सूचना  संलग्न  में  दी  गई  है  ।
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 गत  तोन  वर्षों  के दोरान  अखिल  भारतीय  साबधि  ऋण  दाज्री  संस्थाओं  द्वारा  मंजूर  और
 संवितरित  की  गई  ऋण  राशि  तथा  सरकार  से  प्राप्त  बजट  अंतरणों  का  विस्तृत  ब्योरा  दर्शाने  बाला
 विवरण  ।

 भाग

 1,  बड़े  और  मझोले  उद्योग

 संजूरियां

 1983-84  1587.4  296.5  446.6

 1984-85  2097.0  358.9  551.6

 1985-86  2372.5  450.0  652.1

 संवितरण

 1983-84  1134.2  218.5  321.6

 1984-85  1225.2  268.4  380.3

 1685-86  1735.0  398.6  471.6

 1,  लघु  उच्चोग

 संजूरियां

 1983-84  580.0  और

 1984-85  5  894.8  के  संबंध  में  सूचना  नगण्य  लु  क्षेत्र  की

 1985-86  1166.2  परियोजनाओं  के  वास्ते  प्रत्यक्ष  वित्तीय

 संवितरण  यता  की  आवश्यकताओं  पर  राज्य  स्तरीय

 1983-84  578.5  वित्तीय  संस्थाओं  और  क॑
 1984-85 5  727.1  पुनवित्त  योजनाओं  के  अन्तर्गत  मानदण्डों  रे

 1985-86  795.1  अनुसार  पात्र  बैंकों  हारा  भी  ध्यान  रखा
 जाता

 भाग

 विश्व  बेंक  ऋणों  आवि  के  अन्तर्गत  रुपया  अम्तरणों  सहित  केख्रीय  सरकार  से  प्राप्त  बजट
 अन्तरण

 शेयर  पूंजी

 1983-84  130.0  न  न

 1984-85  5  30.0  ध्ग्या
 ता

 1985-86  30.0  ना
 जा
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 अभय

 1983-84 4  67.4  1.35  1.56

 1984-85 5  18.0  2.00  2.19

 1985-86  27.0  2.55  _  5.28  _

 1985-86  के  दोरान  विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तर्गत  अखिल  भारतीय  सावधि  ऋणदात्री
 संस्थाओं  द्वारा  लिए  गए  ब्याज  की  दरों  को  दिश्वाने  बाला  विवरण  |  ब्याज  दर  में  गत  ब्ष  के  दोरान

 हुए  किसी  भी  परिबतंन  को  टिप्पर्णा  में  दिखाया  गया  है  ।

 श्रेणी  प्रतिशत  वाषिक  टिप्पणी
 ब्याज  दर

 1.  प्रत्यक्ष  सहायता

 मूल  उधार  दर  14.0

 पिछड़े  क्षेत्र  12.5

 आधुनिकीकरण  सहायता  11.5
 (4  करोड़  रुपये

 वस्त्र  आधुनिकीकरण  निधि

 (1)  6  करोड़  रुपये तक  12.5

 (2)  6  करोड  रुपये  से  14.0

 ($)  तकनीकी  विकास  योजना  के

 अंतर्गत  12.5  यह  योजना  केत्रल
 द्वारा  चलाई  जा  रही  1983-84
 में  ब्याज  दर  14.0  प्रतिशत  वाधिक

 अध्रत्यक्ष  सहायता

 एककों  को  ऋण

 पिछड़े  क्षेत्रों  को ऋण  12.5

 पिछड़े  क्षेत्रों  स ेभिन्म  अन्य
 क्षेत्रों  को ऋण

 (1)  25  लाख  रुपए तक  13.5

 (2)  25  लाख  रुपये  स ेअधिक  14.0  1982-83  में  ब्याज  दर  13.5%
 बाधषिक
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 2  3

 भिश्चित  ऋण

 (1)  पिछड़े  क्षेत्र  ०जाति/अनु  ०

 जन  जाति|शारौरिक  रूप  से
 विकलांग  व्यक्तियों  10.0

 (2)  पिछड़े  क्षेत्रों  से  सिल्म  अम्य
 क्षेत्रों  को ऋण  12.0

 की  हुस्डी  पु्र्भुनाई  योजना
 मीयावी  हु  डियां/बचनपश्र)

 सामान्य

 1.  6  महीने  12.0

 2.  36  महीने  से  अधिक  और
 84  महीने  तक  11.5

 राज्य  बिजली  बोर्ड/राज्य  सड़क  परिवहन  निगम

 1.  6  महीने  11.0

 2.  36  महीने  से  अधिक  और
 84  महीने  तक  10.5

 लघु  उद्योग  एकक

 1.  6  महीने  11.0  1983-84  में  व्याज  दर  10.9
 शत  थी  ।

 2.  36  महीने  से  अधिक  और
 84  महीने  तक  10.5  1983-84 4  में  ब्याज  दर  10.4

 शत

 19.  बिदेशी  सुद्रा  ऋण

 वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  ऋणों  पर
 ली  जाने  वाली  ब्याज  दर  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  के

 अनुसार  समय-समय  पर  अलग-अलग  होती  है  ।
 द्वारा  दी  गई  सूचना  के

 अनुसार  31.12.86
 को

 ब्याज  दर  नीचे  दी
 गई  है  :-

 1.  ऋण  पर  9.5
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 1  2  3

 2.  यूरो  करेंसी  बाजार से  उधार  पर  छम्ाही  लन्दन  अन्तर  बैंक  दर  से  1.5
 प्रतिशत  अधिक

 3.  जापानो  येन  ऋण  पर  8.5

 बाल  सहायता  ब्यूरो  को  स्थापना  का  प्रस्ताथ

 4124.  भीमती  साथुरी  सिह  :  क्या  कल्याण  मंत्ती  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  दिल्ली  में  उपेक्षित  बच्चों  को  उचित  देखरेख  के  लिए  बाल
 सहायता  ब्यूरो  की  स्थापना  करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कल्याण  संत्रालय  में  उपमंत्री  गिरधर  :  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  दी  गई
 जानकारी  के  दिल्ली  पुलिस  की  अपराध  शाखा  में  किशोर  सहायता  ब्यूरो  की  स्थापना  करने
 का  उनका  प्रस्ताव  है  ।

 आशा  है  कि  किशोर  अपराध  की  रोकथाम  करने  और  जरूरतमंद  किशोरों  को
 संरक्षण  देने  में  सहायता  प्रदान  करेगा  ।

 उड़ीसा  में  बेंकों  हारा  विए  गये  ऋण

 4125.  भी  हरिहर  सोरन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  उड़ीसा  में  विभिन्न  बैंकों  की  कुल  जमा  राशि  कितनी

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  उड़ीसा  में  विभिन्न  बैंकों  द्वारा  कितनी  घनराशि  के  ऋण  दिये

 उक्त  अवधि  के  दोरान  कृषि  विकास  के  लिए  किसानों  को  ऋण  के  रूप  में  कितनी
 राशि  दी  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  उड़ीसा  में  विभिन्न  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  दिये  गये  वाणिज्यिक
 ऋणों  का  ब्योरा  कया  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद॑न  :  मारतीय  रिजवं  बैंक  के  अनसार
 सितम्बर  1986  को  उड़ीसा  में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  की  जमाराशियाँ  1095.65  5.65  करोड़
 रुपये  की  न्

 से  उड़ीसा  में  सभी  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  दिए  गए  कुल  अग्रिमों
 कृषि  और  लघु  उद्योगों  को  दिए  गए  अग्निमों  की  स्थिति  नीचे  दी  गई  है  :--

 :  करोड़
 थर्ष  कुल  कृषि  लकु  उच्योग
 दिसम्बर  1983  604  153  64
 दिसम्बर  1984  /44  183  86
 दिसम्बर  1985  890  224  104
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 बीड़ी  भमिक  कल्याण  निधि

 4126.  भरी  नन््दलाल  चौधरी  :  क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दौरान  बीड़ी  श्रमिक  कल्याण  निधि  के  लिए  कुल
 कितनी  घनराशि  एकत्र

 वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दोरान  इस  कल्याण  निधि  में  से  जिन  कल्याण

 योजनाओं  पर  धनराशि  र्दर्च  की  उनका  ब्यौरा  क्या  है  और  इनमें  से  प्रत्येक  योजना  पर  कितनी
 घनराशि  खर्जण  की

 वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दोरान  इस  कल्याण  निधि  में  से  मध्य  प्रदेश  में  जिन

 कल्याण  योजनाओं  पर  धनराशि  खर्च  की  गई  उनका  ब्यौरा  क्या  है  और  इनमें  से  प्रत्येक  योजना  पर
 कितनी  धनराशि  खर्च  की  और

 वर्ष  1985-86  और  1986-87  में  मध्य  प्रदेश  में  शीषंवार  कितनी  धनराशि  एकत्र
 की  गयी  ।

 बित्स  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंत  :  वर्ष  1985-86  तथा  1986-87
 के  दौरान  बौड़ी  कामगारों  के  कल्याण  निधि  के  लिये  एकत्र  किए  गये  उपकर  कौ  कुल

 राशि  क्रमशः  3.80  करोड़  र०  और  3.12  करोड़  रुपये  हैं  ।

 और  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  से  उपकर  के

 रूप  में  एकत्र  की  गई  कुल  राशि  क्रमशः  79.76  लाख  रुण्ये  तथा  67.17  लाख  रुपये

 हैं  ।

 विवरण

 रुपयों

 स्कीम  का  वर्ष  1985-86  वर्ष  1986-87  मध्य  प्रदेश  के  वर्ष  1986-87

 नाम  के  लिए  कुल  वर्ष  1985-86  के

 व्यय  के  लिए  कुल  लिए  कल  व्यय  के  लिए  मध्य  प्रदेश

 व्यय  के  लिए  कु  ल  व्यय

 ||  2  3  4  5

 प्रशासन  43.10  32.97  3.63  3.65

 स्वास्थ्य  155.86  148.46  16.63  16.14

 शिक्षा  63.94  88  8.92  न

 मनोरंजन  2-57  21  0.08  ना
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 1  2  3  4  5

 आवास  94  92  0.04

 जल  आपूर्ति  All  न्+  ने
 न

 कल  :  266.52  183.44  29.26  19.83

 अनुद्दासनात्मक  अथवा  फोजदारों  मामलों  के  कारण  दक्षतारोध  का  रोकता

 4127.  भरी  कमला  प्रसाद  लिह  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हैदराबाद  में  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न््यायाधिकरण  द्वारा  हाल  ही  में  दिये  गये  निर्णय
 के  अनुसरण  में  अनुशासनात्मक  अथवा  फोज़दारी  मामलों  में  जेल  में  बन्द  रहे  कर्मचारियों  की  पदोन्नति
 और  दक्षतारोध्न  रोकने  के  लिये  अनुदेश  जारी  किये  जा  रहे  और

 यदि  तो  जारी  किए  जाने  वाले  आदेशों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कार्मिक  लोक  दिकायत  तथा  पेंदान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बीरेन  सिह
 तथा  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  द्वारा  2-3-1987  को  दिए  गए  निर्णय  के  विभिन्न

 प्रभावों  की  जाँच  की  जा  रही  है  ।

 हाहरों  में  रहने  थाले  निर्धन  व्यक्तियों  के  लिए  स्थ-रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  ऋण

 4128.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शहरों  में  रहने  बाले  निर्धस  व्यक्तियों  के  लिए  स्व-रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वर्ष
 1986-87  के  दौरान  अब  तक  कितनी  घनराशि  के  ऋणों  का  वितरण  किया  गया

 क्या  इन  कणों  की  वापस  अदायगी  शुरू  हो  गई  यदि  तो  कल  कितनी  घन  राशि
 देय  और  बकाया  और

 ट

 क्या  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  नये  आवेदन  आमन्त्रित  किए  गये  हैं  अथवा  इसके  लिए
 इच्छानुसार  कभी  भी  आवेदन  किया  जा  सकता  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनाव॑ न  :  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित किया  है  कि  शहरी  गरीबों  के  लिए  स्वरोजगार  की  योजना  के  अन्तगंत  वर्ष  1981-87  में  संवितरित
 ऋणों  के  सम्बन्ध  में  बैंकों  से  पूरे  आंकड़े  मंगवाने  की  तारीख  अभी  दूर  फिर  भी  भारतीय
 रिजर्व  बंक  के  पास  उपलब्ध  अन्तरिम  आंकड़ों  के  फरवरी  1987  के  मध्य  तक  2,42,906
 मामलों  में  79.44  करोड़  रुपये  के  ऋण  मंजूर  किए  गए  क्रणों  के  भुगतान  के  सम्बन्ध  में  पूरी
 तस्वीर  पूरे  वित्तीय  वर्ष  के  आंकड़े  प्राप्त  होते  के  बाद  ही  सामने  आ  सकेगी  ।
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 यह  कार्यक्रम  हाल  में  ]  1986  से  शुरू  किया  मया  था  और-बसूली  का
 हिसाब  लगाना  अभी  समय  पूर्ण  क्योंकि  इस  कार्यक्रम  के  अधोन  ऋणों  की  वापसी  अदायगी
 3  महीने  की  रियायती  अवधि  के  बाद  शुरू  है  ।

 भारतीय  रिजर्व  वेक  ने  चालू  वितीय  बर्ष  के  लिए  आवंदन  प्राप्त  करने  की  तारीछ  निर्धारित
 कर  दी  थी  और  पूरी  तरह  से  भरे  आवेदन  प्राप्त  करने  को  अन्तिम  तारीख  छरू  में  15
 1986  रखी  गई  थी  ।  लेकिन  क॒छ  केन्द्रों  जहां  पर  निर्धारित  तारीख  के  अन्दर-अन्दर  लक्ष्य  को
 पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  संख्या  में  आबेदन  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुये  थे  वहाँ  15  1986  के
 बाद  भी  नये  आवेदन  स्वीकार  किए  गये  थे  ।

 हु

 केरल  में  जनजातीय  लोगों  को  जनसंख्या

 4129.  श्री  के०  कुम्जम्थु  :  कया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  राज्य  में  जनजातीय  लोगों  की  जनसंख्या  कितनी

 हममें  से  गरीबी  रेखा  से  मीचे  जीवन  यापन  कर  रहे  लोगों  को  संख्या  कितनी

 उन्हें  गरीबी  को  रेखा  से  ऊपर  लाने  के  लिए  वर्ष  1984-85,  1985-86  और
 1986-97  के  दोरान  क्या  उपाय  किये  गये  और

 इस  सम्बन्ध  में  भावी  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  गिरिधर  :  1981  की  जनगणना  के  अनुसार
 अनुसूचित  जनजाति  की  संख्या  2.61  लाख

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1985-90)  के  प्रारम्भ  में  यह  अनुमान  लगाया  गया  था

 कि  जनजाति  के  40,000  परिवार  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  थे  ।

 और  पाँचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  अपनाया  गया

 आदिवासी  विकास  के  लिए  निरन्तर  एक  प्रमुख  यंत्र  जिसमें  आई०आरण०डी०पी०  जैसे

 परिवारोन्मुखी  उन्मूलन  कार्यक्रम  और  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  ग्रामीण

 भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  जँसे  रोजगार  सम्बस्धी  कार्यक्रम

 शामिल  केरल  में  गरोबी  रेखा  पार  करने  हेतु  आथिक  रूप  से  सहायता  प्राप्त  आदिवासी  परिवारों

 की  संख्या  1984-85,  1985-86  और  1986-87  के  दोरान  1986  क्रमशः

 6157,  3433  और  5679  1987-88  के  लिए  लक्ष्य  4000  आदिवासी  परिवारों  का

 काले  धन  पर  रोक  लगाने  के  उपाय

 4130.  क्री  बी०  एस०  बिजयराघवन  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  प्रति  वर्ष  महानगरों  में  रिहाइशी  मकानों  से  किराये  से  पैदा  हो  रहे

 काले  धन  का  पता  लगाने  के  लिये  कोई  अध्ययन  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
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 नी  नी  ऊऊ+3ी-"लनतनलतलनऋनलननीथी  ं  ससडसकसफ  कफ  इइअड  डसक  सड  रस  ता

 इस  क्षेत्र  में  काले  धन  पर  रोक  लगाने  के  लिये  क्या  उपाय  किए  गये  हैं  ?

 बिस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद न  :  से  जो  ऐसा  कोई
 अध्ययन  नहीं  किया  गया  वास्तविक  सम्पदा  के  लेन-देन  में  शामिल  काले  धन  की  जाँच
 करने  के  सरकार  को  महानगरों  में  वास्तविक  सम्पदा  की  खरीद  के  लिए  अग्रक्ृय  अधिकार
 दिया  गया

 पेंशनरों  को  मंहगाई  भत्ते  की  राहत

 4131.  थ्री  शाब  :  कया  प्रधाग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  सेवारत  कर्मचारियों  के  लिए  लागू  मंहगाई  भत्ता  पेंशनरों  को
 भी  राहत  के  रूप  में  उसी  आधार  पर  भुगतान  किया  और

 यदि  तो  तत्संम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 क  लोक
 शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  उपसंत्री  बीरेन  सिह  :  तथा

 पेंशन  भोगियों  के  लिए  मंहगाई  राहुत  केन्द्रीय  सरकार  के  सेवारत  कर्मचारियों  के
 मामले  में  लागू  मंहगाई  भत्ता  योजना  के  नमूने  पर  होगी  और  उसके  अधीन  नीचे  उल्लिखित  सीमा
 तक  निष्प्रभावन  होगा  :

 (i)  ]  50/-  50/-  रु०  प्रतिमास  तक  शत  प्रतिशत
 को  पेंशन  निष्प्रभावन

 (ii)  1751/-  रु०  से  3000/-  75  प्रतिशत  |
 रुपये  तक  की  पेंशन  निष्प्रभाव  :

 मामूली  समायोजनों
 (iii)  :000/-  रु०  से  ऊपर  की  65  प्रतिशश  |  के  अधीन

 पेंशन  निष्प्रभावन  |

 पेंशनभोगियों  की  देय  राशियों  का  भुगतान  न  किया  जाना

 4132.  श्री  सईद  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  की  सेवा  से  कितने  व्यक्ति  सेवानिवृत
 हुए

 ऐसेपेंशन  भोगियों  की  संडपा  कितनी  हैं  जिनकी  पेंशन  या  सामान्य  भविष्य  निधि
 मामलों  का  निपटारा  अभी  तक  नहीं  हुआ  और

 इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  दिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बीरेन  सिह  :  से
 सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।
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 केलीय  भवन  निर्माण  अनुसंधान  रड़की  द्वारा  हिमालय  को  पहाड़ियों  सें  भूस्खलन  को
 रोकने  के  लिये  मई  तकलीक  का  विकास

 4133.  डा०  चिन्ता  मोहन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  भवन  निर्माण  अनुसंधान  रुड़की  ने  हिमालय  की  पहाड़ियों  के

 मिट्टी  खिसकने  वाले  क्षेत्रों  में  बड़े  पैमाने  वर  होने  वाले  भूस्खलन  को  रोकने  के  लिए  कोई  आधुनिक
 तकनीक  विकसित  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 क्या  इन  तकनीकों  का  अविलम्ब  उपयोग  किया  जा  सकता  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संत्री  भी  आर०  :  जी  हां  ।

 भूस्खलन  रोकने  के  लिए  ढहलान  का  छीजन  भूस्खलन  से  उत्पन्न  मिश्रोडक
 टेलस  या  खाली  बिटुमैन  ड्मों  जंसे  आसानी  से  उपलब्ध  पात्रों  में पैक  किए  गए  कोई

 अन्य  उत्खनित  पदार्थों  का  प्रयोग  कर  कम  लागत  से  निर्माण  की  जाने  वाली  धारक  दीवारों  की
 तकनीक  केन्द्रीय  भवन  अनुसंधान  संस्थान  रुड़की  द्वारा  विकसित  की  गई
 खाली  डम  खड़े  और  पाश्वं  रूप  से  एक  दूसरे  जुड़े  होते  और  गुरुत्वाकषंण  प्रभाव  उपलब्ध  करने
 के  लिए  मलब  से  भरे  होते  हैं  और  स्थायित्व  के  इच्छित  स्तरों  तक  लाने  के  लिए  ऐसी  दीवारों  को

 ढलवां  स्थानों  पर  उपयुक्त  ढंग  से  गाड़ा  जाता  है  ।

 हां  लेकिन  भूस्खलन  नियंत्रण  के  उपायों  पर  यह  तकनीक  पैकेज  का  एक  भाग  बन
 सकती  है  और  भूल्व्॒लन  रोकने  के  लिए  यह  अपने  आप  में  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 अनिवासी  भारतोयों  को  भारतीय  कम्पनियों  की  स्थापना  से  संबंधित  के  शापन  पत्र
 पर  हस्ताक्षर  करने  को  अनुमति

 4134.  श्रीमती  बसवराजेश्वरी  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अनिवासी  भारतीयों  और  भारतीय  मूल  के  लोगों  को  भारतीय  रिजर्व
 बैंक  की  पूर्व  अनुमति  के  बिना  भारतीय  कम्पनियों  की  स्थापना  के  बारे  में  के  शापन  पत्रोंਂ

 पर  हस्ताक्षर  करने  की  अनुमति  प्रदान  कर  दी

 यदि  तो  उसके  मुख्य  कारण  कथा

 भारत  में  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  इच्छुक  भारतीय  मूल  के  लोगों  तथा

 बासी  भारतीयों  को  इससे  कहां  तक  सहायता  और

 इस  निर्णय  के  बाद  क्रितनी  परियोजनाएं  लगाए  जाने  की  संभावना  है  ?

 विस  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्रों  जनादन  से  भारतीय  रिजव

 47



 बविधित  उत्तर  25  1987

 बेंक  ने  अभिवासी  भारतीयों  को  कब्पनियों  की  संस्थान  एवं  उहंश्यवाहक  निम्रमावन्षियों  को
 अभिहस्ताक्षरित  करने  और  विमनन  के  प्रयोजन  के  लिए  किसी  कम्पनी  के  शेयर  ग्रहण  कर  लेने  की

 अनुमति  प्रदान  की  इस  अधिसूचना  को  जारी  करने  का  मुख्य  उदंश्य  अनिवासी  भारतीयों
 भारतीय  मूल  के  व्यक्तियों  के  द्वारा  मारत  में  उद्योग  धस्धों  में  पूंजी  का  निवेश  कर  सकते  से
 सम्बन्धित  प्रक्रिया  को  सरल  और  मुक्तिसंगत  बनाना  है  ।

 इस  निर्णय  के  उपरांत  संभावित  रूप  से  शुरू  की  जाने  वाली  परियोजनाओं  की  संख्या
 का  अनुमान  नहीं  किया  जा  सकता  |

 अनिवासी  भारतीयों  के  लिए  अलग  विदेशी  सुत्रा  विनियमस  अधिनिव  बनाया  जाना

 4135.  श्रीमती  एन०  पी०  झांसी  लक्ष्मी  :
 भरी  ज्ञांति  धारोबाल  :  क्या  थिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनिवासी  भारतीयों  के  लिए  एक  अलग  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  बनाने
 का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  बिचाराधीन

 यदि  ता  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंत  :  जी  नहीं  !

 और  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 नशीली  दबाओं  के  सेवन  को  रोकना

 4136.  श्री  जगम्ताथ  पटनायक  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  भारतीय  शिक्षा  परिषद  से  नशीली  दवाओं  के  सेवन  पर  रोक  लगाने
 के  लिए  उपायों  के  सम्बन्ध  में  सुझाव  मांगे  और

 यदि  तो  तत्ससंम्बन्धी  ध्योरा  क्या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपसन्त्री  गिरधर  :  यद्यपि  कोई  ओपनचात  है
 रोध  नहीं  किया  गया  फिर  भी  सरकार  के  कनिष्ठ  सहयोग  से  इस  क्षेत्र  में  कार्य  करने  के  लिए सभी  स्वयंसेवी  संगठनों  को  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।  ए

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नेल्ली  ह॒त्याकांड.के  अनाथों  का  पुनर्वास

 4137.  भी  सेयद  शाहबुह्दीम  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (8)  कया  यह  सच  है  कि  भारतीय  रेड  क्रास  सोसाइटी  ने  1983  के  हत्याकांड  के  अनाथों
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 के  पुनर्वास  के  लिए  असंमें  में  कुछ  बालेगह  और  वालेगांव  स्थोपषित  करने  सम्बन्धी  परियोजनाओं  पर
 कार्य  शुरू  किया  था  ।

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  के  क्रियात्वयन  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ।

 इन  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  में  बिलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ।

 क्या  सोसाइटी  विदेशों  में  स्थित  अपने  सहयोगी  संगंठनों  और  अन्तर्राष्ट्रीय  रेड  क्रास
 सोसाइटी  से  प्राप्त  दान  की  धनराशि  का  उपयोग  नहीं  कर  सकी  और  उसे  दान  कीं  धंनेरांशि  लीटानी

 और

 यदि  तो  उसे  कितनी  धनराशि  प्राप्त  हुई  उसने  कितनी  धनराशि  का  उपयोग
 किया  और  कितनी  धनराह्षि  लोटाई  ?

 कश्याण  मंत्रालय  में  उपर्भश्री  गिरधर  :  भारतीय  रेड  कास  सोसाइटी
 एक  स्वायत्ता  संगठन  है  ।  उनके  द्वारा  दी  गईं  सूचनां  के  भारतीय  रेड  क्रास  सोसाइटी  ने

 कुछ  बच्चों  की  देखभाल  के  विद्येषेकर  उनके  लिए  जो  1983  में  असम  के  दंगों  में  अनाथ  हो
 गए  एक  गृह  खोलने  का  प्रस्ताव  किया  था  ।

 से  हमें  उपलब्ध  कराई  गई  सूचना  के  भारतीय  रेड  क्रास  सोसाइटी  ने
 स्विटजरलैंड  क्रांस  सोसाइटी  से  8,29,600  रुपये  की  धनराशि  प्राप्त  की  थी  और  जब  उन्होंने
 स्वयं  को  स्थानीय  साधनों  सें  पू  जी  लागत  को  पूरा  करते  की  स्थिति  में  पाया  तो  वह॒घमराशि
 कर्ता  को  वापिस  लोठा  दी  ।

 विकलॉग  बच्चों  के  लिए  शिक्षा

 4138.  38.  भरी  मुकुल्  जासनिक  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  विकलांग  बच्चों  को  शिक्षा  के  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  विद्यमान
 आधारभूत  व्यवस्था  अपर्याप्स

 यदि  तो  कया  सरकार  का  विकलांग  बच्चों  को  शिक्षित  करने  के  लिए  योजनाएं
 तैयार  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इन  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  गिरधर  :  कल्याण  मंत्रालय  में  स्वंयसेवी  संगठनों

 को  सहायता  देने  की  एक  योजना  इस  योजना  के  अन्तर्गत  स्वंयसेवी  संगठनों  को  अनुदान  दिये

 जाते  जिनमें  विकलांग  बच्चों  के  लिए  विशेष  स्कूल  भी  शामिल  1986-87  इस  योजना

 के  अन्तर्गत  विशेष  स्कूलों  को  178.34  लाख  रुपये  दिये  गए  हैं  ।

 मंत्रालय  में  विकलांग  छात्रों  को  छात्रवृत्ति  देने  की  भी  एक  योजना  जिसके  अन्तर्गत

 विकलांग  छात्रों  को  कक्षा  9  से  एम.एस.सी./एम.कॉम./एल.एल.एम./एम.एड.  आदि  तक

 वृत्तियां  प्रदान  की  जाती  इसमें  बी.ई:/बी.टेक./एम.बवी.बी.एस./एल.एल.बी./बी.एड  व्यवसायिक
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 और  इन्जीनियरिंग  अध्ययन  आदि  में  डिप्लोमा  इन-प्लांट  प्रशिक्षण  जैसे  व्यवसायिक  शिक्षा  शामिल

 1986-87  में  इस  योजना  के  अन्तर्गत  विकलांग  छात्रों  को  2,33,75,105.00  रुपये  का

 तान  किया  गया  ।  1986  छात्रवृत्ति  की  दरों  में  लगभग  40  प्रतिशत  की  वृद्धि  करते  इस

 योजना  में  संशोधन  किया  गया  था  ।

 और  नई  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  के  सामान्य  स्कूलों  में  विकलांग  बच्चों

 के  एकीकरण  पर  बल  दिया  गया  इस  नीति  में  विशेष  स्कूलों  की  अध्यापकों  का
 क्षण  और  वर्तमान  स्कूलों  को  सुदृढ़  बनाना  शामिल

 कोय  और  राजबोंगशीश  जातियों  को  अनुसूचित  जनजातियों  को  सूची  में  शासिल  करना

 4139.  श्री  जयपाल  रेड्डी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  असम  के  कोच  और  राजबोंगशीश  जातियों  द्वारा  अनेक  वर्षों  से
 कार  को  भेजे  जा  रहे  उन  अनेक  ज्ञापनों  के  विषय  में  जानकारी  है  जिनमें  उन्होंने  स्वयं  को  अनुसू चित
 जन  जातियों  की  सूची  में  शामिल  करने  के  बारे  में  अनुरोध  किया  है जबकि  इन  कोच  और
 बोंगशीश  जातियो  को  पश्चिम  बंगाल  और  त्रिपुरा  की  अनुसूची  में  पहले  ही  शामिल  किया  जा

 चूका  और

 यदि  तो  उन्हें  अनुसूचित  जनजातियों  के  रूप  में  आवश्यक  संरक्षण  देने  के  लिए
 क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  क्योंकि  उन्हें  मूलसूची  तंयार  करते  समय  छोड़  दिया  गया  था  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  गिरधर  :  असम  में  अनुसूचित  जनजातियों
 की  सूची  में  कोच  ओर  राजबोंगशीश  समुदायों  को  शामिल  करने  हेतु  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  फिर
 भी  पश्चिम  बंगाल  की  अनुसूचित  जातियों  की  सूची  में  इन  समुदायों  को  शामिल  किया  हुआ  है
 और  त्रिपुरा  केवल  कोच  जाति  को  अनुसूचित  जातियों  की  सूची  में  शामिल  किया  हुआ  है  ।

 (a)  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  प्रस्तावित  व्यापक
 धन  के  संदर्भ  में  उपरोक्त  प्रस्ताव  पर  ऐसे  अन्य  प्रस्तावों  क ेसाथ  विचार  किया  जा  रहा  इसके
 अतिरिक्त  अनुसूचित  जातियों  और  अनु  सूचित  जनजातियों  की  वर्तमान  सूची  में  संविधान
 के  अनुच्छेद  341  (2)  और  342(2)  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केवल  संसद  के  अधिनियम  के  माध्यम
 से  किया  जा  सकता  है  ।

 बाल-बेयरिंग  को  तस्करी

 4140.  कृष्ण  अब्पर  :  क्या  विस  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  बंगलादेश  तथा  नेपाल  से  बाल-बेयरिंग  की  भारी  मात्रा  में  तस्करी  की
 जा  रही

 क्या  इसका  कारण  आयात  शुल्क  का  अधिक  होना  और

 देश  में  बाल-बेयरिंग  की  तस्करी  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ।
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 किस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाईन  :  ओर  सरकार  को  प्राप्त  हुई
 रिपोर्टों  और  किए  गए  अभिग्नहणों  से  यह  पता  नहीं  चलता  है  कि  बंगलादेश  और  नेपाल  से  बड़ी
 मात्रा  में  बॉल  बियरिंग्स  तस्करी  द्वारा  देश  में  लाए  जा  रहे

 पूरे  देश  में  तस्करी-रोधी  अभियान  सामान्यतया  तेज  कर  दिया  गया  विशेषतया
 अत्यन्त  सुगम्य  क्षेत्रों  और  भृ-सीमा  क्षेत्रों  में  इस  पर  अधिक  जोर  दिया  गया  तस्करी  के

 तरीकों  एवं  किए  गए  अभिग्रहणों  की  सतत  समीक्षा  की  जाती  है  ताकि  इस  सम्बन्ध  में  केक्रीय  तथा
 राज्य  सरकार  के  सम्बन्धित  प्राधिकरियों  के  साथ  धनिष्ठ  ताल  मेल  रखकर  उचित  सुधारात्मक  उपाय

 किए  जा  सकें  ।

 सिविल  सेवाओं  में  सुधार

 4141,  भी  उत्तम  राठौड़  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सामाजिक  परिवतेनों  की  चुनौतियों  का  मुकाबला  करने  के  लिए  सरकार  का
 सिविल  सेवाओं  में  कोई  सुधार  करने  का  विचार

 यदि  तो  तैयार  की  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  उन्हें  कार्यान्वित  करने  का  बिचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंहान  मंत्रालय  में  उपसंत्री  बीरेन  सिह  :  से
 सामाजिक  परिवतंनों  की  चुनोतियों  का  मुकाबला  करने  के  लिए  सिविल  सेवाओं  में  सुधार

 किया  जाना  एक  निरन्तर  चलते  वाली  प्रक्रिया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  हाल  ही  किए  गए  उपायों  में
 भर्ती  प्रक्रिया  में  उनकी  कार्यकुशलताओं  और  योग्यताओं  को  उन्नत  करने  के  लिए  प्रशिक्षण

 योजनाबद्ध  स्थानन  और  कैरियर  वस्तुनिष्ठ  कार्य  निष्पादन  मूल्यांकन  पद्धति  के
 माध्यम  से  जबाबदेही  लागू  करना  आदि  शामिल  हैं  ।

 भारत-बुल्गारिया  वार्ता

 «  4142.  श्रो  के०  प्रधानी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1987  में  दिल्ली  में  भारत  और  दुन्गारिया  के  बीच  बुल्गारिया  द्वारा
 भारत  से  इलेक्ट्रानिकी  मदों  का आयात  किए  जाने  के  बारे  में  वार्ता  हुई

 यदि  तो  तत्संम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 वार्ता  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 विज्ञाम  एवं  प्रोद्योगिकी  मन्ज्रालय  में  राज्य  भन्त्री  तथा  महासागर  परमाणु
 ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सम्त्रो  के०  आर०  :  से

 नहीं  ।  व्यापार  से  सम्बन्धित  स्थायी  कार्यदलਂ  की
 दिनांक  5  तथा  6  1987  को  नई  दिल्ली  में  बैठक  जिसका  उद्देश्य  वर्ष  1986  में
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 हुए  व्यापार  की  समोक्षा  करना  तब्म  बर्ष  1987  में  होने  काले  व्यापार  के  लिए
 मसा्गेदशंक  योजना  तैयार  करना  वर्ष  1987  में  दोरान  भारत  से  को  क्स््तुओं  का
 निर्यात  किया  जाना  था  उस  सूची  में  इलेक्ट्रॉनिक  कम्प्यूटर  साफ्ड्वेघर  तथा  वेयक्तिक

 कम्प्यूटरों  के  मामले  में  कम्प्यूटरों  के  उपान्त  उपरूप  )  शामिल  हैं  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  क ेदिकास के  लिए  नई  योजनाएं

 4143.  भरी  एच्र०एन०  मन्जे  भौडा  :
 शी  एस०एस०  ग्रडडो  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  नई  योजनाएं  बनाने  का  विचार  है हा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 )

 क्या  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  मौजूदा  उपायों  का  पिछड़ेपन  को  दूर  करने  में  कोई
 उल्लेखनीय  प्रभाव  नहीं  पड़ा  और

 यदि  तो  यह  नये  उपाय  1987  में  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  में  किस  प्रकार  तेजी
 लायेंगे  ?

 घोजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेविकास  के
 लिए  नई  स्कीमें  करने  का  योजना  आयोग  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं  पिछड़े  क्षेत्रों  के
 विकास  के  लिए  अनेक  स्कीमें  पहले  ही  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  पिछड़ेपन  को  दूर  करने
 में  काफी  प्रभाव  पड़ा

 यूरेनियम  के  कच्ये  माल  के  भणष्डार

 4144.  44.  श्री  हुसेन  दलवाई  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  यूरेनियम  में  हस्तेमाल  होने  वाला  कच्चा  माल  भारत  के  विभिन्न  भागों  में

 उपलब्ध

 यदि  तो  तत्सबन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  खलिजों  के  खत्तन  के  खिए  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव

 विज्ञान  तथा  प्रोद्लोगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  भन््त्री  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा
 इलेक्ट्रॉमिको  तथा  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  आर०  :  तथा

 हाँ  ।  देश  के  बहुत  से  राज्यों  में  यूरेनियम  की  विद्यमानता  बताने  वालीविसंगतियां  पाई  गई
 नोचे  ऐसे  राज्यों  और  उनके  जिलों  के  नाम  दिए  जा  रहे  हैं  जिनमें  परमाणु  खनिज  प्रभाग  ने  यूरेनियम
 की  विद्यमानता  का  पता  हाल  ही  में  लगाया  है  :  --

 राज्य  जिसा

 आन  प्रदेश  नेल्लोर  और  प्रकाशम  ।
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 राव  जिला

 अरुणा चल  प्रदेश  पश्चिमी  कामेंग  ।

 बिहार  पलामू

 हिमाचल  प्रदेश  शिमला  तथा  चम्बा

 जम्मू-कश्मीर  ऊषघमपुर

 कर्नाटक  उत्तरी  कनारा  तथा  दक्षिणी  कनारा

 मध्य  प्रदेश  बिलासपुर

 मेघालय  पश्चिमी  खासी  पहाड़ियाँ  और  गारो  हिलल््स

 राजस्थान  उदयपुर  और  अलवर

 सिक्किम  पश्चिमी  और  पूर्वी  सिक्किम

 उत्तर  प्रदेश  टिहरी  देहरादन

 यूरेनियम  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  जोकि  परमाणु  कर्जा  विभाग  के
 णाधीन  सरकारी  क्षेत्र  का  एक  उपक्रम  यूरेनियम  के  सान्द्र  तैयार  करने  के  लिए  जादुगुडा  में  एक
 खान  से  अयस्क  निकालता  है  और  मिल  चलाता  इस  कारपोरेशन  ने  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड
 से  निकली  ताँबे  की  पक्कोड़न  को  संसाधित  करके  उससे  यूरेनियम  अलग  करने  के  लिए  सूरदा  और
 राखा  के  पास  ही  यूरेनियम  अलग  करने  वाला  एक  संयन्त्र  भी  लगाया  इसके  भाटिन  में

 एक  नई  खान  पर  काम  शुरू  किया  जा  चुका  है  तथा  कारपोरेशन  का  विचार  चालू  पंचवर्षीय  योजना
 में  नरवापहाड़  और  तुखूमडीहू  में  दो  और  खानें  अपने  हाथ  में  लेने  का  निकाले  जाने  वाला

 यूरेनियम  हमारे  देश  के  परमाणु  बिजली  सम्बन्धी  कार्यक्रम  की  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  है  ।

 जन  1980  में  संशोधन

 4145.  श्री  बी०  कृष्ण  राज  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  वन  1980  में  संशोधन  करने  का
 विचार  है  जिससे  इस  अधिनियम  का  उल्लंघन  करने  वालों  के  लिये  कठोर  वण्ड  की  व्यवस्था  की  जा

 और

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  सम्त्रालय  में  राज्य  मस्ती  जियाउरहमान  :  जी

 ब्यौरों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 सातवों  योजना  के  दौरान  हरियाणा  के  लिए  नई  परियोजनाएं

 4146,  भी  जचिरंजोलाल  हार्मा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  हरियाणा  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कार्यान्वित  की  जाने  वाली  नई
 योजनाओं  और  परियोजनाओं  का  चयन  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  और  हरियाणा  सातवीं  योजना
 के  दौरान  कार्यान्वित  की  जाने  वाली  महत्वपूर्ण  नई  स्कीमों/परियोजनाओं  का  एक  बिवरण  संलग्न
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 विवरण

 हरियाणा  में  सातवीं  योजना  के  दोरान  कार्यान्वित  की  जाने  वाली  अपेक्षाकृत  महत्वपूर्ण
 किस्म  की  नई  स्कीमों/परियोजनाओं  की  सूची

 «राज्य  योजना

 फसल  संरक्षण

 राष्ट्रीय  बीज  परियोजना  ।

 बीजों  का  बफर  स्टाक  बनाना

 गर-फैक्ट्री  जोन  में  नई  गन्ना  विकास  स्कीम  ।

 राष्ट्रीय  तिलहून  विकास  परियोजना

 खाद्य  प्रकमण  तथा  पोषाहा  र  स्कीम  केन्द्र  ।

 कृषि  इन्जीनियरी  तथा  बोरिग  प्रचालनों  की  नई  स्कीम

 गुड़गांव  व  महेन्गढ़  जिलों  में  ब्लास्टिग  तथा  रॉक  ड्िलिंग  प्रचालनों  पर  सहायता  मुहैया  करने
 की  स्कीम  ।

 जिला  मुख्यालयों  में  स्टोरेज  काम्पलैक्सों  के  निर्माण  की  स्कीम  ।

 बाजरा  तथा  बागवानी  फसलों  के  लिए  इटली  द्वारा  लगाये  जाने  वाले  घन  की  एकीकृत  कृषि
 विकास  परियोजना  स्कीम

 सिदूटो  तथा  जल  संरक्षण

 क्षारीय  मिट॒टी  सुधार  स्कीम

 वर्षा-सिचित  कृषि  के  लिए  राष्ट्रीय  वाटरोड़  विकास  कायंक्रम

 पशुपालन  और  डेयरी

 हरियाणा  पशु-चिकित्सा  टीका  हिसार  का  संवर्धन

 जिला  अस्पतालों  में  विशेषज्ञों  सहित  पशु-चिकित्सा  अस्पतालों  के  स्तर  में  वृद्धि  करना  ।

 पष्ठु  प्लेग  के  उन्मूलन  के  लिए  बीमारी  की  निगरानी  और  नियन्त्रण  कार्यक्रम

 पक्षुओं  और  भैंसों  की  देशीय-नस्लों  के  विकास  की  स्कीम  ।

 संकर  नस्ल  के  सांडों  की  संतति  परीक्षण  की  स्कीम  ।

 शीतित  वी  को  द्वुत  बीयं  से  परिवर्तित  करना  ।
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 सछलोी  पालन

 माहसीर  हैचेरी  के  प्राकृतिक  सवाधनों  और  पुनंवास  का  संरक्षण  और  संवर्धन  ।

 बन्य  जीवन  संरक्षण  सहित  बन

 अरावली  पववतीय  परियोजना  आई०  डी०  ए०  द्वारा  सहायता

 दमादमा  में  पक्षी  विहार  की  स्थापना  ।

 हिसार  में  चिड्ियाधर  की  स्थापना  ।

 प्रकरमण  सहकारी  समितियां

 राज्य  के  धान  उगाते  वाले  क्षेत्र  में  धान  की  भूसी  के  लिए  ब्रिकेट  प्लांट  की  स्थापना  ।

 फैट्टी  एसिड्स  प्लांट  ।

 डेयरी  सहकारी  समितियां

 दूध  परिवहन  राज  सहायता

 एक  कताई  मिल  की  स्थापना  ।

 मुख्य  परियोजनाएं

 पुराने  संवर्धन  नलकपों  को  नई  संवर्धन  नहर  के  साथ  जोड़ना

 लाडवा  सिंचाई  स्कीम

 नालवी  सिंचाई  स्कीम

 फत्त  हाबाद  शात्रा  के पोषण  के  लिए  तायल  सिरसा  शाल्ा  का  पुनुरुत्थान

 मझोलो  परियोजना

 पुरानी  मौजूदा  नहरों  का  सुधार/मरम्मत  और  पुनर्निर्माण

 बाढ़  नियंत्रण

 यमुना  नदी  पर  कालान््तर  से  चन्दों  तक  तटबंध  ।

 धाघरा  और  उसकी  सहायक  नदियों  पर  तटबस्धों  का  निर्माण
 जिला  महेन्द्रगढ़  में  तटबन्ध  का  निर्माण

 सम्पर्क  नालियों  का  निर्माण  कुरुक्षेत्र
 फरीदाबाद  और

 सम्पर्क  नालों  पर  पुलों  का  निर्माण  व  रिमॉडलिंग
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 सम्पक  नालों  की  क्षमता  को  बढ़ाना  तथा  लिफ्ट  ड्रेन  के  मुहानों  की  संबर््षन  पर्पिग
 क्षमता  को  बढ़ाना  ।

 जल-रोधी  लॉगिंग  स्कीम  ।

 यमुना  नदी  के  साथ-साथ  संरक्षण  निर्माण  कार्य  ।

 घाधघरा  और  इसकी  सहायक  नदियों  में  संरक्षण  निर्माण  कार्य  ।

 बिखुत

 पानीपत  (2X 210

 यमुना  नगर  (2  ><  210

 पश्चिमी  यमुना  नहर  परियोजना  (2  »<  8

 उद्योग

 ऑटो  गुड़गांव

 इलैक्ट्रॉनिक्स  के  लिए  निर्यात  प्रोसेसिग  जोन  का  सृजन  ।

 बिज्ञान  व  प्रोद्योगिकी

 हरियाणा  राज्य  दूरगामी  अनुप्रयोग  केन्द्र  ।

 लघु  औद्योगिक  एस्टेट  में  कॉमन  ट्रीटमेंट  संयस्त्रों  को  प्रोत्साहन  ।

 पर्यटन

 पंचकला  में  एक  नये  पर्यटन  काम्पलेक्स  की  स्थापना  ।

 शिक्षा

 क्वालिटी  स्कूलों  की  स्थापना

 हिसार  में  एक  इन्जीनियरी  तथा  प्रौद्योगिकी  संस्थान  की  स्थापना  ।

 समाज  कल्याण

 हरियाणा  राज्य  के  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्ग  और  महिला  कल्याण  निगम  ।

 जल  आपूर्ति

 ग्रामीण  निम्न  लागत  सफाई  स्कीम  ।

 अस  तथा  अम  कल्याण

 औद्योगिक  प्रशिक्षण

 बहादुरगढ़  के  लिए  भूमि  और  भवन  निर्माण  की
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 हांसीਂ  के  लिए  भूमि  और  भभन  निर्माण  की  ख्षेरीद  ।

 स्वास्थ्य

 पंचकेूला  ओर  उपलाना  में  एक  नए  अस्पतालों  की  स्थापना  ।

 रोहंतक  के  मेंडिकल  कालिज  का  ह्मातकीत्तर  संस्थान  स्तर  तक  उन्नयन  ।

 2,  कैसीय  केत्रक-हूर  संचार  चिराग

 स्थानीय  स्वीचिग  क्षमता  में  अनुमानित  वृद्धि  50,000  लाईन

 टेलेक्स  क्षमता  में  अनुमानित  वृद्धि  300

 लम्धी  दूरी  नेटवर्क  में  अनुमाति  वढ़ि  :

 कॉएक्सिअल  :  470  रूट

 रेडियो  प्रसारण  पद्धति  :  335  रूट  मीटर

 सूचना  तथा  प्रसारण

 आकाशवाणी  तथा  हिंसार  में  ट्रांसमीटर  दृत्यादि  की  स्थापना  ।

 दूरदर्श  की  राजधानी  में  स्टूडियो  केन्द्र  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 पैट्रोलियम  मस्त्रालय

 करनाल  तेल  शोधक

 शहरों  सें  रहने  थाले  मिर्धन  व्यक्तियों  के  लिए  स्थ-रोजंगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 बिहार  के  संधाल  परगना  में  ऋण  देना

 4147.  भरी  सलाउहीन  :  क्या  थिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शहरों  में  रहने  वाले  निर्धन  ध्यक्तियों  के  लिए  स्व-रोजगार  कार्थक्रम  और  शिक्षित
 बेरोजगार  युवाओं  के  लिए  स्व-रोजग।र  योजना  के  अन्तर्गत  ऋण  हेतु  1986  में  बिहार  के  संधाल
 परगना  से  प्राप्त  कितने  आवेदन-पत्र  लम्बित  पड़े  थे  ;

 क्या  इन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  केवल  थोड़े  से  ही  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  ऋण  प्रदान
 किया  गया  है  ;  और

 यदि  हां  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों
 को  स्व-रोजगार  देने  की  योजना  और  शहरी  गरीबों  के  स्व-रोजगार  कार्यक्रम  के  अभ्तर्गत  बैंकों  का
 वर्तमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  प्रश्न  में  पूछे  गए  ढ़ंग  से  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  ।  भारतीय  रिजर्व
 बैंक  शिक्षित  बेरोजागर  युवकों  को  स्दरोजगार  देने  की  योंजना  के  अंतर्गत  एकत्र  किए  गए
 अन्तिम  आंकड़ों  के  वर्ष  1986-87  के  लिए  बिहार  राज्य  को  दिए  गए  29600  के
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 बिक  लक्ष्य  के  मुकाबले  बकों  को  उद्योग  केन्द्रों  दारा  नवम्बर  1986  तक  7420  आवेदन  भेजे

 गए  थे  जिनमें  से  3224  आवेदन  मंजूर  कर  दिए  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  15  1987

 और  फिर  27  1987,  को  बैंकों  को  मार्गनिदेश  जारी  किए  हैं  जिनमें  उन्हें  निर्धारित  तारीख

 तक  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  अपने  तंत्र  को  चुस्त  बनाने  के  लिए  कहा  वर्ष

 1986-87  के  दोरान  हुई  प्रगति  का  पता  चालू  वित्तीय  वर्ष  की  समाप्ति  के  बाद  ही  चलेगा  ।

 पहली  1956  से  आरम्भ  किए  गए  शहरी  गरीबों  के  स्वरोजगार  कार्यक्रम  के
 अंतर्गत  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  पास  30  नबम्बर  1986  तक  उपलब्ध  प्रारंभिक  सूचना  के  अनुसार
 बिहार  में  अनेक  केन्द्रों  क ेलिए  रखे  गए  35769  आवेदन  के  कुल  लक्ष्य  के  मुकाबले  बैंकों  को  ऋण  की

 मंजूरी  क ेलिए  5040  आवेदनों  की  सिफारिश  की  गई  थी  जिनमें  से  2316  ऋण  मंजूर  किए
 गए  शहरी  गरीबों  की  स्वरोजगार  योजना  के  अन्तगंत  मंजूर  किए  गए  ऋणों  की  प्री  स्थिति
 का  पता  वतंमान  वित्तीय  वर्ष  के  समाप्त  होने  पर  ही  चलेगा  ।

 भूमिगत  जल  संसाधनों  का  प्रदूषण

 4148.  श्री  बुजमोहन  महन्ती  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  देश  के  विभिन्न  भागों  में  चमढा  साफ

 करने  वाले  उर्वरक  धातु  पालिश  चढ़ाने  वाले  उद्योगों  तथा  तांबा  परियोजनाओं
 द्वारा  भूमिगत  जल  प्रदूषित  किया  जा  रहा  है  ,

 क्या  ऐसे  प्रदूषणों  की  विस्तृत  रिपोर्ट  तैयार  करने  का  विचार  यदि  हां  तो  तत्लंबंधी
 ब्यौरा  क्या  और

 भूमिगत  जल  को  प्रदूषण  मुक्त  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  जी

 किये  गए  अध्ययनों  के  अनुसार  कानपुर  के  कुछ  कुओं  के  जल  में  क्रोमियम  की  अधिक
 मात्रा  देखी  गई  कुछ  मामलों  में  कंडमियम  के  समान  एक  निकेल  तथा
 सीसा  की  उपस्थिति  पायी  गई  तथावि  इन  पदार्थों  की  मात्रा  विषाक्त  सीमाओं  से  कम  थी  ।

 उठाये  गए  कदमों  में  ये  सम्मिलित  हैं  :

 1)  प्रदूषक  उद्योगों  के  बहिःस्थाव  मानक  निर्धारित  कर  दिए  गये  हैं  ;

 2)  प्रदूषण  नियन्त्रण  उपकरणों  को  लगाने  के  लिए  वित्तीय  प्रोत्साहन  दिए  जाते  है  ;
 तथा

 3)  दोषी  उद्योगों  के  विरुद्ध  कानूनी  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 तस्करी  के  आरोप  में  गिरफ्तार  किए  गये  सोमा-शुल्क  अधिकारी

 4149.  श्री  के०  रामचन्त्र  रेड्डी  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 1986  में  विशाखापत्तनम  कस्टम  हाउस  के  कितने  अधिकारी  तस्करी  में
 संलग्न  होने  क ेकारण  गिरफ्तार  किए  गए  ;

 तस्करी  में  उनकी  भूमिका  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  दिनांक  28/29  जून  1986
 विशाखापट्टनम  सीमा  शुल्क  गृह  के  सीमाशुल्क  अधिकारियों  ने  मारतीय  नोवहन  निगम  के  नौभार
 वाहक  एम०  वी०  अशोकਂ  की  तलाशी  ली  जो  स्थिरिक  भार  में  सिगापुर  होते  हुए
 जापान  से  आया  था  परिणामतः  निषिद्ध  माल  के  581  थैलों  को  जब्त  किया  गया  था  जिनमें  वी०
 सी०  टैक्सटाइल  इलेक्ट्रॉनिकी  माल  आदि  था  जिसका  कुल  मूल्य  1.19  करोड़  रुपए

 इस  मामले  में  की  गई  जाँच-पड़ताल  से  यह  पता  चलता  है  कि  तीन  सीमाशुल्क  अधिकारपयों
 अधीक्षक  और  दो  निवारक  की  तस्करी  की  गतिविधियों  में  सांठगाँठ  है  और

 इसलिए  उन्हें  1986  में  विदेशी  मुद्रा  संक्षरण  तथा  तस्करी  निवारण  अधिनियम  के  तहत
 नजरबंद  किया  था  उक्त  तीनों  अधिकारियों  को  निलम्बत  कर  दिया  है  और  उनके  खिलाफ
 नात्मक  कांयवाहियाँ  शुरू  कर  दी  गई

 वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  रुणण  औद्योगिक  यूमिटों  को  रियायतें  देना

 4150.  श्री  भट्टम  श्री  राममृति  :  क्या  वित  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वित्तीय  संस्थाएं  और  बैंक  रुपण्ण  औद्योगिक  यूनिट  को  पर्याप्त  रियायतें  प्रदान
 करते  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  ऐसे  ऋण  देकर  वित्तीय
 संस्थाओं  ओर  बैंकों  को  कितना  घाटा  हुआ  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनाव न  :  से  सावधि-ऋणदात्री  संस्थानों

 और  बैंकों  द्वारा  संभाव्य  अरथक्षम  रुग्ण  एककों  के  गुण  दोषों  क ेआधार  अलग-अलग  मामलो  में

 पुनरुद्धार  सहायता  के  मिले  जुले  कार्यक्रम  तयार  किए  जाते  पुनरुद्धार  सहायता  में  पिछली

 देय  राशियों  की  वसूली  का  रियायती  ब्याज  मूल  ऋण  और  ब्याज  के  परिशोधन  का

 आवश्यकता  पर  आधारित  कार्यंशील  पू  जी  का  दिया  नकद  हानि  का  निधीकरण

 आदि  ज॑सी  विभिन्न  राहतें  और  रियायतें  शामिल  हो  सकती  अर्थक्षम  एककों  के  पुनरुत्थान  के

 वास््ते  दी  गयी  रियायत  की  वित्तीय  राशि  अलग  से  नहीं  रखी  जाती
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 4151.  श्रीमती  किशोरी  सह  :  क्या  प्रधान  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  सरकारी  ओर  गँर  सरकारी  क्षेत्र  में  सेवानिवत  होने  वाले  सभी
 कमंचारियों  को  निश्चित  आय  का  लाभ  देने  के  लिये  एक  राष्ट्रीय  पेंशन  नीति  बनाने  का  बिचार  है  ;

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 (  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  दिकायत  तथा  पेंदान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  पृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 पी०  :  से  जी  नहीं  ।  पेंशन  का  ढांचा  अभिन्न  रूप  से  वेतन  के  ढांचे  के  साथ

 जुड़ा  किसी  राष्ट्रीय  वेतन  नीति  के  आभाव  में  किसी  राष्ट्रीय  पेंशन  नीति  के  होने  की
 वना  नहीं  इसके  अलावा  भारत  के  संविधान  के  अनुसार  जहां  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  की
 पेंशन  संघ  सरकार  का  विंष्य  होंती  है  वहां  राज्य  पेशनैं  संबंधित  राज्यों  की  अधिकारिता  में  आती
 विद्यमान  संबधानिक  व्यवस्थाओं  के  अधीम  निजी  क्षेत्र  और  सरकारी  क्षेत्र  से  सेवानिवृत्त  होने  वाले
 सभी  कमंचारियों  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  पेंशन  मीति  तैयार  कंश्ना  सम्भव  नहीं  है  ।

 पंच  वर्षोष  योजनाओं  के  अन्तर्गत  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों
 पर  व्यय  को  गई  धनराधि

 4152.  श्री  अनातत  प्रसाद  सेठी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छः  पंच  वर्षीय  योजना  में  प्रत्येक  योजना  के  अन्तर्गत  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूजित
 जनजातियों  के  विकास  के  लिए  योजनावार  कुल  कितने  प्रतिशत  धनराशि  व्यय  की  गई  ;

 इन  योजनाओं  के  परिणामस्वरूप  कितने  प्रतिशत  ग्रामीण  लोगों  को  गरीबी  रेखा  से
 ऊपर  लाया  गया  है  ;  और

 विशेष  रूप  से  उड़ीसा  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने
 प्रतिशत  लोगों  को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  लाया  गया  है  ?

 कल्वाण  मंत्रालय  में  उप  संत्री  गिर्धर  :  एक  विवरण  संलग्न

 राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन  के  आंकड़ों  के  वर्ष  1960-6!  के  56.8
 प्रतिशत  के  )98  3-84  में  गरीयी  रेथवा  से  नीचे  रह  रहे  ग्रामीण  व्यक्तियों  की  ग्रतिशतता
 40.4  थी  ।

 ऐसे  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
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 विवरण

 पंच  वर्षीय  योजना  के  अन्तगंत  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  पर  व्यय  की  गई  धनराशि  के
 में  विवरण  ।

 कुल  योजना  परिव्यय  में  कुल  योजना  परिव्यय  में

 योजलावंधि  अनुसूचित  भआात्तियाँ  के  विकास  आदिवोसियों  कै  विकास  के
 के  लिए  आवंटन  का  प्रतिशत  लिए  ओक्टेस  की  प्रतिशत

 पहली  योजमा  0.35  शत  0

 दूसरी  योजमा  0.61  0.9

 तीसरौ  योजना  0.43  0.6
 अंदें  1966-67  से  1968-69  तक  0.36  0.6*
 चौथी  योजना  0.37  0.5*
 पांचवीं  योजना  1974-79  0.81  3.01*
 छठी  योजना  4.55  5.7*

 (1980-85  तक  की

 *+  ये  आंकड़े  वाषिक  योजना  (1966-67)  के
 के  अन्तिम

 नोट  :  -  आवियासियों  के  मामले  में  चोथी  योजना  के  अन्त  तक  तथा  अनुसूचित  जातियों  के

 मामले  भें  पांचवीं  योजना  के  अन्त  सक  अनुसूचित  जातियों/अनजातियों  के  विकास

 हेतु  राशियों  का  कोई  परिमाणन  या  निर्धारण  नहीं  आदिवासों  उपयोजना

 नीति  पहली  बार  पांचवीं  योजना  के  दोरान  बनाई  गई  तथा  अनुसूचित  जातियों  के

 विकास  हेतु  विशेष  कंपोनैट  प्लान  की  नीति  छठी  योजना  के  दोरान  लागू  की

 अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  वास्ते  चौथी  योजना  के  आबंटनों  में  केबल
 वर्ग  क्षेत्रਂ  के  आवंटन  ही  प्रतिबिम्बित  होते  अनुसूचित  जातियों  के

 मामले  में  ऊपर  बताए  गए  पांचवीं  ग्रोजना  के  आवंटन  केवल  वर्ग  क्षेत्रਂ  में

 ही  शामिल  किए  गए  हैं  अब  आदिवासी  उप-योजना  तथा  बिशेष  संघटक  योजना  नी  तियों

 को  अमल  में  लाया  गया  है  तथा  केन्द्र  सरकार  तथां  राज्य  सरकारों  के  राशि

 णन  का  काम  पूरा  किया  गया  इससे  पश्चावर्ती  अवधि  का  प्रतिशत  बढ़  गया  है  ।

 थोक मूल्य सूचकांक श्री बद्धि खम्ा जन : क्या विल्ल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि - चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही के पहले दिन और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में इन्हीं तिथियों को थोक मूल्य सूचकांक कितना था ; चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही के पहले दिन और पिछले तीन वित्तीय वर्षों की इन्हीं तिथियों को अखिल भारतीय उपभाकता मूल्य सूचकांक कितना था ; 6]



 लिखित  उत्तर  25  1987

 इन  दोनों  सूचकांकों  के  आधार  पर  |  ओर  |  अक्तूबर  1986  और
 जनवरी  1987  को  आंकी  गई  मुद्रास्फीति  को  वाषिक  दर  कितनी  थी  ;  ओ

 मुद्रा  स्फीति  की  दर  पर  नियंत्रण  पाने  के लिए  यदि  सरकार  ने  कोई  कदम  उठाए  तो
 वे  क्या  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद न  :  से  अपेक्षित  सूचना  संलग्न

 विवरण  में  दो  गई  है  ।

 सरकार  द्वारा  मांग  और  पूर्ति  दोनों  ही  दिशाओं  में  मुद्रास्फीति  को  रोकने  के लिए  अनेक
 कदम  उठाये  गए  इनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  आवश्यक  वस्तुओं  की  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली
 को  सुदृढ़  विश्येष  योजनाओं  के  अन्तगंत  कमज़ोर  वर्गों  को  खाद्याननों  की  पूति  चीनी
 और  खाद्य  तेलों  को  नियमित  रूप  से  जारी  करना  तथा  प्रणाली  से  नकदी  बाहुलय  को  समेटना
 शामिल

 बिवरण

 थोक  मूल्य  सूचक  अंक  (1970-71

 1986-57  1985-86

 29.3.1986  359.3  30.3.1985  346.3

 28.6.1986  374.5  29.6.1985  358.6

 27.9.1986  383.2  28.9.1985  357.2

 27.12.1986  378.3  28.12.1985 5  356.3

 1984-85  1983-84

 31.3.1984  321.7  2.4.1983  297.2

 30.8.1984  338.0  2.7.1983  311.0

 29.9.1984  341.1  1.10.1983  319.1

 29.12.1984  338.2  31.32.1983  320.)

 औद्योगिक  श्रमिकों  के  लिए  उपभोक्ता  मूल्य  सूचक

 1986-87  1985-86  1984-85 5  1983-84

 मा  638  586  558  50:

 जून  658  606  574  533

 सितम्बर  676  619  589  554

 दिसम्वर  688  630  588  559
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 पहली  अप्र  पहली  पहली  1986  और  पहली  1987  को
 मुद्रास्फीति  की  वाषिक  दर

 थोक  मूल्य  सूचक  अ'क  उपभोक्ता  मूल्य  सूचक  अ'क

 (1970-71 = 100)  (1960=100)
 29.3.1986  3.8  प्रतिशत  1986  8.9  प्रतिशत

 28.6.1986  4.4  प्रतिशत  1986  8.6  प्रतिशत

 27.9.1986  7.3  प्रतिशत  1986  9.2  प्रतिशत

 27.12,1986  6.2  प्रतिशत  1986  9.2  प्रतिशत

 टिप्पणी  :-  थोक  मूल्य  सूचक  जिसे  साप्ताहिक  आधार  पर  तैयार  किया  जाता  के

 लिए  संबंधित  तिमाही  के  पहले  दिन  की  निकटतम  तारीख  को  समाप्त  होने  वाले

 सप्ताह  के  लिए  सूचक  अ  क  दिया  गया

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचक  जिसे  मासिक  आधार  पर  तैयार  किया  जाता
 के  लिए  प्रत्येक  तिमाही  के  पहले  महीने  का  सूचक  अक  दिया  गया

 अनिवासी  भारतीयों  हारा  सान  फ्रांसिसको  मों  बेके  खोलना

 4154.  श्री  ह्ञांताराम  मायक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनिवासी  भारतीयों  ने  सान  फ्रांसिसको  में  एक  बैंक  खोला  है  ;

 यदि  हूँ  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  उनके  मंत्रालय  का  हस  म!मले  में  किसी  प्रकार  का  योगदान  और

 यदि  तो  तत्संवंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अनाव न  :  से  बताया  जाता  है  कि  कुछ
 अनिवासों  भारतीयों  ने  सान  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  फर्ट  इण्डो  अमेरिकन  के

 नाम  से  एक  बैंक  खोला

 भारतीय  रिजवं  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  विदेशों  में  रह  रहे  अनिवासी  भारतीयों  को  विदेश
 में  गोंक  के  खोलने  के  लिए  रिजवं  बैक  से  किसी  प्रकार  की  अनुमति  लेने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं
 होती  तथापि  फर्स्ट  इण्डो  अमेरिकन  बैंक  को  स्थापना  से  पूर्व  सरकार  तथा  भारतीय  रिजयं  बैंक  को

 कुछ  सुझाव  प्राप्त  हुए  थे  कि  मारतीय  बैंक  इण्डो  अमेरिकन  बैंकਂ  को  वित्तीय/प्रबंध  समर्थन
 प्रदान  करें  ।  भारतीय  रिजवं  बैंक  इन  प्रस्तावों  के  पक्ष  में  नहीं  था  ।

 ]
 जल  प्रदूथण

 4155.  भी  कसला  प्रसाद  राधत  :  क्या  पर्याघरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे
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 ७  सआसआछआ  सआऋ  ऋ  सआ  स  आस लननननननननननानननननीीाीनीनननयाणएएएणएएएनएनएथएएाएएएीए।।एएंपिचित२यीणयकीीनीयननननीननननीनीनीीीनी

 राज्यों  से  पीने  केआनी  के  ऋूषण  के  में  शिकापतें  प्राप्त  हुई

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  जल  प्रदूषण  से  निपटने  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  कोई  दिशा

 निर्देश  जएदी  किये  मोर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  आन्ध्र

 उत्तर  मध्य  प्रदेश  तथा  केरल  राज्यों  से  पीने  के  पानी  की  शिकायतें

 प्राप्त  हुई  हैं  ।

 जी  हाँ  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 क्षेत्रोय  प्रामोण  बेंकों  का  कार्य-स्व्पादन

 4157.  भ्री  राजकुमार  राय  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृप्त  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  कार्य-निष्पादन  को  समीक्षा  की

 और

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के

 निथ्पादन  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनार्दन  :  क्षैत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  ढांचे  तथा

 कार्यकरण  की  जाँच  करने  के  लिये  भारत  सरकार  द्वारा  मठित  कार्यकारी  दल  ने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों

 के  कार्य-निष्पादन  को  सुधारने  के  लिए  कुछ  उपायों  की  सिफारिश  की  है  ।  कुछ  मुख्य  सिफारिएं  हैं  :

 शेयर  पूजी  में  प्रायोजक  बैंकों  से  पुनवित्त  पर  ब्याज  की  नीची  धनराशियों  का
 प्रबन्ध  आदि  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  का  कार्य-निष्पादन  नीचे
 दिया  गया

 लाशों

 क्षेत्रीम  ग्रामीण  जिलों  की  शाय्ाओं  की  जमाशशियाँ  बकाया
 की  संख्या  संख्या  संड्या

 ।  2  3  4...  5

 1984  35  43  1899  20930.61  16007.30

 1985  38  49  2688  27434.00  22316.00

 ।986  39  5]  2767  36847.00  28852.00
 ss ड  डछ  डघ  :  सब  लचॉअ  क्न्न्िन्साः::यफस्इ-पस्3+---
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 विदेशी  सहयोग  से  इलेक्ट्रॉनिक  उच्योग

 4158.  डा०  बवी०  बेंकटेश  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विदेशों  के  सहयोग  से  देश  में  कुछ  ट्लेक्ट्रॉनिक  उद्योगों  की  स्थापना
 करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  किसो  देश  से  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  हाँ  तो  तत्संम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा  बिभाग
 इलेक्ट्रानिकी  ओर  अन्न्तरिक्ष  बिभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :

 विदेशी  सहंयोग  से  हलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  की  स्थापना  करने  का  दस  समय  कोई  प्रस्ताव
 है  ।

 तथा  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 अनिवासी  भारतीयों  को  निवेशित  पू  जी  पर  होने  वाली  आय  को  भारत  प्रत्यावर्तन
 करने  के  सम्बन्ध  में  रियायतें

 4159.  श्री  ज्ञान्ति  धाशीवाल  :  कया  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अनिवासी  भारतीयों  और  भारतीय  मूल  के  विदेशियों  को  उद्योगों  और
 शेयरों  में  लगे  पूंजी  निवेश  पर  होने  वाली  आय  को  भारत  प्रत्यावतंन  करने  के  संबंध  में  रियायतें
 देने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रौ  जनादन  :  और  भारतीय  राध्ट्रिकता
 और  भारतीय  मल  के  अनिवासियों  से  प्र  षणाओं  ओर  पूंजी  निवेशों  को  आक्ृष्ट  करने  के  लिए
 सरकार  ने  अनेक  सुविधाएं  दे  रखी  1982  से  शुरू  की  गयी  सभी  योजनायें  अमी  तक  लागू  एबं
 प्रवत्त  इन  सुविधाओं  का  समय-समय  पर  पुनरावलोकन  किया  जाता  है  और  जब  कभी
 श्यकता  होती  है  इनमें  उपयुक्त  परिवर्तन  कर  दिए  जाते  हैं  ।

 भिनुवाद

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बंक  हारा  ऋण

 4160,  श्री  ई०  अय्यपृ  रेड्डी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  का  नागाजुन  अरावली  केमिकल्स
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 एण्ड  फटिलाइजस  और  हण”ल्दया  पेट्रो  केमिकल्स  परियोजना  को  ऋण  मंजर  करने  का  विचार
 और

 (a)  यदि  तो कितनी  धनराशि  का  ऋण  दिया  जायेगा  और  ऋण  किन  शर्तों  पर  देने

 का  विचार  है  ?

 बित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाबंन  :  और  भारतीय  औद्योगिक
 विकास  बैक  ने  सूचित  किया  है  कि  नागाजु  न  अरावली  फटिलाइजस  लिमिटेड  और

 हल्दिया  पेट्रोकेमिकल्स  लिमिटेड  के  वास्ते  वित्तीय  सहायता  के  प्रस्तावों  पर  विभिन्न  चरणों  में

 कार्यवाही  की  जा  रही  प्रत्येक  कम्पनी  के  लिए  वित्तीय  सहायता  की  रकम  और  मंजूरी  की
 शर्तों  के  बारे  में  परियोजना  का  मूल्यांकन  और  इन  कम्पनियों  द्वारा  आवश्यकतानुसार  सरकार  से

 अनुमोदन  प्राप्त  कर  लिए  जाते  के  अन्तिम  रूप  दिया  जाएगा  ।

 वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  ६  डो  गल्फ  फटिलाइजर्स  कम्पनी  के  दोयरों  को  खरोद

 4161.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :
 डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सार्वजनिक  वित्तीय  संस्थानों  तथा  वाणिज्यिक  बैंकों  ने  इडो  गल्फ  फटिलाइजस
 एण्ड  कैमिकल्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  बड़ी  संख्या  में  शेयर  खरीदे

 यदि  तो  इन  संस्थाओं  द्वारा  किये  गये  इस  निर्णय  के  लाभ-हानि  क्या

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जाँच  की  गई  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  और  भारतीय  औद्योगिक
 विकास  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  इडो  गल्फ  फर्टिलाइजर्स  एड  केमिकल  कारपोरेशन  लि०  द्वारा
 जारी  किए  गए  80-85  करोड़  रुपये  के  कूल  सावंजनिक  निगम  में  से  26.12  करोड़  रुपये  की  कीमत
 के  शेयर  सरकारी  वित्तिय  संस्थाओं  को  आबंटित  किए  गए  थे  और  54.73  करोड़  रुपये  के  शेष  शेयर
 जनता  द्वारा  ले  लिए  गए  थे  ।

 सरकारी  वित्तीय  संस्थायें  पृजी  बाजार  को  समर्थन  प्रदान  करने  के  उपाय  के  तौर  पर
 हक्विटी  पूंजी  में  चयनात्मक  आधार  पर  धनराशियाँ  लगाती  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हलक  एथ्ड  व्हाइट  पिक्चर  ट्यूबों  का  निर्माण

 4162.  भी  अमर  सिह  राठबा  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 भारत  में  सरकारी  क्षेत्र  की  कौन-कौन  सी  कम्पनियां  टेलीविजन  सेटों  की  ब्लैक  एण्ड
 व्हाइट  पिक्चर  ट्यूबों  का  निर्माण  कर  रही  हैं  और  प्रति  वर्ष  कितना  उत्पादन  करती

 क्या  ये  कम्पनियां  मांग  पूरी  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  और  मांग  पूरी  करने  के  लिये

 प्रति  वर्ष  भारी  संख्या  में  पिक्चर  ट्यूबों  का  आयात  किया  जाता  है  ;

 यदि  तो  प्रति  वर्ष  कितनी  संख्या  में  ब्लैक  एण्ड  व्हाइट  पिक्चर  ट्यूबों  का  आयात
 किया  जाता  है  और  इस  पर  कितनी  घनराशि  व्यय  की  जाती

 क्या  भारत  में  पिक्चर  ट्यूबों  का  निर्माण  करने  के  लाइसेंस  के  लिये  गर-सरकारीो  क्षेत्र

 की  कम्पनी  ने  आवेदन  किया  और

 यदि  तो  उन  कम्पनियों  के  क्या  नाम  हैं  और  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही
 की

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा

 इलेक्ट्रानिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०आर०  :  कैलेण्डर
 वर्ष  1986  में  श्याम  तथा  श्वेत  पिक्चर  टयूबों  का  विनिर्माण  करने  वाली  केन्द्रीय  तथा  राज्य
 दोनों  के  अन्तर्गत  कार्यरत  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  इकाइयों  के  नाम  तथा  उनके  द्वारा  किए  जाने  वाले
 उत्पादन  के  व्यौरे  नीचे  दिये  गए  --

 इकाई  का  नाम  वर्ष  1986  में  उत्पादन(मात्रा  लाख

 मेसर्स  भारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  लि०
 ह  प्र

 6.08...
 का

 मेसर्स  वेबेल  वीडियो  डिवाइसेज  लि०  0.06

 तथा  सावंजनिक  क्षेत्र  की  दो  हकाइयां  कुल  स्थानीय  मांग  की  पति  करने  की  स्थिति
 में  नहीं  जो  वर्ष  986  में  लगभग  21  लाख  थी  ।  श्याम  श्वेत  पिक्चर  ट्यूबों  का  उत्पादन
 करने  वाली  कूल  8  इकाहयां  हैं  तथा  वर्ष  1986  में  19.5  लाख  का  उत्पादन  जो  मांग  की
 अपेक्षा  कुछ  ही  कम  था  ।  वर्ष  1986  के  दोरान  केवल  थोड़ी  ही  मात्रा  में  लगभग  1.5  लाख  श्याम
 तथा  श्वेत  दूरदर्शन  पिक्चर  ट्यूबों  का  आयात  किया  आयातित  20  इन्ची  श्याम  तथा  श्वेत
 पिक्चर  ट्यूब  की  कीमत  लगभग  250  रुपये  अब  स्वदेशी  उत्पादन  इस  हद  तक  बढ़ा  दिया  गया
 है  कि  समीक्षाधीन  वर्ष  के  दोरान  श्याम  तथा  श्वेत  पिक्चर  ट्यूबों  के  आयात  करने  की  कोई
 आवश्यकता  ही  नहीं  पड़ेगी  ।

 तथा  श्याम  तथा  श्वेत  दूरदर्शन  पिक्चर  ट्यूबों  का  उत्पादन  करने  वाली  6  यूनिटें
 निजी  क्षेत्र  में  तथा  उनके  नाम  नीचे  दिए  गए

 ह

 मेसस  टेलीट्यूब  इलेक्ट्रॉनिक्स  लि०

 मेससे  सैमटेल  हं।इया  लि०

 मेसस  अप्ट्रॉनिक्स  वोडियो  लि०

 मैसस  पंजाब  डिस्प्ले  डिवाइसेज  लि० है

 ७

 ७

 ९-८
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 5.  मेसस  मुल्लाई  ट्यूब्प  लि०

 6.  मेससं  प्रकाश  पादृप्स  एण्ड  इंडस्ट्रीज  लि०

 इसके  निम्नलिखित  निजी  क्षेत्र  की  इकाइयों  ने  अपनी  श्याम  तथा  श्वेत  पिक्चर

 ट्यूबों  की  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कारगर  कदम  उठाए

 1.  मेससे  सुचित्रा  ट्यूब्स  लि०

 2.  मेससे  कल्याण  केयोनिक्स  लि०

 3.  मैससं  क्वालीट्रॉन  काम्प्पोनैंट्स  लि०

 18  1985  से  इलेक्ट्रॉनिक  संघटक-पुर्जा  उद्योग  को  लाइसेंस-मुक्त  करने  के
 कई  इकाहयों  ने  भी  औद्योगिक  अनुमोदन  सजिवालय  आई  से  पंजीकरण  प्राप्त  कर

 लिए  हैं  ।

 उड़ीसा  में  सिचाई  परियोजमाओं  के  लिये  पर्यावरणीय  स्वोकृति

 4163.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  बड़ी  और  मझ्नौली  सिंचाई  परियोजनाओं  के  सबंध  में  वनों  की
 कटाई  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  को  प्राप्त  कितने  प्रस्ताव  लम्बित  पड़े

 क्या  ये  प्रस्ताव  काफी  समय  से  लभ्बित  हैं  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 उड़ीसा  सरकार  द्वारा  भेजे  गए  इन  प्रस्तावों  को  शीघ्र  ही  स्बीकृति  देने  के लिए  क्या  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  केन्द्र  सरकार  के
 पास  प्रमुख  या  मध्यम  सिंचाई  परियोजना  हेतु  वन  भूमि  के  दिक्परिवतंन  के  निर्णय  हेतु  कोई  प्रस्ताव
 लंबित  नहीं  पड़ा  मध्यम  सिचाई  परियोजना  से  सम्बन्धित  एक  प्रस्ताव  को  राज्य  सरकार

 द्वारा  निर्धारित  अवधि  के  दौरान  आवश्यक  सूचना  प्रस्तुत  न  करने  के  कारण  विभाग  में  समाप्त  समझा
 गया  है  ।

 जी  नहीं  ।

 केन्द्रोय  सरकार  ने  प्रस्तारों  को  तैयार  करने  के  लिए  विस्तृत  मार्गंदर्शी  सिद्धान्त
 परिचालित  किए  हैं  ।  यदि  प्रस्ताव  को  पर्याप्त  रूप  से  तेयार  किया  गया  हो  तथा  उसमें  समस्त  सूचना
 दी  गई  हो  तो  तुरन्त  निर्णय  लिया  जाता

 ]
 उत्तर  प्रवेश  को  निर्धनता  उन्मूलन  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सहायता

 4164.  भरी  हरीश  राजत  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 198-448  5,  1985-86  र्था  1986-87  7  दौरा  निध्ंतता  उन्मूलन  कार्यक्षमों  के
 लिए  उत्तर  प्रदेश  को  कितनी  धनराशि  दी  गई  और  ने  वह्तुतः  घनराशि  का  प्रयोग
 किया

 क्या  सातवीं  योजना  की  अबधि  दोरान  कार्यक्रमों  के लिए  उत्तर  प्रदेश  को  दी
 जाने  वाली  धनराशि  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  वर्ष  1987-88  के  दौरान  इस  राज्य  को  कितनी  धनराशि  दिए  जाने  की
 संभावना  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  उत्तर  प्रदेश  की  गरीबी  दूर  करने  के
 कययेक्रम  अर्थात  एकीकृत  ग्रमीण  जिकास  कायंक्रस  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 कार्य  क्रम  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यत्रमों  गा
 के  लिए  वर्ष  1984-85.  1985-86.  और  1986-87  के  लिए  आवंटित  राशि  और  राज्य

 द्वारा  वास्तव  में  उपयोग  में  लाई  गई  राशि  नीचे  बताई  गई  है  :  --

 1984-85  5  1985-86  1986-87

 आवंटन  आवंटन  उपयोग  आबंटन  उपयोग

 ए०  ग्रा०  वि०  का०  7096.00  9244.04  6827.25  7814.29  10029.66  7828.40
 87,

 रा०ग्रा०  रोग  का०  7844.00  8321.00  7844.00*  9  85.78  8108.00*  7045.00

 87,

 ग्रा०  भू०  रो०  गा०  6546.90  8523.00**  9412.84  8738.00***  5766.34

 86,

 *के  वर्ष  1985-89  और  ६6-87  में  6181  लाख  के  मूल्य  के  ख्वाद्यान्त  जारी

 किए  गए  ।

 ++के  2036.25  लाख  के  मूल्य  के  खाद्यान्न  भी  दिए  गए  ।

 +++  |  |  45.]0  लाख  के  और  खाद्यान्न  भी  दिए

 राज्यों  कोਂ  आवंटन  एक  निर्धारित  वण्ड  के  आधार  पर  किए  जाते  हैं  और  इनका

 निर्णय  वर्षानुवष  आधार  पर  किया  जाता

 वर्ष  1987-88  के  लिए  अन्तिम  केन्द्रीय  आवंटन  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के

 लिए  5825.79  लाख  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  4500  लाख  ग्रामीण

 आूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  लिए  8437  लाख  एकीकृत  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रम  और  राष्ट्रीय  ग्रमीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अम्तर्गत  राज्यों  को  समान  भाग  की  व्यवस्था
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 करनी  होती  तथापि  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  लिए  धनराशि  की  व्यवस्था

 शत-प्रतिशत  केन्द्र  द्वारा  को  जाती

 इसके  राद्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी

 कार्य  क्रम  दोनों  ही  के  अन्तगंत  खाद्यान्न  देने  का  प्रस्ताव

 ]

 कर्नाटक  द्वारा  इस्तेमाल  न  की  गई  राशि

 4165.  श्री  नरसह  सूर्यबंशी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 पांचवीं  *र  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  कर्नाटक  को  कितनी  राशि  आवंटित  की
 गई

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  आबंटित  की  गई  पूरी  राशि  इस्तेमाल  कर  ली

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  कर्नाटक  सरकार  उक्त  अवधि  के  दौरान  आवश्यक  अतिरिक्त  साधन  जुटाने  में  ,
 असफल  और

 यदि  तो  किस  सीमा  तक  ?

 योजला  संत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  :  अपेक्षित  सूचना  नीचे  दी  गई  है  :

 अनुमानित  परिव्यय
 पांचवीं  योजना  997.67
 छठी  योजना  2265.00

 हां  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 और  (3)  पांचवीं  योजना  के  दोरान  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  में  47.05  करोड़  रु०
 की  गिरावट  रही  ।  लेकिन  राज्य  के  अपने  संसाधनों  में  सुधार  के  द्वारा  कमी  को  इससे  अधिक  पूरा
 कर  लिया  गया  ।  छठी  योजना  में  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  में  कोई  गिरावट  नहीं  रही  ।

 जोबन  बीसा  निगस  को  अधिक  सेवोन्मुली  बनाए  जाने  का  प्रस्ताव

 4166.  श्री  शोभनाद्रीव्बर  राव  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पालिसीधारक  सेवा  ओर  अनुसंधान  संस्थान  होल्डर  स्विरसिंग  एण्ड  रिसर्च

 इन्स्टी  ने  हाल  ही  में  जीवन  बीमा  निगम  को  जनता  के  लिए  अधिक  सेवान्मुखी  बनाए  जाने

 70



 4  1909  लिखित  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  दो अलग-अलग  प्रस्ताव  किए

 यदि  तो  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 उन  प्रस्तावों  पर  मंत्रालय  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद न  :  जी  नहीं  ।

 और  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 लुप्त  होती  जा  रही  बन्य  जीव  जातियों  के  सम्बन्ध  में  अनुसंधान  परियोजनाएं

 4167.  श्रीमती  भण्डारी  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भारतीय  वन्य  जीवन  संस्थान  द्वारा  शुरू  किये  गए  वन्य  जीवन  अनुसंधान  कार्यक्रम  का
 ब्यौरा  कया

 इन  परियोजनाओं  से  1986  तक  कया  परिणाम  प्राप्त  हुए

 क्या  वन्य  जीवन  संस्थान  द्वारा  लुप्त  होती  जा  रही  वन्य  जीव  जातियों  के  व्यवहार
 के  सम्बन्ध  में  कोई  अनुसंधान  परियोजनाएं  शुरू  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  यह  अनुसंधान  किन  क्षेत्रों  में
 किया  जायगा  तथा  इन  अनुसंधान  परियोजनाओं  से  अन्ततः  क्या  उपलब्धियां  प्राप्त  होने  की
 आशा  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  एक  विवरण

 संलग्न  है  )

 परियोजना  अवधि  2  से  3  साल  की  उत्तर-पश्चिम  हिमालय  क्षेत्र  में  हिम  तेंदुआ
 और  इसकी  शिकार  की  प्रजातियों  के  सम्बन्ध  में  एक  पारिस्थितिक  सर्वेक्षण  परियोजना  के  सिवाए

 इनमें  से  कोई  भी  परियोजना  अभी  तक  पूरी  नहीं  हुई  ।  इस  सर्वेक्षण  में  शिकार  की

 उपलब्धता  और  स्थानीय  समुदायों  के  साथ  परस्पर  सम्बन्धों  के  साथ-साथ  राष्ट्रीय  उद्यान/अभयारण्य
 घोषित  किये  जाते  के  लिए  क्षेत्रों  के  अभिनिर्धारण  के  सम्बन्ध  में  महत्वपूर्ण  सूचना  एकत्रित  की

 गई

 हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  -  2)
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 विवरण  -  [

 लुप्त  होती  जा  रही  वन्यजीव  जातियों  के  सम्बन्ध  में  अनुसंधान  परियोजना  के  बारे  में  विवरण

 संकटापन्न  प्रजातियों  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  वन्य  जीव  संस्थान  द्वारा  निम्नलिखित
 संधान  परियोजनाए  शुरू  की  गई  :

 नत+
 परियोजत्ा  का

 राजाजी  अभयारण्य  के  प्राकृतिक  वासों  की  किस्मों  तथा  विशाल  स्तनधारियों
 द्वारा  उनमें  वास  करने  की  छानबीन  करना  ।

 न

 2.  भारत  में  दीेकालिक  वन्यजीव  संरक्षण  नीति  की  आयोजना  के  लिए  उपादेयता  की  जीव
 भौगोलिक  पद्धितियों  की  जांच

 3.  अश्ववारण्य  हाथियों  की

 4...  नेशनल  अम्बल  सेंचुरी  में  घड़ियाल  की  साथी  स्तनधारियों  के  साथ

 5.  निगरानी  और  दीघंकालिक  प्रबन्ध  प्रभावों  द्वारा  मगर  घड़ियाल  रिस्टाकिग  का  मूल्यांकन  ।

 6...  नेशमनलਂ  चम्बल  सेंचरी  में  कछुओं  के  बीच  पाश्स्थित्तिक  सम्बन्ध  ।

 7.  मारत  में  एशियाटिक  ब्रायन  के  सुधरे  हुए  प्रबन्ध  के  लिए  प्रासंगिक  पारिस्थितिक  तथ्य  ।

 8...  श्री  विल्लिपुथर  तमिलनाडु  संकटापन्म  ग्रिज्जरुडਂ  जाहम्ट  स्वजीरण  की  जैविकी  ।

 9.  मुण्डनथु  तमिलनाड  में  खतरें  में  पड़े  नीलगिरि  लंगूर  की  छाते  की  आदतें  और  रेंजिंग

 व्यवहार

 10.  इन्डियन  फ्लाइंग  फाक्स  की  पारिस्थितिकी

 11.  दुधवा  राष्ट्रीय  उद्यान  में  गैंडे  रखने  पर  निगरानी

 12.  राजाजी  राष्ट्रीय  उद्यान  के  जीव  संसाधनों  पर  स्थानीय  लोगों  की  निर्भरता  ।

 विवरण

 संकटापन्न  प्रजातियों  से  सम्बन्धित  अनुसंधान  परियोजनाओं  के  बारे  में  विवरण
 भारतीय  क्न्यजीव  संस्थान  की  निम्नलिशित  अनुसंधान  परियोजनाओं  के  व्यक्ह/रीय  पहलुओं

 और  सम्भावित  निष्कर्षों  को  नीचे  दिया  गया  है  :  -

 परियोजना  का  नाश  अध्ययन  क्षेत्र  सम्भावित  निष्कर्ष

 1.  राजाजी  अभयारण्य  में  राजाजी  अभयारण्य  परियोजना  और  वन  प्रबन्ध

 हाथियों  की  गतिविधियाँ  वीय  गतिविधियों  का  हाथियों  की
 संख्या  पर  पड़ने  वाले  प्रभावों  का

 मूल्यांकक  करेगा  और  आवास
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 2.  स््तनघारी  जीवों  से  राष्ट्रीय  चम्बल
 सम्बन्ध  रखते  हुए  अभयारण्य

 राष्ट्रीय  चम्बल
 रण्य  में  घड़ियालਂ  की

 पास्स्थितिकी

 3.  प्रबोधन  और  मंभीरा  लनझामाडगु
 विधि  निहिताथों  द्वारा  पाकल  »न्प्र  प्रदेश

 मशर  घडियाल  के  कीतारसानी  और

 किंग  का  मूल्यांकन  नागाज  नसागर
 यारण्य

 4...  चम्बल के  राष्ट्रीय  राष्ट्रीय  चम्क्ल
 यारण्य  में  कछुओं  में  यारण्य
 पारिस्थितिकी  संबंध

 5.  भारत  के  एशियांटिक  गिर  राष्ट्रीय  पार्क

 लायन  के  गुजरात
 प्रबन्ध  के  लिए  प्रासां
 गिक  पारिस्थितिकी
 घटक  ।

 6.  श्री  विल्लीपूथुर  रेन्ज  श्री  विल्लीपूथुर
 तामिलनाडु  में  संकटापनन  तमिलनाड

 भूरे  रीछ  और  बड़ी
 की  गिलहरीयों  ज॑विवी  ।

 7.  तमिलनाडु  के  मण्डथुराई  अभयारण्य

 थुराई  के  नीलगिरि  के

 समाप्त  हो  रहे  लंगुरों  के
 खान-पान  आदत  की
 Ne  रेंजिंग  व्यवहार  ।

 तमिलनाडु

 3

 स्थलों  का  मूल्यांकन  करेगा  जिसके
 कारण  हाथियों  के  आवासीय  प्रक्रिया
 और  गतिविधि  पर  प्रभाव  पड़ता

 चम्बल  अभयारण्य  में  घड़ियाल
 ऊदविलाबव  और  डॉलफिन  की

 वितरण  ओर
 चारा  खाने  की  आदतें  पुनर्जनन
 प्रवृति  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  के  पांच  अभपारण्यों  के

 खुलने  के  कारण  मगरमच्छों  की
 जीविता  गतिविधि
 सीय  प्राथमिकसला  अ।२  जनसह्या

 प्रवृति  का  अध्ययन

 विभिन्न  प्रजातियों  का  मुलायम
 आवरण  वाले  कछुओं  के  साथ
 पारिस्थतिकी  सम्बन्ध  ।  परियोजना

 कछुओं  के  प्रसव  आदत
 का  भी  पता

 हरों  की  आबादी  की  परमक्षी
 €थानिक  ठितराव  की

 आवश्यकता  और  बहुलता  ।
 स्थल  की  पारिस्थितिकी  पर  प्रबंध
 पद्धतियों  का  मूल्यांकन  ।

 दमिलनाडु  के  इस  स्थानिक
 पन्न  गिलहरी  की  संक्या  रेंज  का

 अनुमान

 पव॑तों  के  निचले  वनों  में  पाये  जाने
 वाले  तीलगिरि  लंगूर  के  पारिस्थिक
 समस्याओं  की  सूझबूझ्न  में  आ  रही
 समस्या  और  उनकी  आवादी  में

 लिग  और  उम्र  ढांचा
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 8.  दुधबवा  राष्ट्रीय  पाक॑  दुधवा  राष्ट्रीय  रखे  गये  गैंडों  की
 में  रखे  गये  गेडों  व्यवहार  और  स्वास्थ्य  की
 का  प्रबोधन  कारी  ताकि  उनकी  आवश्यकताएं

 तथा  अन्यत्र  रखे  गये  बड़ी  संख्या  में
 स्तनधारियों  के  भावी  प्रबन्ध  की
 जानकारी  प्राप्त  हो  सके  ।

 सातयों  पंथजवर्षोाय  पोजना  के  दोरान  बनरोपण  कार्यक्रम

 4168.  श्री  राधाकांत  डिगाल  :  कया  पर्यावरण  ओर  बन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  दो  वर्षो  में  प्रत्येक  राज्य  में  वनरोपण  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित
 किया  गया  था  और  वास्तविक  उपलब्धि  क्या  रही  ?

 पर्यावरण  और  अल  मंत्रालय  सें  राज्य  सन््त्रो  जियाउरंहमान  :  सातवीं  योजना  के
 प्रथम  दो  वर्षों  अर्थात्  1985-86  और  1986-87  के  दोरान  वनरोपण  के  राज्य-वार  लक्ष्य  एवं
 उपलब्धियां  दर्शन  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 सातवीं  योजना  के  प्रथम  दो  वर्षों  के  दोर।न  वनरोपण  के  राज्य-वार  लक्ष्य  तथा  उपलब्धियाँ
 दर्शाते  वाला  विवरण

 गये  बालपोधे  लाखों

 1985-86  1986-87
 क्रम  सं०  राज्य  ााफए््ख्णःएः  शशाणणएणए5ज

 लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि
 87
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 2.  आमन्प्र  प्रदेश  2600  396  3000  2740
 2.  असम  400  396  400  625
 3.  बिहार  2550  2497  2600  2720
 4.  गुजरात  2550  2497  725  2280
 5.  हरियाणा  950  937  725  640
 6.  हिमाचल  प्रदेश  550  672  625  560
 7.  जम्मू  व  कश्मीर  350  467  522  240
 8.  कर्नाटक  2500  2546  2500  2280
 9.  केरल  600  ।  66  3700  3920

 11.  मध्य  प्रदेश  3500  2165  3700  3920
 12.  महाराष्ट्र  120  125  2400  2360
 ~_  मणिपुर

 च्च क्
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 13.  मेघालय  130  131  150  160
 14.  नागालैण्ड  180  269  350  400
 15.  उड़ीसा  2142  1930  2400  2160
 16.  पंजाब  527  590  550  500
 17.  राजस्थान  820  958  1100  1320
 18.  सिक्किम  82  82  110  120
 19.  तमिलनाडु  1100  1215  2400  1720
 20.  त्रिपुरा  150  200  320  260
 21.  उत्तर  प्रदेश  3250  3548  4500  4864
 22.  बंगाल  1100  1115  1400  1363
 23.  अण्डमान  व  निकोबार  द्वीपसमूह  93  95  120  120
 24.  अरुणाचल  प्रदेश  100  103  125  24

 25.  चण्डीगढ़  2.9  1.52  3.40  3.59

 26.  दिल्ली  25  25  50  44

 27.  दादरा  व  नगर  हवेली  30  31  30  31

 28.  दमन  और  दीव  32  45  75  68
 29.  लक्षद्वीप  0.04  0.25  0.12  0.25

 30.  मिजोरम  700  700  1128  1280

 31.  पाण्डिचेरी  10  11  10  6.73

 योग  28095.94  30200.77  34284.52  34440

 बिहार  में  भूसि  का  विकास

 4169.  भ्री  कु  वर  रास  :  कया  पर्थावरण  ओर  बन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1986-87  में  राष्ट्रीय  परती  भूमि  बिकास  बोड़  द्वारा  बिहार  में  विकास  के  लिए
 कितनी  भूमि  निर्धारित  की  और

 अब  तक  कितना  लक्ष्य  प्राप्त  गया  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  जियाउरंहमान  :  20  सूृत्री
 कार्यक्रम  के  तहत  बिहार  में  0.13  हेक्टेयर  में  वनरोपण  द्वारा  विकास  हेतु  2600  लाख  ब।लपौधों
 की  पोध-रोपण  का  लक्ष्य  था  ।

 बिहार  में  1987  तक  0.136  हेक्टेयर  में  2720  लाख  ब।लपोधे  लगाए
 गए  हैं  ।
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 लघु  वचत  संप्रहों  पर  राध्ष्यों  को  ऋण  सहायता

 श्री  डी०  बी०  पाटिल  :  क्या  बि्त  मन्त्री  यह  बताने  की  ह्पा  करेंगे  कि  :

 लघु  बचत  संग्रहों  पर  राज्यों  को ऋण  सहायता  देने  के  क्या  मानदण्ड

 क्या  कुछ  राज्यों  को  मानदण्डों  के अनुसार  ऋण  सहायता  नहीं  दी  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 किन-किन  राज्यों  को  मानदण्डों  के  अनुसार  पूरी  ऋण  सहायता  नहीं  मिली  और  राज्यों
 को  कितनी  राशि  नहीं  दी  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  ससत्री  जनाद न  :  और  राज्य  में  होने  वाले
 निवल  अल्प  बचत  संग्रह  का  दो-तिहाई  भाग  उस  राज्य  को  ऋण  के  रूप  में  दे  दिया  जाता  है  ।  प्रत्येक
 राज्य  को  इसी  मानदण्ड  के  अनुसार  ऋण  दिया  गया  है  ।

 और  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 खोय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  से  उत्पन्न  असंगतियों  संबेधी  समिति

 4171.  श्री  पौ०  आर०  कुभारमंगलम  :  क्या  प्रधाम  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  चौथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  से  उत्पन्न  असंगतियों  के  बारे  में
 सेवा  संघों/एसोसिएशनों  से  प्राप्त  अभ्यावेदनों  पर  विचार  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  पर  असंगतियों
 सम्बन्धी  समिति  नियुक्त  की

 यदि  तो  क्या  इस  समिति  ने  अथना  काम  शुरू  कर  दिया

 अब  तक  कितने  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और  कितने  अभ्यावेदन  निपटाये  गये  हैं  और
 विभाग-वार  कितनी  असंगतियाँ  दूर  की  गई  और

 क्या  कर्मचारियों  की  अधिक  सझ्या  वाले  मंत्रालयों/विभागों  विशेष  रूप  से
 रक्षा  आदि  जैसे  विभागों  असंगतियों  के  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  असंगतियों

 सम्बन्धी  विभागीय  समितियां  गठित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंहान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बौरैन  सिह  :  तथा
 चौथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  से  यदि  कोई  विसंगति  उत्पन्न  हुई  हैं  तो  इन

 विसंगतियों  पर  विचार  करने  के  लिए  सरकार  ने  विसंगति  सम्बन्धी  समिति  का  गठन  किए  जाने  के
 बारे  में  अभी  तक  कोई  आदेश  जारी  नहीं  किए  हैं  ।

 उक्त  और  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हूं  ।
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 भस्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ऋण

 4172.  श्री  रामाभ्रय  प्रसाद  सिंह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  द्वारा  भारत  को  दिए  गए  ऋण  की  वतंमान  स्थिति  क्या

 क्या  मारत  का  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  भविष्य  में  और  अधिक  ऋण  के  लिए

 अनुरोध  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  बकाया

 ऋणों  की  कूल  राशि  370.887  करोड़  एस०  डी०  आर०  है  ।

 और  जी  नहीं  !  फिलहाल  यह  जरूरी  नहों  समझा  गया  है  ।

 वेशानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  की  प्रधौगशालाओं  में  अनृश्तुचित
 जाति/अनुशृचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  के लिए  आरक्षण

 4173.  क्री  राम  रतन  राम  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्  को  49  प्रयोगशालाओं/सं  स्थानों  में  वर्ग

 वार  कुल  कितने  कमंचारी  का  कर  रहे

 इन  प्रयोगशालाओं  में  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  क्षमंचारियों  की  वर्ग-वार

 प्रतिशतता  क्या

 क्या  वैज्ञानिक  और  ओद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  की  प्रयोगशालाओं  और  संस्थानों  में

 उच्च  वर्गीय  सेवाओं  में  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  कमंचारियों  के  लिये  कोई  आरक्षण  रखा  गया

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रॉनिकी  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्यमंत्री  के०  आर०  :  वैशानिक  तथा

 औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  के  अधीन  4।  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाएं/संस्थान  कार्य -

 रत  में  विभिन्न  श्रेणियों  के  24,342  कमंचारी  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 »ब  तक  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  इन  प्रयोगशालाओं  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजातियों  का  श्रेणीवार  प्रतिशत  इस  प्रकार  है  :-

 प्रणी  प्रतिशत

 बज्ञानिक  लगभग  4५  प्रतिशत

 तकनीकी  लगभग  17  प्रतिशत

 प्रशास  निके  लगभग  19  प्रतिशत
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 पूर्ण  सूचना  शीघ्रातिशीक्र  सदन  के  सभापटल  पर  रख  दी  इसमें  उन  कमंचारियों

 की  संज्या  भी  शामिल  है  जो  आरक्षण  के  अधिकार  क्षेत्र  में  नहीं  आते  ।

 और  चयन  के  मामलों  और  इसकी  प्रयोगशालाओं  में

 निम्नतम  पदों  सहित  वर्गं-एक  तक  के  पदों  के  लिए  भारत  सरकार  के  आरक्षण  सम्बन्धी  निर्देशों  को

 लाग्  किया  जा  रहा  द्वारा  लागू  की  गई  मूल्यांकन  पदोन्नति  रिक्त  पदों
 पर  आधारित  नहीं  इसमें  आरक्षण  संभव  नहीं  और  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजातियों
 के  प्रत्याशियों  का  म्ल्यांकन  रिय्रायती  मानकों  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 अनुकम्पा  के  आधार  पर  नियुक्ति

 4174.  श्री  मल्लापल्लो  रामचस्द्रन  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनु  कम्पा  के  आधार  पर  नियुक्ति  की  योजना  से  सम्बन्धित  नियमों  में  मृत  स्त्री
 और  पुरुष  कमेंचारियों  के  बीच  भेदभाव  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बीरेन  सिह  :
 जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 महाराष्ट्र  में  अर्ध  सक्षम  रूप्ण  यूनिटों  का  पता  लगाने  के  लिए  भारतीय  स्टेट  बेंक  द्वारा
 को  गई  समीक्षा

 4175.  श्री  यहावन्त  राव  गड़ाख  पाटिल  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  वर्ष  1986-87  के  दोरान  महा  राष्ट्र  में  अध॑  सक्षम  रूग्ण

 यूनिटों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  समीक्षा  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  यूनिटों  को  कितनी  वित्तीय  सहायता
 दी  गई  है  ?

 बित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद न  :  और  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  वह  मझोले  और  वड़े  क्षेत्रों  के  औद्योगिक  एककों  की  अर्थ  क्षमता  का  तिमाही
 आधार  पर  समीक्षा  करता  रहा  भारतीय  स्टेट  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  दिसम्बर  1986  के
 अन्त  में  महार  षट्र  में  बड़े  और  मझोले  क्षेत्र  क ेकूल  68  रूरण  एककों  में  से  29  एकक  अर्थक्षम  थे  और
 148.33  करोड़  रुपये  की  ऋण  राशि  बकाया  थी  ।

 होटलों  ओर  दुकानों  हारा  विदेशी  मुद्रा  का  अवेध  विनिमय

 4176.  श्री  समत  कुमार  संडल  :  दपा  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  कुछ  होटलों  तथा  दुकानों  को  विदेशियों  से  विदेशी  मुद्रा  में  भुगतान  स्वीकार  करने
 के  लिए  प्राधिकृत  किया  गया  है  लेकिन  उन्हें  नियमित  रूप  से  विदेशी  मुद्रा  का  विनिमय  ब्यापार
 करने  की  अनुमति  नहीं

 क्या  कुछ  होटल  विदेशियों  से  विदेशी  मुद्रा  में  भुगतान  स्वीकार  करने  के  बजाए  रुपये
 में  भुगतान  प्राप्त  करते  हैं  और  विदेशियों  को  या  तो  विदेशी  मुद्रा  देने  के  लिए  कम  दर  पर  शुल्क
 देने  की  अनुमति  है  अथवा  उच्च  विनिमय  की  दर  पर  विदेशी  मुद्रा  के  बदले  में  रुपये  में  भुगतान
 किया  जाता  और

 यदि  तो  कुछ  होटलों  तथा  दुकानों  ढ्वारा  विदेशी  मुद्रा  के  ऐसे  अवैध  विनिमय
 व्यापार  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :

 प्रवर्तन  निदेशालय  ने  कुछ  होटलों  के  बिलाफ  मामले  दर्ज  किए  जिन्होंने  विदेशी

 मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  उल्लंघन  में  विदेशियों  से  रुपये  में  अदायगियां  प्र/प्त  की
 विदेशी  मुद्रा  को  सौंपने  हेतु  न््यून  टैरिफ  की  प्राप्ति  अथवा  संपरिवतंन  की  अपेक्षाकृत  ऊँची  दरों

 पर  विदेशी  मुद्रा  के  बदले  में  रुपये  की  अदायगी  के  बारे  भें  होटलों  के  विरुद्ध  कोई  भी  मामला

 कारी  में  नहीं  आया  है  ।

 प्रवर्नन  निदेशालय  इस  सम्बन्ध  में  सजग  रहता  है  तथा  उल्लंघन  करने  वालों

 को  कानून  के  अध्यधीन  दंडित  करने  तथा  उन  पर  अभियोजन  चलाए  जाने  के  बारे  में  उपयुक्त

 कार्यवाही  करता  है  ।

 फटे  पुराने  करेंसी  नोटों  को  बदलना

 4177.  प्रो०  नारायण  चन्द्र  पराशर  :  क्या  विस  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  और  भारतीय  रिजवं  थ्रेक  ने  फटे  पुराने  करेंसी  नोटों  की  समस्या  की  ओर

 ध्यान  दिया  है  और  देश  के  प्रत्येक  जिले  में  विभिन्न  स्थानों  पर  लोगों  के  लिए  बिना  किसी  असुविधा
 के  ऐसे  नोट  बदलने  हेतु  कोई  संतोषप्रद  तन्त्र/प्रक्रिया  स्थापित  की

 यदि  तो  इस  प्रयोजनार्थ  स्थापित  तन्त्र  और  प्रक्रिया  का  स्वरूप  क्या  और

 यदि  तो  क्या  कम  से  कम  सभी  जिला  मुख्यालयों  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  शामिल
 कर  ऐसा  कोई  तन््त्र  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनाद न  :  जी  हाँ  ।

 और  भारतीय  रिजवं  बैक  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  की  सभी

 जनता  को  गले-सड़े  और  कुछ  प्रकार  के  फटे-पुराने  नोटों  को  बदलने  की  निशुल्क  सुविधा  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  हुआ  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  1.6.86  को  जिला  मुख्य।लयों  में

 करेंसी  चेस्ट  रखने  वाले  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  की  शाखाओं  को  सभी  प्रकार  के  कटे-फटे  नोटों  को

 बदलने  का  पूर्ण  अधिकार  देने  को  योजना  भी  लागू  की  टसका  सारे  देश  में  सश्कारी  क्षेत्र  की

 लगभग  3500  शाथ्वाओं  में  विस्तार  किया  जा  चुका
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 तसंग  आदिम  जाति  को  अमुसूचित  आदिस  जातियों  को  सूची  में  शासिल  करना

 4178.  प्रो०  मारायण  चस्त्र  पराधर  :  क्या  कल्याण  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  चालू  वित्तीय  वर्ष  सहित  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पश्चिम

 सिक्किम  और  जम्मू-कश्मीर  में  लद्दाख  के  लोगों  से  तमंग  आदिम  जाति  को  अनुसूचित  जाति  का  दर्जा

 देने  के  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  और

 यदि  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  तो  कब  तक  निर्णय  किये

 जाने  की  सम्भावना  है  ?

 कल्याण  मन््त्रालय  में  उपमन्त्री  गिरिधर  :  जी  हाँ  ।

 और  सिक्किम  और  पश्चिम  बंगाल  की  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  तमंग
 जाति  और  जम्मु  और  काश्मीर  की  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  लाडाखीस  जाति  को  शामिल

 करने  के  प्रस्ताव  पर  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  प्रस्तावित  व्यापक
 संशोधन  करने  के  सन्दर्भ  ऐसे  ही  अन्य  प्रस्तावों  क ेसाथ  विचार  किया  जा  रहा  इसके

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  वर्तमान  सूचो  में  संशोधन  संविधान  के  अनुच्छेद
 341  (2)  और  342  (2)  को  ध्यान  में  रछ्धते  हुए  केवल  संसद  के  अधिनियम  के  माध्यम  से  किया
 जा  सकता

 ह  ह

 लोगों  में  पर्यावरणीय  जागरूकता  लागे  हेतु  शिक्षा  वेना

 4179.  श्री  आर०  एम०  भोये  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  पर्यावरणीय  संरक्षण  के  महत्व  के  सम्बन्ध  में  लोगों  को  शिक्षित  करने  के  लिए
 जानकारी  देने  हेतु  सरकार  ने  एक  सूचना  बैंक  स्थापित  करते  की  कोई  व्यापक  योजना  तैयार  की

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्ध  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  रन््त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  री  जियाउर्रहमास  :  और
 नहीं  ।  विभाग  के  पास  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  पर  एक  स्कीम  जिसके

 तहत  विभाग  द्वारा  प्रशिक्षण  निबन्ध  और  पेंटिंग
 प्रकृति  अध्ययन  शैक्षणिक  सामग्रियों  इत्यादि  के  उत्पादन  एवं  वितरण  को  समर्थन

 दिया  जाता  सभी  स्तरों  पर  पर्यावरणीय  जागरूकता  उत्पन्न  करने  के  लिए  विंभाग  ने
 1986  में  एक  राष्ट्रीय  पर्यावरण  जागरूकता  अभियान  भी  आरम्भ  किया  इन  प्रयासों  में  विभाग

 की  इसके  दो  संस्थान  अर्थात्  पर्यावरण  शिक्षा  और  राष्ट्रीय  प्राकृतिक  इतिहास नई  दिल्ली  ओर  अन्य  सहायता  करते
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 ऋणों  को  बसूलो  के  लिए  दायर  किए  गए  मुकदमें

 4180.  डा०  एस०  जगतरक्षकन  :  कया  बिस  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीच  बर्षों  के  दोरान  ऋणों  की  वसूली  के  लिए  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  द्वारा  दायर  किये

 गए  मुकदमों  का  बैंकवार  ब्योरा  क्या

 क्या  बैंक  कर्मचारियों  ढारा  ऋण  वसूल  करने  में  चूक  किए  जाने  अथवा  अनारक्षित

 ऋण  देने  के  कोई  मामले  प्रकाश  में  आये

 क्या  ऐसे  मामलों  में  जिम्मेदारी  निर्धारित  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  डिवीजनल  और  जोनल  कायलिय-वार  ब्यौरा
 क्या

 वित्त  मस्त्रालय  में  राज्य  सन्जो  जनाद न  :  भारतीय  रिजर्व  बैकों  द्वारा
 दायर  किए  गए  मुकदमों  की  बकाया  रकमों  के  बारे  में  प्रत्येक  बैंक  की  स्थिति  पर  बराबर  नजर

 रखता  है  ।  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  प्रस्तुत  1983,  1984  और
 1985  के  अन्त  में  दायर  किये  गए  मुकदमों  के  सम्बन्ध  बकाया  राशियों  का  बैंकवार  ब्यौरा  दिया
 गया  है  ।

 से  बैंकों  द्वारा  जो  अग्रिम  दिए  जाते  उनमें  व्यक्तिगत  गांरटी  अथवा  ऋण
 से  निमित  परिसम्पत्तियों  के  दृष्टिबन्धन  की  प्रतिभूति  के  बिना  ऋण  देना  कोई  असाधारण  बाल  नहीं
 है  ।  कुछ  मामलों  में  तो  गर-जमानती  ऋण  भी  दे  दिये  जाते  ऐसे  ऋण  देने  में  किसी  प्रकार  की  चूक
 की  कोई  बात  नहीं  है  ।  रिजवं  बेंक  द्वारा  जारी  किए  गए  अनुदेशों  और  बैंकों  द्वारा  गत  वर्षों
 में  प्राप्त  किए  गए  अनुभव  के  आधार  पर  इन  बैंकों  ने  अग्रिम  मंजूर  करने  तथा  बकाया  रकमों
 की  बसूली  के  मामले  में  कुछ  मानक  और  प्रक्रियाएं  निर्धारित  की  इन  मानकों  व  प्रक्रियाओं  के

 अनुपात  में  त्रुटियां  करने  वाले  कमंचारियों  के  खिलाफ  उचित  कारंवाई  की  जाती  बैंकों
 की  वर्तमान  आंकड़ा  प्रणाली  से  अग्रिम  देने  अथवा  वसूलियों  के  मामले  में  चूक  के  सम्बन्ध  में  अलग
 से  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  ।

 विवरण

 20  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  दायर  किए  गए  भुकदमों  के  सम्बन्ध  में  बकाया  राशियां

 लाख

 बैंक  का  नाम  1983  1984  1985

 ]  2  3  4

 1.  इलाहाबाद  बैंक  2562  3778  5862

 2.  आध्रा  बैंक  1488  1876  2548
 3.  बैंक  आफ  बड़ौदा  8233  10816

 4.  बैंक  आफ  इण्डिया  7758  9965  12936
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 ]  2  3  4

 5.  बैंक  आफ  महाराष्ट्र  3495  4655  9822
 6.  केनरा  बैंक  7272  9985  12104

 7.  सेन््द्रल  बैंक  आफ  इण्डिया  16435  21468  26455
 8.  कारपोरेशन  बैंक  1737  1795  2402
 9.  देना  बंक  2706  5768  5900

 10.  दृण्डियन  बैंक  6776  5944  9946
 11.  इण्डियन  ओवरसीज  बैंक  255  3852  5503
 12.  न्यू  बेंक  आफ  इण्डिया  1670  2382  3683
 13.  ओरियन्टल  बंक  आफ  कामर्स  314  1431  2160
 14.  पंजाब  नेशनल  बैंक  10449  12759  17170
 15.  पंजाब  एण्ड  सिध  बैंक  3182  5924
 16.  सिडिकेट  बैंक  8432  10611  13450
 17.  यूनियन  बैंक  आफ  इण्डिया  5006  8676
 15.  यूनाइटेड  बैंक  आफ  इण्डिया  8240  9073  11970
 19.  यूकों  बैंक  13065  11989
 20.  विजया  बैंक  2174  2483  3139

 उड़ीसा  में  इलेक्ट्रानिक  उद्योग  का  बिकास

 4181.  श्री  खिन्तासणि  जेना  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उडीसा  सरकार  ने  इलेक्ट्रॉनिकी  व्यापार  और  प्रौद्योगिकी  विकास  के  माध्यम  से
 राश्य  में  वीडियों  कंसेट  रिकार्डंस

 के  लिए  टेप  डेक  मेकेनिज्म  तथा  कुल  अन्य  उपग्रह  पु्जों  का  निर्माण
 करन  के  लिए  एक  यूनिट  स्थापित  करने  का  अनुरोध  किया

 गदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  और

 उड़ीसा  में  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  का  विकास  करने  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  नीति

 विज्ञान  एवं  प्रोद्योगिको  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  महासागर  परभाण
 इलेक्ट्रानिकी  और  अन्तरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  के०  आर०  :  नहीं  ।

 उड़ीसा  में  वीडियो  कैसेट  रिकाइंर  सी०  आर०  )  तथा  टेप  डेंक  मैकेनिज्म
 यूनिट  का  विनिर्माण  करने  के  लिए  इलेक्ट्रॉनिक्स  ट्रेड  एण्ड  टेकनोलाजी  डेवलेपमेंट  कारपोरेशन

 टी  एण्ड  की  परियोजना  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  के  सरकार  को
 उड़ीसा  के  संसद  सदस्य  से  पत्र  अवश्य  प्राप्त  हुआ

 उपयुक्त  उत्पादों  का  बड़े  पैमाने  पर  विनिर्माण  करने  के  अब  तक  किसी  इकाई
 को  कोई  आणय-पत्र  नहीं  जारी  किया  गया  है  ।
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 जहाँ  तक  इलेक्ट्रॉनिकी  इकाइयों
 की

 स्थापना  करने  तथा  उन्हें  सुविधाएं  प्रदान  करने
 का  सम्बन्ध  सरकार  की  नीति  सभी  राज्यों  जिनमें  उड़ीसा  राज्य  भी  शामिल  के  लिए  समान

 है  |  सामान्य  नौति  के  रूप  राज्य  सरकारें  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  अनुकूल  परिस्थितियाँ  पैदा
 करने  का  प्रयास  करती  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  आवश्यकता  पड़ने  पर  आवश्यक  मागंद्शन  प्रदान
 करता  है  ।

 साभाजिक  वानिकी  योजना

 4182.  श्री  मोहन  भाई  पटेल  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 उन  राज्यों  जहां  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सामाजिक  वानिकी  योजना  का  कार्यान्वयन
 संतोषजनक  नहीं  रहा  इसे  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 पर्याध रण  और  बन  सम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  राष्ट्रीय  परती

 भूमि  विकास  बोर्ड  ने  जन  भागीदारी  पर  जोर  देने  वाले  सभी  राज्यों  में  सामाजिक  वानिकी  स्कीम
 को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  अनेक  नीति  परिवर्तनों  को  प्रभावी  बनाया  राष्ट्रीय  परती  भू
 विकास  बोडें  द्वारा  निम्नलिखित  स्कीम  एवं  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  हैं  :--

 1.  पारि-स्थितिकीय  रूप  से  संवेदी  हिमालय  क्षेत्रों  में  भू-निगरानी  संचालन
 सायलवाच  )

 2.  प्रारिस्थितिकीय  संवेदी  गै  र-हिमालयी  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  जलावन  की  लकड़ी  के  पौधों
 का  रोपण

 3.  विकेन्द्रीकृत  जन  नसंरियाँ  एवं  स्कूल  नसंरियाँ

 4.  वन-चरगाह  खेतों  की  स्थापना

 5.  स्वैच्छिक  अभिकरणों  को  प्रोत्साहन

 .  वृक्ष  उगाने  वाली  समितियों  को  प्रोत्साहन

 .  वक्ष  पट्टा  स्कीमों  को  प्रोत्साहन

 090

 च्च

 ्ऊ्

 .  विदेशी  सहायता  प्राप्त  सामाजिक  वानिकी  परियोजनाएं  ।

 नशीली  ओऔषधों  के  सेवन  को  लत  छुड़ाने  का  नया  तरीका

 4184.  श्रीसतो  बसवराजदवरी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नशीली  औषधों  के  सेवन  की  लत  छुड़ाने  के  लिए  स्वीडन  ने  एक  नया
 चिकित्सीय  तरीका  अपनाया  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  देश  में  नशीली  औषधों  के  सेवन  की  लत  छड़ाने  के  लिए
 ऐसा  कुछ  तरीका  अपनाने  का  विचार  है  ?
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 __  कल्याण मंत्रालय  में  उपमंत्री  ३  २३२  उऑे॒  ॒

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिश्धिर  सरकार  को  इस  सम्बन्ध में
 कुछ  प्रस  रिपोर्टों  की  जानकारी  है  ।

 (a)  भारत  सरकार  ने  शिक्षा  और  प्र  रणा  पर  बल  देते  हुए  पहले  ही  एक  समेकित

 दृष्टिकोण  अपनाया  हुआ  है  ।  नशीली  दवाओं  के  व्यसनियों  की  अनुवर्ती  कार्यवाही  और

 पुनर्वास  दिल्ली  में  7  परामर्श  केन्द्र  खोलने  के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों  को  सहायता  दी  गई

 भारत  और  न्यूजीलेड  के  बीच  दोहरे  करों  को  समाप्त  किया  जाना

 4185.  भ्री  जी०  एस०  बसबराज  :

 श्री  एज०  एम०  नम्जे  मोढा  :

 श्री  एस०  एम०  गुरइड़ी  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  स्यूजीलैंड  दोनों  देशों  के  मध्य  दोहरे  कर  को  समाप्त  करमे  के  समझौते
 पर  सहमत  हो  गए  हैं  जिसमें  लाभांश  पर  रायल्टी  और  पेंशन  जैसी  मदों  को  शामिल  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  क्या  इस  समझौते  पर  दोनों  देशों  ने  हस्ताक्षर
 कर  दिए  हैं  और  यह  भारत  की  व्यापार  नीति  के  लिए  किस  सीमा  तक  सहायक  और

 इस  समझौते  को  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  आशा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाव न  :  से  भारत  गणराज्य  की
 सरकार  तथा  न्यूजीलैंड  को  सरकार  के  बीच  आय  पर  करों  के  संबंध  में  दोहरे  कराधान  के  परिहार
 तथा  राजस्व  अपवंचन  को  रोकने  के  लिए  दिनांक  17-10-86  को  सरकारी  स्तर  पर  एक  अभिसमय
 पर  हस्ताक्षर  हुए  उक्त  अभिसमय  दिनांक  3  1986  से  प्रवृत्त  हो  गया  इस
 समय  के  भारत  के  किसी  उथ्यम  द्वारा  अथवा  न्यूजीलैंड  के  किसी  उद्यम  द्वारा  प्राप्त
 व्यावसायिक-जन्य  अभिलाभों  पर  उस  स्थिति  में  कर  केवल  उसके  निवासी  देश  में  ही  लगेगा  जब
 तक  कि  उक्त  उद्यम  उस  दूसरे  देश  में  वहां  स्थित  किसी  सस्थापनਂ  के  माध्यम  से  व्यापार
 नहीं  करता  यह  भारत  में  न्यूजीलैंड  के  उद्यमों  के  प्रधान  कार्यालय  के  प्रशासनिक  व्ययों
 से  संबंधित  छूट  को  हमारे  देश  के  कानून  में  निर्धारित  सीमा  तक  प्रतिबंधित  करता  एक
 देश  के  किसी  उद्यम  द्वारा  अन्तर्राष्ट्रीय  यातायात  में  वायुयान  के  प्रचालन  से  प्राप्त  अभिलाभों  को
 परस्पर  छूट  दिए  जाने  की  भी  व्यवस्था  की  गई  अभिसमय  स्रोत  देश  में  नौवहन  सम्बन्धी
 अभिलाभों  पर  उस  दर  पर  कर  लगाए  जाने  की  व्यवस्था  है  जो  कि  टस  अभिसमय  के  नहीं  होने  पर
 प्रभायं  कर  की  0%  की  दर  से  अधिक  नहीं  होगा  ।  लाभाशों  तथा  ब्याज  से  प्राप्त  सकल  आय  पर
 कर  इस  अभिसमय  में  यथा-निर्धारित  रियायती-दरों  पर  लगाया  इस  अभिसमय  में  रायल्टियों
 तथा  तकनीकी  सेवाओं  की  फीस  के  सम्बन्ध  में  स्त्रोत  देश  के  कर  की  अधिकतम  दर  भी  निर्धारित  की
 गई  है  ।  यह  अभिसमय  पेंशन  तथा  वेतन  आदि से  प्राप्त  आय  पर  दो  देशों  के  कर  लगाने
 के  सम्बन्धित  अधिकारों  को  निर्धारित  करता  न  केवल  इस  अभिसमय  के  उपबन्धों
 का  पालन  किए  जाने  के  लिए  सूचना  का  आदान-प्रदान  करने  की  अपितु  कर  की  धोखा-धड़ी  तथा
 करों  के  अपवंचन  को  रोकत  के  लिए  भी  सूचना  का  आदान-प्रदान  करने  की  व्यवस्था  है  ।

 ह
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 भारत  में  यह  अभिसमय  दिलांक  |  1987  को  अथवा  उसके  पश्चात्  आरम्भ  होने
 वाले  किसी  लेखा-वर्ष  के  लिए  प्रभावी  होगा  ।  इस  अभिसमय  से  प्रौद्योगिकी  तथा  काभिकों  के

 भारत  से  न्यूजीलैंड  को  तथा  न्यूजीलैंड  से  भारत  को  प्रवाह  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  क्योंकि  इससे  ऐसे
 प्रवाह  में  आने  वाली  कर  सम्बन्धी  बाधाएਂ  दूर  हो  जायेंगी  ।

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  को  गरीबी  रेक्षा  से ऊपर
 उठाने  सम्बन्धी  योजनाएं

 4186.  शी  परसशाम  भारद्वाज  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जातियों  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  की  सलाह
 पर  कौन-कौन  सी  योजनाएं  शुरू  की  गई

 (a)  यदि  तो  ये  योजनाएं  किन-किन  राज्यों  ने  शुरू  की  हैं  और  इसके  लिए  उन  राज्यों
 ने  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किया  और

 मध्य  प्रदेश  और  उड़ीसा  में  शुरू  किए  गए  इन  कायंत्रमों  संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपसंत्री  गिरिधर  :  अनुसूचित  जातियों  को  गरीबी
 रेखा  से  ऊपर  उठाने  के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  एक  व्यापक  नीति  विकसित  कर
 उसे  लागू  किया  जिसमें  तीन  अंश  शामिल  राज्यों  तथा  केन्द्रीय  मंत्रालयों  की  विशेष

 कंपोनेंट  (2)  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  तथा  (3)  अनुसूचित  जाति  विकास  निगम  ।  इस
 नीति  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  भी  जारी  रखा  जा  रहा  है  ।

 दसी  आदिवासियों  को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उठाने  के  विधार  से  पांचवी  पंचवर्षीय
 गोजनावधि  के  दौरान  आदिवासी  उपयोजना  नीति  को  विकसित  कर  उसे  लागू  किया  गया
 उक्त  नीति  को  छठी  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  लागू  सातवीं  योजनावध्चि  के  दौरान  जारी
 रखा  जा  रहा  राज्यों/केतद्र  शा।सत  प्रदेशों  की  आदिवासी  उपयोजनाओं  को  भी  भारत  सरकार
 की  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  से  समर्थन  दिया  जाता  है  ।

 विशेष  कंपोनेंट  योजना/आदिवासी  उपयोजना  कार्यक्रम  चलाने  वाले  राज्यों  तथा  शासित

 प्रदेशों  के नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  का  सभग्र  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  बाले  50  प्रतिशत

 अनुमूचित  जाति/जनजाति  परिवारों  को  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के  माध्यम  उन्हें  गरीबो  रेखा

 से  ऊपर  उठने  में  सहायता  देना  चूकि  राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  के  अनुसूचित  जाति

 विकास  की  विशेष  कंपोरनेंट  योजनाओं  तथा  आदिवासी  विकास  की  आदिवासी  उपयोजनाओं  की

 वाधिक  चर्चाओं  के  बाद  प्रतिवर्ष  नियत  किए  जाते  इस  स्थिति  में  समग्र  रूप  से  सातवीं

 योजना  का  लक्ष्य  बताना  संभव  नहीं  है  ।
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 >+-  न नासससससस कस  सकसफ्फरस्क्पक्उा  द-न:-लद

 मध्य  प्रदेश  तथा  उड़ीसा  की  विशेष  कंपोनेंट  योजना  तथा  आदिवासी  उप-योजनागत
 स््कीमें  लघु  कुटीर  उद्योगों  आदि  ज॑से  कई  एक  क्षेत्रों
 में  चल  रही  हैं  ।

 विवरण

 अनुसूचित  जातियों  को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उठाने  संबंधी  योजनाओं
 के  संबंध  में  विवरण

 क्रम  विशेष  कंपोनेंट  योजनाएं  चलाने  क्रम  आदिवासी  उप-योजनाएं  चलाने
 सं०  वाले  राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  सं०  वाले  राज्यों,किन्द्र  शासित  प्रदेशों

 के  नाम  के  नाम

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  1.  आन्ध्र  प्रदेश
 2.  असम  2.  असम

 3.  बिहार  3.  बिहार
 4.  गुजरात  4.  गुजरात
 5.  हरियाणा  5.  हिमाचल  प्रदेश

 6.  हिमाचल  प्रदेश  6.  कर्नाटक
 7.  जम्मू  और  कश्मीर  7.  केरल

 8.  कर्नाटक  8.  मध्य  प्रदेश

 9.  केरल  9.  महाराष्ट्र
 10.  मध्य  प्रदेश  10.  मणिपुर
 11.  महाराष्ट्र  11.  उड़ीसा

 12.  मणिपुर  12.  राजस्थान

 13.  उड़ीसा  13.  सिक्किम

 14.  पंजाब  14.  तमिलनाडु
 15,  राजस्थान  15.  त्रिपुरा
 16.  सिक्किम  16.  उत्तर  प्रदेश

 17.  तमिलनाडु  17.  पश्चिम  बंगाल

 18...  त्रिपुरा  18.  अण्इईमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह
 192  उत्तर  प्रदेश  19.  दमन  और  द्वीप

 20.  पश्चिम  बंगाल

 21.  चंडीगढ़  प्रशासन

 22.  दिल्ली

 23.  दमन  और  दीव

 24.  पांडिचेरी
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 बिजलो  उत्पादन  पर  उत्पाद-शुल्क

 4187.  भ्री  हुसेस  बलबाई  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1978-79  से  बिजली  उत्पादन  पर  2  पैसे  प्रति  किलोवाट
 की  दर  से  उत्पाद  शुल्क  लगाया  था  ;

 कया  संबंधित  राज्य  सरकारों  में  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्यों  को  दी  जाने  वाली  शुल्क  की
 निबल  घनराशि  का  अन्तरण  करने  के  लिए  अभ्यावेदन  दिया  था  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  संबंधित  राज्यों  को  उक्त  धनराशि  का  भुगतान  करने  के  लिए
 सिद्धान्त  रूप  में  सहमत  हो  गई  है  ;  और

 ऐसे  शुल्क  के  रूप  ने  महाराष्ट्र  सरकार  से  अब  तक  कितनी  धनराशि  वसूल  की  गई  है
 और  महाराष्ट्र  राज्य  को अब  तक  कितनी  धनराशि  वापस  की  गई

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाब न  :  उत्पादित  विद्युत  पर  1-3-1978

 से  2  पैसे  प्रति  किलोवाट  की  दर  से  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  लगाया  गया  इस  शुल्क  को

 1-10-1984  से  सपाप्त  कर  दिया  गया  था  ।

 और  संघ  उत्पादक-शुल्क  वितरण  1980  के  अन्तगंत  विद्युत
 पर  राज्य  क्षेत्रों  में  शुल्क  को  संघ  उत्पाद  शुल्क  की  सम्पूर्ण  निवल  प्राप्तियों  को  वित्त

 आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिश  के  अनुसार  राज्यों  में  वितरित  करना  अपेक्षित  था  ।

 विभागीय  रिकार्ड  के  अनुसार  वर्ष  1979-85  की  अवधि  के  दौरान  महाराष्ट्र  में

 उत्पादित  विद्युत  पर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  रूप  में  159.71  करोड़  एकत्रित  किये  थे  ।

 संशोधित  अनुमानों  के  अनुसार  महाराष्ट्र  सरकार  का  हिस्सा  131.57  करोड़  रुपये  बैठता  था  जिसका

 भुगतान  कर  दिया  गया  था  ।

 अभयारण्यों  और  राष्ट्रीय  उच्यानों  के  लिए  प्रबन्ध  योजनाये

 4188.  श्री  सुल्लापल्ली  रामचनद्रन  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कक  जे

 कया  सरकार  का  केरल  में  किन््हीं  और  क्षेत्रों  को  राष्ट्रीय  उद्यान  घोषित  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  है  और  यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  सरकार  का  अभयारण्पों  और  राष्ट्रीय  उद्यानों  के  लिये  विशिष्ट  प्रबन्ध  योजनायें
 तैयार  करने  का  विचार  यदि  तो  तत्संबन्धी  व्यौरा  क्या  और

 कया  इस  सम्बन्ध  में  केरल  सरकार  से  कोई  सुझाव  मांगे  गये  हैं/प्राप्त  हुए  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  से  राष्ट्रीय
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 अभयारण्यों  भौर  रिजयाँ  की  थोषणा  और  उनके  लिए  प्रबन्ध  योजनाओं  के  बनाने  का  काये
 राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  भारत  सरकार  द्वारा  इन  प्रबन्ध  योजनाओं  के  बनाने
 के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  सभी  राज्यों  एवं  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  को  जारी  कर  विये  गये  हैं  ।

 उपग्रह  की  लागत  में  कमो  के  लिए  नई  प्रौद्योगिको

 4189.  श्री  सत्येग्य  नारायण  सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उपग्रह  के  माध्यम  से  दूरसंचार  सिगनलों  के  सम्प्र  क्षण  की  लामत  में  कमी  करने  के
 लिए  अब  नई  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध

 यदि  तो  क्या  सूचना  प्रणाली  के  नेटवर्क  में  इस  प्रोद्योगिकी  को  अपनाया  ज़ा  रहा

 क्या  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  उपग्रह  और  स्थलीय  नेटवर्क  प्रणाली  के  माध्यम  से  सम्प्र  क्षण
 के  सम्बन्ध  में  लागत  लाभ  सम्बन्धी  अध्ययन  किया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ।

 विज्ञान  एवं  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  परमाणु  हले  कट्रॉनिकी
 और  अन््तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सन््त्री  केਂ  आर०  :  जी

 जी,हां  ।

 उपग्रह  नेटवर्क  बनाम  स्थलीय  नेटवर्क  प्रणालियों  के  राष्ट्रीय  सूचना-विज्ञान  केन्द्र
 आई  ने  अन्य  देशों  द्वारा  किए  गये  अध्ययनों  की  जाँच  हड़ताल  की  थी  ।  ये  अध्ययन  परस्पर

 सक्रिय  एवं  जुड़े  उपग्रह  नेटवर्क  पर  आने  बाली  लागत  तथा  टेलीफोन  लाइन  नेटवर्क  पर  आने  वाली
 लागत  की  तुलना  करते  घ्सते  इसकी  जाँच  भरोसा  तथा  इसके  प्रसार  की  गति
 की  दृष्टि  से  भी

 की  एक  मिले  जुले  अभिकरण  दल  जिप्तमें  द्र  संचार  विभाग

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  अन्तरिक्ष  विभाव  बेतार  आयोजना  समन्वय
 तथा  राष्ट्रीय  सूचना  विज्ञान  केन्द्र  के  प्रतिनिधि  लिए  गये  उपग्रह

 पर  आधारित  विभिन्न  प्रौद्योगिकीय  विकल्पों  की  लागत  की  दृष्टि  से  प्राप्त  होने  वाले  लाभों  की  जांच

 लम्बी  पूरी  तथा  अनेक  स्थापना  स्थलों  के  उपग्रह  पर  आधारित  नेटवर्का
 यती  बैठता  है  ।  सुद्दूर  तथा  दूर-दराज के  क्षेत्रों  के  आंकडा  सम्पर्क  स्थापित  करने  के  लिए  उपग्रह
 काफी  द्ुतगामी  तथा  सबसे  आसान  उपाय  सिद्ध  होगा  ।

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  परिषद  की  स्थापना

 श्री  सी०  भाधव  रेड्डी  :  वया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उच्च  स्तर  को  अत्याधुनिक  प्रोद्योगिकी  की  खरीद/आयात

 के लिए एक स्वायत्तशासी विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की जा रही यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या और 88
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 इस  परिषद  में  किस-किस  का  प्रतिनिधित्व  होगा  और  अनावश्यक  लालफीताशाही  के
 बिना  वास्तव  में  यह  कंसे  कार्य  करेंगी  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  सहासागर  परमाण
 इलेक्ट्रानिकी  ओर  अन्तरिक्ष  बि  भागों  में  राश्य  संत्रो  के०आर०  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  औद्योगिक  ऋण  और  निवेश  निगम  हारा  उद्योगपतियों  को  सपा्त  अनुदान

 4191.  श्री  सी०  माधव  रेड्डो  :  क्या  जिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  और  निवेश  निगम  संयुक्त  उद्यमों  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु
 उद्योगपतियों  को  5  लाख  डालर  अयवा  परियोजना  लागत  के  50  प्रतिशत  तक  के  सशर्ते  अनुदान  की
 पेशकश  कर  रहा

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  उद्यमों  के  लिए  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  तथा  उत्पादों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 विल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद न  :  से  भारतीय  औद्योगिक  ऋण
 तथा  निवेश  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  वाणिज्यिक  प्रौद्योगिकी  की  उन्नति  के  कार्यक्रम
 सी०  के  जिसका  प्रबन्ध  निगम  द्वारा  किया  जा  रहा  विकास  की  संयुक्त  परियोजनाएं
 स्थापित  करने  के  लिए  परियोजना  लागत  के  50  प्रतिशत  तक  की  राशि  अनुदान  के  रूप  में  उपलब्ध
 करायी  जा  सकती  है  लेकिन  यह  राशि  5  लाख  अमरीकी  डालर  से  अधिक  नहीं  इस  योजना
 के  अन्तगंत  सहायता  के  लिए  जिन  परियोजनाओं  पर  विचार  किया  जा  सकता  उनमें  नवोन्मेषी
 उत्पाद  अथवा  प्रक्रिया  के  अन  संघान  और  विकास  के  जरिए  प्रगति  निहित  होनी  चाहिए  जिससे
 भारतीय  अर्थव्यवस्था  को  भविष्य  में  प्रत्यक्ष  रूप  से  ठोस  लाभों  की  आशा  हो  सके  ।  परियोजनाओं  का
 प्रस्ताव  किसी  भारतीय  कम्पनी  और  किसी  अमेरिकी  कम्पनी  द्वारा  एक  दल  के  रूप  में  किया  जाना
 चाहिए  जिसमें  प्रौद्योगिकी  क ेविकास  और  वाणिज्यीकरण  में  प्रत्येक  सदस्य  की  विशेष  भूमिका  और
 क्षमता  निर्धारित  की  गई  हो  ।  इस  कार्यक्रम  के  अधीन  किसी  उत्पाद|प्रक्रिया  के  लिए  सहायता  प्राप्त
 की  जा  सकती  है  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  किन्हीं  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  का  संकेत  नहीं  किया
 गया  है  लेकिन  शर्त  यह  है  कि  परियोजना  रक्षा  मौसम  संशोधन  या  गर्भपात  से
 सम्बद्ध  उपकरणों  और  सेवाओं  से  सम्बन्धित  होनी  चाहिए  ।

 दिल्ली  में  प्रदूषण  सम्बन्धी  अध्ययन

 4192.  श्री  धर्मपाल  सिह  सलिक  :
 श्री  प्रकाश  सन््द  :
 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :
 श्री  सुभाष  यादव  :  क्या  पर्म्नाषघरण  ओर  बन  मंभ्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजधानी  में  पर्यावरण  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  हाल  में  वायु  प्रदूषण
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 के  संबंध  में  किए  गये  अध्ययन  की  तरह  भूमि  और  जल  प्रदूषण  सम्बन्धी  अध्ययन  आरम्भ  करने  का
 विचार  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  तथा
 जल  तथा  भूमि  प्रदूषण  के  लिए  अध्ययन  किए  गए  उठाये  कदमों  में  ये  सम्मिलित  हैं  :-

 में (1 )  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  द्वारा  यमुना  नदी  के  विभिन्न  भागों
 प्रबोधन  स्टेशनों  की  स्थापना  की  गई  तथा

 जल  गुणवत्ता

 («)  भूमि  पर  अपशिष्ट  जल  के  निपटान  के  लिए  एक  स्कीम  शुरू  का  गई  है  ।

 तटबूर  समृद्र-तल  बिद्युत-चुम्बकीय  अध्ययन

 4193.  धो  डी०  बी०  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इन्डियन  इन्स्टीट्यूट  ऑफ  जियो-मैग्नेटिज्म  आई०  ने  समुद्र-तल  के
 नीचे  तेल  की  खोज  के  लिए  तटदूर  समुद्र-तल  विद्यु  त-चुम्बकीय  अध्ययन  प्रारम्भ  कर  दिया
 और

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  पर  अध्ययन  किया  गया  है  अथवा  किये  जाने  की
 आशा  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रालिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  के  राज्य  मंत्रों  केਂ  आर०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पूनियन  बेंक  आफ  इण्डिया  की  पगड़ा  दलसिह  सराय  शाला  में  धोल्माघड़ो
 4194.  श्री  राम  बहादुर  सिह  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृथा  करेंगे  कि  :

 क्या  4  1982  को  यूनियन  बेंक  आफ  इण्डिया  की  बिहार  में  पगड़ा  नवादा
 दलभिह  सराय  शाखा  में  धोखाधड़ी  का  पता  लगा

 क्या  4  1982  को  दलसह  जिला-समस्तीपुर  थाने  में  प्रथम  सूचना रिपोर्ट  दर्ज  करायी  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  बारे  में  अब  तक  कौन-सी  कार्यवाही की  गई  और

 थदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ? हर  6  पच्व॥

 बवि्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  यूनियन  बैंक  आफ  इण्डिया  ने
 सूचित  किया  है  कि  इसकी  पगड़ा  नवादा  शाद्घा  के  भूतपूर्व  शाखा  प्रबन्धक  ने  दिनांक  4  1982
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 को  बैंक  की  तजौरी  से  1.90  लाब  रुपये  की  राशि  भारतीय  स्टेट  दलसिह  सराय
 शाखा  में  जमा  करने  के  वास्ते  निकाली  लेकिन  उसने  1.90  लाख  रुपये  के  केवल  70

 हजार  रुपये  ही  जमा  करवाए  और  बाकी  1.20  लाख  रुपये  की  राशि  हड़प  ली  ।

 से  बक  ने  सूचित  किया  है  कि  दिनांक  4  1982  को  दलसिह  सराय  पुलिस
 समस्तीपुर  में  शिकायत  दर्ज  की  गई  पुलिस  ने  उस  समय  भूतपूर्व  शाखा  उसके

 भतीजे  और  शाखा  के  प्रधान  रोकडिए  को  1.20  लाख  रुपये  के  गबन  के  मामले  में  चार्ज  शीट  किया

 है  |  बैंक  ने  आगे  सूचित  किया  है  कि  शाखा  प्रबन्धक  और  प्रधान  रोकड़ियां  दोनों  को  बैंक  सेवा  से
 निलम्बित  कर  दिया  है  ।

 गुजरात  में  आयकर  छापे

 4195.  श्री  रजजोत  सिह  गायकबाड़  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986  के  दौरान  गुजरात  में  जिले-वार  कितने  आयकर  छापे  मारे  और

 इनमें  कितनी  घनराशि  पकड़ी  गई  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद न  :  और  वर्ष  1986  के  दौरान

 गूजरात  में  668  तलाशियां  ली  गई  जिनके  परिणाम-स्वरूप  प्रथम  621.17  लाख  रुपये
 की  लेखा  बाह्य  परिसम्पतियाँ  पकड़ी  गई  ।  तलाशियों  की  इतनी  बड़ी  संहया  के  कारण  जिले-वार
 ब्यौरा  देना  व्यवहायं  नहीं

 में  रासायनिक  उद्योगों  से  होने  बाला  वायु  प्रदूषण

 4196.  भ्री  रणजोीत  वतिह  गायकवाड़  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  बदोदरा  और  उसके  आस-पास  वाथु  प्रदूषण  पर  और  नियंत्रण
 रखने  के  लिए  मौजूदा  रासायनिक  एककों  का  और  विस्तार  न  करने  और  रसायनों  पर  आधारित
 नए  एककों  की  स्थापना  को  रोकने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  समंकऋ्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  तथा
 सरकार  द्वारा  निर्धारित  प्रक्रिया  के  लाइसेंस  जारी  किए  जाने  से  विद्यमान  रसायनिक
 इकाईयों  के  विस्तार  या  नई  रसायनिक  इकाईयों  की  स्थापना  के  लिए  वायु  प्रदूषण  मुह्ों  सहित
 पर्यावरणीय  दृष्टि  से  स्वीकृति  की  आवश्यकता  होती  है  |

 कार्यक्रम  के  अस्तर्गत  कमजोर  बर्गो  के  लोगों  को ऋण

 4197.  डशा०  चिता  मोहन  :  क्या  विज्ष  मंत्री  यह  की  इपा  करेंगे  कि  :
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 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कमजोर  लोगों  को  राज्यवार  और  बैंक  वार  कुल  कितना

 धनराशि  के  ऋण  दिए  गए  और  कितनी  धनराशि  वसूल  होने  की  आशा  है/बसूल  हुई

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  मध्यम  और  बड़े  पैमाने  के  उद्योगों  को  कुल

 कितनी  धनराशि  के  ऋण  दिए  गए  और  कितनी  घनराशि  वसूल  होने  की  आशा  है/वसूल  हुई
 और

 क्या  सरकार  की  शत  प्रतिशत  वसूली  करने  की  योजना  है  और  यदि  तो  कितने

 समय  में  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनाद न  :  और  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  वरंमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तग्गंत  कमजोर  वर्गों

 को  दिए  गए  अग्निमों  और  इन  अग्निमों  से  होने  वाली  प्रत्याशित  वसूलिपों  की  रकम  का  ब्यौरा  प्रश्न
 में  पूछे  गए  ढंग  से  प्राप्त  नहीं  होता  |  जून  1985  के  अन्त  तक  की  स्थिति  के

 सरकारी  क्षोत्र  के  बैकों  के  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  बकाया  अग्रिमों  का  अद्यतन  उपलब्ध

 बार  और  बैंकवार  ब्यौरा  क्रमशः  संलग्न  विवरण  |  और  विवरण  !।  में  दिया  गया

 गत  6  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  के अन्त  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  मझोले  और  बड़े

 औद्योगिक  एककों  के  नाम  बकाया  बैक  ऋणों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 दिसम्बर  के  अंत  में
 कक

 लघु  एकक  मझौले  एकक  बड़ें  एकक

 2  3  4

 190०0  358.77  178.42  1324.47

 1981  359.07  187.63  1478.84

 1982  568.97  225.76  1790.60

 1983  728.99  357.97  2014.32

 1984  879.69  428.58  2330.12

 1985  1070.67  220.02  2980.24

 बंकों  द्वारा  दिऐ  जाने  वाले  उधारों  में  कुछ  अग्नरिमों  के  बसूल  होने  में  कठिनाई  का
 जोड्िम  तो  होता  ही  अतः  किसी  भी  एक  समय  बैंकों  के  अग्नरिमों  की  शत-प्रतिशत  वसली  संभव
 नहीं  है  ।
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 जून  1985  के  अन्त  तक  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों*  द्वारा  कार्यक्रम  के  अन्तगेत
 दिए  गए  राज्य-वार  अग्निम

 राज्य/संष  राज्य  क्षेत्र  का  नाम

 I.

 I.  8

 1

 उत्तरी  क्षेत्र

 |

 9

 एमी

 ७

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर

 पंजाब

 राजस्थान

 चण्डीगढ़

 दिल्ली

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र

 8.

 9.

 10.

 11.

 42.

 13.

 14.

 15.

 असम

 मणिपुर
 मेघालय

 नागालैंड

 जतिपुरा
 अरुणाचल  प्रदेश

 मिजोरम

 सिक्किम

 पूर्वो  क्षेत्र

 16.

 17.

 18.

 19.

 बिहार

 उड़ीसा

 पश्चिम  बंगाल

 अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह

 लाख
 बकाया  अंग्रिम

 2

 16638.45

 7686.27

 4222  .68

 26073.69

 3050.66

 465.67

 373.94

 287.83

 24056.27
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 2

 IV.  ऋध्य  क्षेत्र  OT
 एएए्राश्रीण्ीरिीरिि्री्रोम

 20.  मध्य  प्रदेश  54007.65

 21.  उत्तर  प्रदेश
 71058.97

 9५.  पश्चिमी  कोन

 22...  गुजरात  42349.17

 23.  महाराष्ट्र  51015.86

 24.  दमण  और  दीव  847.33

 25.  दादरा  और  नागर  हवेली  26.01

 VI.  इक्िणनी  कोन

 26.  आन  प्रदेश  58016.40

 27.  कर्नाटक  46715.25

 28.  केरल  25147.02

 29.  तमिलनाडु  43169.00

 30.  पांडिचेरी  2711.57

 31.  लक्षद्वीप  90.92

 अखिल  603012.29

 *यूनाइटेड  बेक  आफ  इण्डिया  की  सूचना  सम्मिलित  नहों  है  ।

 जून  1985  के  अन्त  तक  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों*  द्वारा  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगेंत
 दिए  गए  बेक-वार  अग्रिम

 लाख

 बैक  का  ताम  हि
 बकाया  अग्रिम

 2

 1.  भारतीय  स्टेट  बैंक  191021.47
 2.  स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर  एण्ड  जयपुर  12341.15
 3.  स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद  7110.96

 4.  स्टेट  बैंक  आफ  इन्दोर  4601.63

 5.  स्टेट  बैंक  आफ  मैसूर  न  7395.92
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 तन

 1  2

 6.  स्टेट  बेंक  आफ  पटियाला  12450.52

 7.  स्टेट  बैंक  आफ  सोराष्ट्र  4566.14

 8.  स्टेट  बैंक  आफ  त्राबणकौर  4997.48

 9.  इलाहाबाद  बैंक  15766.05

 10.  आन्ध्रा  बैंक  18701.89

 11.  बैंक  आफ  बड़ौदा  30829.76

 12.  बैंक  आफ  इण्डिया  17605.67

 13.  बैंक  आफ
 महाराष्ट्र  8875.92

 14.  कनरा  बैंक  39960.07

 5.  सेन्ट्रल  बैंक  आफ  दृण्डिया  44562.49

 16.  कार्पोरेशन  बैंक  1975.28

 17.  देना  बैंक  14467.67

 18.  इृण्डियन  बैंक  10430.90

 19,  इृण्डियन  ओवरसीज  बैंक  17737.07

 20.  न्यू  बैंक  आफ  इृण्डिया  3319.44

 21.  ओरियन्टल  बैंक  आफ  कामर्स  3028.73

 22.  पंजाब  नेशनल  बॉंक  43501.64

 23.  पंजाब  एण्ड  सिंध  गैंक  5185.98

 24.  सिडिकेट  बगौँक  44685.34

 25.  यूनियन  ढौंक  आफ  इृण्डिया  18861.15

 26.  यूकों  ढोंक  15360.12

 27.  विजया  ढौंक  3731.92

 जोड़  603072.29

 यूनाइटेड  बैंक  आफ  दृण्डिया  की  सूचना  सम्मिलित  नहीं  है  ।

 सरौरा  परमाणु  संयंत्र  परियोजना  के  पूरा  होगे  में  बिलम्थ

 4198.  भी  एच०  एन०  नम्जे  गौड़ा  !
 भी  जी०  एस०  असबराजू  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  नरौरा  परमाणु  संयत्र  परियोजना  के  यूनिट-एक  के  योजनानुसार  वर्ष  1988  में

 चालू  हो  जाने  की  सम्भावना  नहीं

 यदि  तो  इसमें  बार-बार  बिलम्ब  किए  जाने  के  कया  कारण  और

 इस  संयंत्र  को  शीघ्र  चालू  करने  के  लिए  कौन-कौन  से  कदम  उठाने  का  भ्रस्ताव  है  ?

 बिज्ञान  तथा  प्रोद्योगिकी  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिकी  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  के०  आर०  :  से  मरोरा

 परमाणु  विद्य त  परियोजना  में  निर्माण  विशेषतः  वाष्प  जनित्रों  के  निर्माण  सम्बन्धी  जो

 स्थाएं  सामने  आई  थीं  उनका  समाधान  किया  जा  चूका  है  तथा  आशा  है  बिजलीघर  का  प्रहला
 यूनिट  1988  के  उत्तराद्ध  में  चालू  कर  दिया  जायेगा  |

 परती  भूमि  विकास  परियोजना  के  लिए  विश्व  बेंक  से  सहायता

 4199.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैक  ने  बंजर  भूमि  विकास  संबंधी  किसी  परियोजना  के  लिए  सहायता  प्रदान
 की

 यदि  तो  यह  परियोजना  किन-किन  राज्यों  में  कार्यास्वित  की  जाएंगी  ;  और

 इसके  लिए  राज्यों  का  किस  आधार  पर  चयन  किया  गया  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मन््त्रालय  में  राज्य  भम्त्रो  जियाउर्रहमान  :  हां  ।
 विश्व  बैक  ने  सामाजिक  वानिकी  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  सहायता  दी  है  जिसमें
 वनरोपण/परती  भूमि  का  विकास  शामिल  है  ।

 पश्चिम  हरियाणा  जम्मू  और  उत्तर
 राजस्थान  और  हिमाचल  प्रदेश  राज्यों  को  सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 विदेशी  सहायता  के  लिए  सामाजिक  वानिकी  परियोजनाओं  का  चयन  राज्य  की  निधि
 देने  की  तकनोकी  और  आर्थिक  व्यवहायंता  और  परियोजना  से  होने  वाले  संभावित  लाभों  के
 आधार ं  पर  किशा  जाता

 कर्माटक  में  बंक  कसंचारियों  द्वारा  धन  का  दुबिनियोग

 4200.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अंग्यर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986  के  दोरान  कर्नाटक  में  राष्ट्रीयकृत  बैंक  कर्मचारियों  द्वारा  कुल  कितनी  धन
 राशि  का  दुविनियोग/घोटाला  किया  गया  और

 उन  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  क्या  काय्य  वाही  की  गई  है  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद न  और  भारतीय  रिजर्व  बेंक
 ने  सूचित  किया  है  कि  वर्तमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  1986  के  दौरान  कर्नाटक  में  राष्ट्रीयक्ृत
 बैंकों  के  अधिकारियों  द्वारा  किए  गए  दुविभियोजन/गवन  से  संबंधित  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  है  क्योंकि
 भारतीय  रिजबं॑  बैंक  में  धोज्ाधड़ी  के  बारे  में  आँकड़े  एकत्र  और  संकलित  किए

 सरकारो  क्षेत्र  के  बैंकों  हारा  भारतीय  रिजर्व  बेंक  को  दी  गई  सूचना  के  अनुसार
 भारत  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  हुई  धोखाधड़ी  के  के  मामलों  की  कुल  संख्या  और  उनमें  अंतग्रस्त

 घटना  को  तारीख  चाहे  कुछ  भी  रही  नीचे  दी  गई  —

 धोख।प्रष़ि यों  की  संख्या  अंतप्रेस्त  राशि

 1822  44.42  करोड़  रुपये

 भारतीय  रिजर्व  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  उसे  दी  गई  सूचना
 के  अनुसार  1986  में  घोक्ाधड़ी  के  मामलों  में  अन्तग्न स््त  उन  लापरवाह  कर्म  चारियों  की  जिनके
 विरुद्ध  कार्यवाही  की  जा  चुकी  नीबे  दी  गई  है  :--

 1.  धोखाधड़ी  के  मामले  में  दोषसिद्ध  कम  चारियों  की  संख्या  22

 2.  बड़े/छोटे  दण्ड  प्राप्त  कम चारियों  की  संख्या  449

 3.  उन  कर्मचारियों  की  संख्या  जिसके  विरुद्ध  अदालत  में

 मामले  लम्बित  हैं  275  (31-12-86

 4.  उन  कर्मचारियों  की  जिनके  विस्द्ध  कार्रवाई

 लम्क्रित  है  431  (31-12-86

 रेंगकर  चलन  वाले  और  जलस्थलचर  जम्तुओं  का  लुप्त  होता

 4201.  श्री  बज  सोहन  महम्ती  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  हमारे  देश  में  स्तनधारी  जन्तुओं  की  70  से  अधिक  जातियाँ  तथा  जल-स्थलचर  और

 रेंगकर  चलने  वाते  जन्तुओं  की  17  जातियां  लुप्त  होने  के  कगार  पर  यदि  तो  तत्क  बंधी  ब्यौरा

 क्या

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययन  कराया  गया  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम

 निकले  हैं  ;  और

 जन्तुओं  की  हन  जातियों  की  रक्षा  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्याधरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  व
 भारत  में  स्तनधारी  जन्तुओं  की  81  सरीसूपों  की  15  प्रजातियां  और  जल-स्थलचर

 जन्तुओं  की  तीन  प्रजातियां  खतरे  में  पड़ी  हुई  समझी  जाती  यह  बात  भारतीय  प्राणी  सर्वेक्षण  ने

 एनिमल्स  आफ  इंडियाਂ  नामक  अनने  प्रकाशन  में  रिकार्ड  की  हैं  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 विवरण

 स्तनधारी  सरीसुप  और  जल  स्थलो  जन््तुओं  के  लुप्त  होग॑  के  आरे  में  विवरण
 खतरे  में  पड़ी  हुईप्रजातियों  की  सुरक्षा  के  लिए  उठाए  गए  मुख्य  कदम

 भारत  में  वन्य  जीवन  संरक्षण  के  लिए  हाल  के  वर्षों  में  अनेक  कदम  उठाए  गए  मुख्य
 उपाय  नीचे  दिए  गए  हैं  :-

 देश  में  वन्यजीवों  की  सुरक्षा  क ेलिए  एक  समान  कानून  प्रदान  करने  के  लिए  वन्यजीव
 1972  नामक  एक  व्यापक  कानून  बनाया  गया  यह  अधिनियम

 जम्मू  और  कश्मीर  पर  लागू  नहीं  है  जिसका  जम्मू  व  कश्मीर  वन्य  जीव  1978
 नामक  अयरना  अधिनियम  है  ।

 वन  198  .  गैर-वन  प्रयोजनों  के  लिए  बनों  जो  देश  में  वन्य
 जीबों  के  मुख्य  प्राकृतिक  वासस्थल  के  अन्धाघुन्ध  उपयोग  पर  रोक  लगाता

 देश  के  सुरक्षित  क्षेत्र  के  नेटवर्क  में  60  राष्ट्रीय  उद्यानों  और  258  अभयारण्यों  को
 शामिल  करके  उसका  विस्तार  किया  गया  यह  कुल  भूमि  के  4  प्रतिशत  पर  और  वन  क्षेत्र  के  15
 प्रतिशत  भाग  में  फैला  हुआ  है  ।

 संकटापनन  प्रजातियों  की  सुरक्षा  के  लिए  बाघ  परियोजना  और  घड़ियाल  परियोजना
 जैसी  विशेष  परियोजनायें  चलाई  गई  हैं  और  ये  सफल  सिद्ध  हुई  हैं  ।

 वन्य  पौधों  और  उनके  व्युत्पादों  के  व्यापार  और  वाणिज्य  तथा  आयात
 और  निर्यात  पर  कहा  नियन्त्रण  है  ।

 संरक्षण  गन्दी  अवस्था  में  प्रजनन  और  शिक्षा  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 राष्ट्रीय  उद्यानों  अभयारण्यों  बाड़ों  तथा  चिड़ियाघरों  के  विकास  को  सहायता
 देन  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीमें  शुरू  की  गई  हैं  ।  वन्य  पशुओं  के  चोरी  छिपे  शिकार  के  नियंत्रण
 और  संकटापनन  प्रजातियों  के  बन्दी  अवस्था  में  प्रजनन  के  लिए  सातरों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 नई  स्कीमें  शुरू  की  गई  हैं  ।

 वस्यजीबी  वन्य  जीव  शिक्षा  तथा  अनुसंधान  में  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  के  लिए
 भारतीय  बन्यजीव  संस्थात  नामक  राष्ट्रीय  स्तर  का  एक  संस्थान  स्थापित  किया  गया

 भारत  से  पांच  महत्वपूर्ण  अन्तर्राष्ट्रीय  और  द्विपक्षीय  अधिसमयों  पर  हस्ताक्षर  किए
 वे  हैं  :

 -  प्राणिजात  और  वनस्पतिजात  की  संकटाउन्न  प्रजातियों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  सम्बन्धी
 प्रवासी  प्रजातियां  तथा  रूस  के  साथ  प्रवासी  पक्षियों  से  सम्बन्धित

 अभिसमय  ।

 एक  राष्ट्रीय  बन्यजीब  कार्ययोजना  अपनाई  गई  है  जिसमें  नीति  का  ढांचा  और  भविष्य
 में  वन््यजोव  संरक्षण  के  लिए  कार्यक्रम  और  परियोजनाएं  प्रदान  की  गई  इसके  मुख्य  घटक  नीचे
 दिए  गए  है
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 क्षेत्रों  के  एक  प्रतिनिधि  नेटवर्क  की  स्थापना  ।

 -  सुरक्षित  क्षेत्रों  का  प्रबस्ध  और  प्राकृतिक  वास  स्थलों  की  बहाली  ।

 -  बहु-उपयोग  क्षेत्रों  में  बन्यजीव  सुरक्षा  ।

 और  खतरे  में  पड़ी  प्रजातियों  का  पुनर्वास  ।

 -  बन्दी  प्रजनन  कार्यक्रम  ।

 जीव  शिक्षा  और  व्याख्या  -

 और  प्रबोधन  ।

 कानून  और  अन्तर्राष्ट्रीय  अभिसमय  ।

 -  राष्ट्रीय  संरक्षण  नीति  ।

 सेवी  निकायों/गैर-सरकारी  संगठनों  के  साथ  सहयोग  ।

 बसे  तो  कार्ययोजना  के  अधिकांश  घटकों  पर  कार्य  शुरू  कर  दिया  गया  निम्नलिखित  कदम
 उल्लेखनीय  हैं  :--

 |

 +देश  में  सुरक्षित  क्षेत्रों  के  नेटवर्क  को  सुदृढ़  और  विस्तुत  करने  के  लिए  राष्ट्रीय
 उद्यानों  और  अभपारण्यों  तथा  अन्य  सुरक्षा  योग्य  क्षेत्रों  का  एक  सर्वेक्षण  किया
 गया  वन्यजीव  रिजर्वों  की  प्रबन्ध  योजनाएं  तंयार  करने  के  लिए  मार्गंदर्शी

 सिद्धान्त  तेयार  कर  लिए  गए  हैं  तथा  सभी  राज्यों  और  संघराज्य  क्षेत्रों  को
 घालित  कर  दिए  गए  हैं  ।

 --  वन्यजीव  संरक्षण  के  लिए  जन  सहयोग  हासिल  करने  हेतु  मार्गदर्शी  सिद्धांत  विकसित
 किए  गए  हैं  ।  इनको  भी  सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  परिच्रालित  कर
 दिया  गया  है  ।

 -  वन्यजीव  संरक्षण  के  लिए  महत्वपूर्ण  विचारों  को  शामिल  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  वन
 नीति  की  समीक्षा  और  संशोधन  का  कार्य  हाथ  में  लिया  गया  है  ।

 जीव  1972  में  और  संशोधन  किए  जाने  पर  वि्वार
 क्या  जा  रहा  है  ।

 प्रजनन  और  पुनर्वास  कार्यक्रम  शुरू  कर  दिए  गये

 -  कुछ  राष्ट्रीय  उद्यानों  और  घिड़ियाघरों  में  आदह्षों  प्रदर्शन  सुविधाएं  स्थापित  की  जा
 रही  हैं  ।

 --  भारतीय  वन्यजीव  संश्थान  ने  वन्यजीव  के  क्षेत्र  में  वन्यजीव  प्रशिक्षण  और  अनुसंधान
 कार्थकलाप  प्रारम्भ  कर  दिए  हैं  ।

 राक्ष्पों  द्वारा  धनराशि  का  उपयोग

 4202.  श्री  के०  रामचमा  रेड्डी  :  क्या  छल्याण  मंत्री  यह  बताते  कृपा  करेंगे  कि  :
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 जनजाति  उप-योजना  और  बिशेष  संघेर्टक  बोजना
 के

 अਂ  स्गत  विभिन्न  राज्यों|संघ

 राज्य-क्षेत्रों  द्वारा  वर्ष  1985-86  के  दोरान  उपयोग  किए  गए  धन  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 और

 किन-किन  राज्यों  ने  इस  धन  का  पूर्ण  उपयोग  किया  है  और  किन-किन  राज्यों  ने  इस

 घन  का  पूर्ण  उपयोग  नहीं  किया  है  ?

 कल्याण  संत्रालय  सें  उप  मंत्रो  गिरिधर  ओर  सूचना  संलग्न

 विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विधरण

 राज्यों  द्वारा  धनराशि  के  उपयोग  के  संबंध  में  विवरण

 क्रम  राज्य  का  नाम
 सं०

 आन्ध्र  प्रदेश

 असम

 बिहार

 गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर

 कर्नाटक

 केरल
 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र
 मणिपुर
 उड़ीसा
 पंजाब
 राजस्थान
 सिविकम

 जिपुरा
 तमिलनाडु

 आदिवासी  उप  योजना
 प्रदान  की  उंपंयोग  की

 धनराशि  गई  घनराशि

 2  3

 4000.96  3445.26

 5243.82  5005.28

 21377.41  23213.26

 9599.66  9262.79

 1742.31  1666.32

 §18.'0  573.81

 438.36  694.95
 24116.98  23374.50

 887  .61  10454.63
 2866.26  2866.30

 1£762.03  15743.85

 6863.96  6676.20
 69.40  68.79

 2372.05  2591.86
 620.62  618:31

 विष्ञेष  कम्पोनेंट  योजना
 प्रदान  कौ  गई  उपयोग  कीं

 घनराशि  गई  धनराशि
 लाखों

 4  5

 12064.00  10565.00

 1044.00  386.00

 6727.00  5421.00

 2587.00  2492.00

 3033.00  2911.00

 1949.00  1949.00*
 956.00  956.00*

 67५3.00  6717.00

 2958.00  2885.00
 6332.00  6340.00*
 4287.00  6232.00

 142.00  142.00"
 3651.00  3885.00*
 2187.00  1776.00
 6647.00  6647.00*

 46.00  46.00*
 755.00  686.00

 12616.00  12616.00*
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 2  3  4  5  6

 19.  उत्तर  प्रदेश  173.75  137.27  17267.00  17582.00*

 20.  पश्चिम  अंगाल  30905  2956.18  6542.00  6541.00*

 21.  दिल  रब  वि  1643.00  1583.00

 22.  चण्डीगढ़  sens  198.00  198.00°

 25.  पांडिचेरी  520.00  478.00

 24.  दमन और  दीव  35.96  35.95  83.00  63.00

 25.  अण्डमांन  और  369.48  217.78  बन  बन
 निकोबार  द्वीपसम् ह

 क्षेत्रीय  आयोजना  आरम्भ  करना

 4203.  प्रो०  नारायण  चन्द  परादार  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विभागोय  आयोजना  की  वर्तमान  संकल्पना  के  स्थान  पर  क्षेत्रीय
 आयोजना  आरम्भ  करने  का  विचार  है  ?

 यदि  तो  क्या  एक  एकीकृत  योजना  और  समन्वित  कार्यवाही  शुरू  करने  के  लिए
 विभिन्न  सम्बद्ध  विभागों  के  कार्यक्रमों  का  समन्वय  करके  इसे  पहले  पव॑तोय  राज्यों/क्षेत्रों  में  प्रारम्भ
 किया  जायेगा  ।

 कारण  हैं  ?

 इस  सम्बन्ध  में  किस  तारीख  तक  निणंय  लिए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  आयोजना  की  इस  परिवर्तित  संकल्पना  को  स्वीकार  न  किए  जाने  के  बया

 घोजना  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  से  सरकार  ते  क्रमिक
 पंचवर्षीय  योजनाओं  में  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  एक  क्षेत्रीय  नीति  अपनाई  है
 सूखा  प्रवृत  क्षेत्र  विकास  रेगिस्तान  विकास  पश्चिमी  घाट  विकास  सीमा
 क्षेत्र  विकाम  उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  के  डक॑ंती  प्रवृत्त  क्षेत्रों  के  त्वरित
 विकास  के  लिए  कार्यक्रम  और  ओद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए
 प्रोत्साहन  देत  का  कार्यक्रम  जैसे  विभिन्न  विशेष  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  पहाड़ी  क्षेत्रों  और  जनजातीय
 क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  भी  उपलब्ध  कराई  जाती

 परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  वास्तविक  लक्ष्य  निर्धारित  करना

 4204.  प्रो०  नाशायण  चमन्द  पराक्षर  :  दया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कया  करेंगे  कि  :

 101



 लिखित  उत्तर  25  1987

 क्या  सरकार  ने  इस  सुझाव  पर  विचार  किया  है  कि  सभी  पव॑ंतीय  राज्यों/क्षेत्रों  क ेलिए
 विभिन्न  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन/निष्पादन  के  संबंध  में  वित्तीय  लक्ष्यों  की  बजाय  वास्तविक  लक्ष्य
 निर्धारित  किए  जाने  और

 थदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  निर्णय  लिए  गए  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  राज्य  योजनाओं  के  आकार
 राज्यों  के  अपने  संसाधनों  और  उन्हें  देय  केन्द्रीय  सहायता  के  स्तर  के  आधार  पर  निर्धारित  किए  जाते
 हैं  ।  व्यापक  राष्ट्रीय  उद्देश्यों  के आधार-स्थरूप  तथा  प्राथमिकताओं  के  और  आवश्यकता
 तथा  संसाधन  उपलब्धता  के  यथा  व्यवहायं  सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  जिनमें
 नामित  पहाड़ी  क्षेत्र  और  पहाड़ी  राज्य  शामिल  विभिन्न क्षेत्रकों/उप-क्षेत्रकों  के  लिए
 वास्तविक  और  वित्तीय  दोनों  लक्ष्य  निर्धारित  किए  जाते

 सायंजमिक  निर्ग्मों  का  कुछ  भाग  अर्ध-हहरी  और  ऐामीण  क्षेत्र  के  पू  जी-निवेदाकर्ताओं
 के  लिए  आरक्षित  करना

 4205.  श्रीमती  बसवराजेदवरी  :
 थ्री  सी०  माधव  रेट्डी  :  क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  डिवेंचरों  और  साम्य-पू'जी  के  चुनींदा  सावंजनिक  निर्गमों  का

 कछ  भाग  केवल  अधं-शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  पूंजी  निवेशकर्ताओं  के  लिए  आरक्षित  करने  का

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिन  निणंय  कब  तक  लिए  जाने  की  सभावना  है  और
 इन  योजनाओं  को  प्रमुख  बातें  क्या  और

 क्या  पू  जी  में  निवेश  को  बड़ावा  देने  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  उनका  प्रतिलाभ  सुनिश्चित
 करने  की  अन्य  कोई  योजनाएं  हैं  ?

 बिश  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनाद न  :  और  फिलहाल  कोई  भी  ऐसा
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 ग्रामीण  निवेशकों  के  लिए  पहने  ही  काफी  विकल्प  और  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।  इनमें
 आवश्यक  आशोधन  ओर  सुधार  करते  के  लिए  इनको  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती

 आय-कर  निर्धारितियों  के  लिए  लेखा-बर्ष

 4206.  श्रो  के०  प्रधानी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विधिसत  श्रेणियों  क ेआयकर  निर्धारितियों  के  लिए  चार  भिन्न
 लेखा-वर्ष  निर्धारित  करते  का  विचार  और

 वबदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 घि  संत्रा-.य  में  राज्य  मंत्री  ऊजनादन  :  जी  नहीं  ।

 प्र  न  नहीं  उठता
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 सकली  इलेक्ट्रानिक  सामान  का  निर्माण

 4207.  श्री  सोमनाथ  रथ  :
 शो  टो०  बालगोड़  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  नकली  टेलीविजन  रेडियो  सैट  तथा  वीडियो  कौसेट  रिकार्डर
 बनाने  के  कितने  मामले  केन्द्रीय  सरकार  के  ध्यान  में  आए  और

 दिल्ली  में  उपरोक्त  सामान  बनाकर  उसे  आयातित  बताकर  बेचने  के  कितने  मामले  में
 लोगों  को  गिरफ्तार  किया  गया  ।

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  सन्ज्रालय  में  राज्य  मस्त्री  तथा  सहासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिकी  ओर  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  ससत्री  के०  आर०  :  इलेक्ट्रॉनिकी
 विभाग  को  ऐसी  कोई  आम  शिकायत  नहीं  प्राप्त  हुई  है  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बेंकों  द्वारा  रुप  एककों  को  ऋण

 4208.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  विक्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बैंकों  द्वारा  लघु  रुण्ण  एककों  को  दिये  गये  ऋणों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  प्रत्येक
 औद्योगिक  एकक  का  नाम  है  जिपते  एक  करोड़  रुपये  से  अधिक  धनराशि  का  ऋण  दिया  गया

 क्या  इन  ऋणों  की  वसूलों  हो  रही  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  जनाद न  :  भारतीय  रिजव  बैंक  ने  सूचित
 किया  है  कि  जून  1986  के  अन्त  में  1,28,674  रुग्ण  लधु  जौद्योगिक  एककों  के  नाम  1182.58
 करोड़  रुपए  के  ऋणों  की  रकम  बकाया  थी  ।  दिसम्बर  1985  के  अन्त  में  उपलब्ध
 एक  करोड़  रुपये  और  उससे  अधिक  की  राशि  की  कुल  बेंक  ऋण  सीमा  वाले  रुप्ण  एककों
 और  बड़े  एककों  की  संख्या  637  थी  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  को  नियन्त्रित  करने  वाली
 संविधियों  के  अनुसार  बैंकों  क ेअलग-अलग  ग्राहकों  के  सम्बन्ध  में  सूश्वना  प्रकट  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 और  संभाव्य  अरथक्षम  रुण  एककों  के  वास््ते  तैयार  किए  गए  मिले  जुले  पुनरुद्धार
 सहायता  कारयेक्रमों  में  बैंक  ऋणों  की  चुकौतो  के  वास््ते  इन  कार्यक्रमों  में  निधरित  परिशोधन  कार्यक्रम
 के  अनुसार  ऋणों  की  चुकौती  की  व्यवस्था  की  जाती  है  गर-अधंक्षम  एककों  से  अपनी  अतिदेय  राशियों
 की  वसूलों  के  वास्ते  भी  बैंकों  द्वारा  प्रयास  किये  जाते  वतंमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  रुग्ण

 एककों  से  अलग  से  वसूल  की  गई  अग्नितों  को  राज्य-वर  प्राप्त  नहीं  होती  ।
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 मॉरफीन  बनागे  के  लिए  संयंत्र

 १209.  की  वृद्धि  अख्तर  जेस  :  क्या  जिस  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  किन  स्थानों  पर  अफीम  से  मॉरफीन  बताने  के  लिए  संयल्त्र  स्थापित  किये

 गये

 क्या  इन  संयंत्रों  के लगाये  जाने  के  परिणामस्वरूप  अफीम  का  उत्पादन  बढ़ा

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  राज्यस्थान  के  चित्तौड़  जिले  में  ऐसा  एक  बड़ा  संयन्त्र  शीध्र

 ही  स्थापित  किया  जा  रहा  और

 यद्दवि  तो  कब  तक  ।

 वित्त  भन््त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  जनाइन  राजीपुर  तथा
 नीमच  स्थित  सरकारी  अफीम  और  अल्कालॉयड  वकक्से  में  अफीम  कतिपय  अन्य
 लॉयड  पदार्थों  के  अलावा  मार्फीन  भी  प्राप्त  की  जाती

 और  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 अन्तरिक्ष  प्रौद्योगिकी  का  विकास

 4210.  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में

 पूर्ण  प्रयोजनों  के  लिए  अन्तरिक्ष  प्रौद्योगिकी  के  विकास के  क्षेत्र  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 विशान  तथा  प्रौद्योगिकी  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इसेक्ट्रानिकी  तथा  अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  के०  आर०  :  इस  सम्बन्ध  में  एक
 विवरण  संलग्न

 विवश्ण

 भारतीय  अर्न्ता-क्ष  कार्यक्रम  के  आत्म-निर्भर  आधार  की  स्थापना  करने  तथा  जन-साधारण
 तक  अन्तरिक्ष  प्रोद्योगिकी  के  लाभों  को  पहु  चाने  से  सम्बन्धित  प्राथमिक  उद्देश्य  के  अनुपालन  में  एक

 समाकलित  अन्तरिक्ष  कार्यक्रत  का  निम्न  तीन  चरणों  में  विकास  किया  गया  है  :

 1.  अवसंरचना  की  स्थापना  तथा  विद्देषशता  का  विकास  ।

 2.  प्रमोचक  रोकेटों  के  विकास  में  तथा  अन्तरिक्ष  प्रौद्योगिकी  के  उपयोगों  में
 योजनाबद्ध  प्रायोगिक  मिशनों  की  श्यु  खलाए  प्रारम्भ  करना  |

 3.  अन्तरिक्ष  मेवाओं  का  प्रचालनीकरण  करना  ।
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 इस  उद्देश्य  की  पूर्ति  के  लिए  विछले  कुछ  वर्षों  में  भारतीय  अस्तरिक्ष  अनुसंघान  मंगठन  ने

 परिज्ञावी  राकेटों  की  श्रुखला  का  तथा  150  भार  की  श्रेणी  तक  के  उपप्रहों  के  प्रमोचन  की

 सन््तुलित  क्षमता  सात  श्रापोगिक  उपयोग  उपग्रहों  का  तथा  रेडियो

 मौचन  विशातीय  प्रतिबिम्बन  और  भारत  के  प्राक्ृतिक  संसाधनों  का  सुदूर  संवेदन  सम्बन्धी  कार्य
 सफलता  प्चक  किया  इनमें  से  लगभग  40  भार  के  तीन  उपग्रह  स्वदेशी  रूप  में  विकसित

 उपग्रह  प्रमोचक  3,  का  उपयोग  करते  हुए  छोड़े  गये  ।  प्रमोचक  राकेट  प्रौद्योगिकी
 का  पृथ्वी  की  निम्न  कक्षा  में  150  भार  के  मीतभार  को  स्थापित  करने  के  लिए  संवर्धित
 उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  के  लिए  बन्द  पाएवं  सार्मदहांन  प्रजाली  और  स्टैप-ऑन  वर्धकों
 के  ब्रिकास  के  माध्यम  से  आये  उन्नयन  किया  गया  ।  हसके  1989-90  तक  900
 की  सूर्य  तुल्यवालिक  कक्षा  में  |,000  भार  के  सुदूर  सवेदन  उपग्रह  को  स्थापित  करने  कौ
 क्षमता  सहित  धर  बीय  उपग्रह  भ्रमोचक  राकेट  एस०  एल०  का  विकास  काये  प्रगति  में  है  ।

 उपग्रहों  की  इन्सठ  श्रेणी  को  द्वितीय  पीढ़ी  के  प्रमोचन  में  स्ट्राम  की  1994  तक
 प्राप्ति  के  लिए  निम्नतापी  द्रव  प्रणोदक  ऊपरी  खण्ड  के  विकास  के  लिये  अग्निम  का  रंवाही  प्रारम्भ  कर
 दी  गई  उपग्रहों  और  उपग्रह  उपयोगों  के  क्षेत्रों  में  अन्तरिक्ष  सेवाओं  का  राष्ट्रव्यापी
 करण  पहले  ही  प्रारम्भ  हो  गया  है  जिसके  परिणाम  स्वरूप  देश  को  व्यापक  लाभ  प्राप्त  हो  रहे  हैं  ।

 खचार  :

 नासा  के  उपग्रह  का  प्रयोग  करते  हुए  उपग्रह  शैक्षिक  दूरदर्शन  परीक्षण
 कार्यक्रम  वेः  माध्यम  से  तथा  फ्रांस-जर्मन  उपग्रह  का  उपयोग  करते  हुए  उपग्रह  दृश्संचार
 परीक्षण  परियोजना  के  माध्यम  से  साफ्टवेयर  भू-प्रणाली  प्रबन्ध  और  उन्नत  संचार  परीक्षणों
 में  अनुभव  प्राप्त  करने  के  साथ-साथ  आयंभट  और  भास्कर  के  सफल  प्रमोचन  के  बाद  स्वदेशी

 भू-स्थायी  संचार  उपग्रठ  के  विकास  के  लिये  सत्तर  दशाब्द  के  अन्त  में  समानान््त८  प्रयास
 किये  ।98;  में  छोड़  गए  एप्पल  उपग्रह  का  उपयोग  उन्नत  संचार  परीक्षणों  को  करने  के  लिए
 दो  वर्षों  गे  अधिक  समय  तक  किया  जिसके  परिणाम-स्वरूप  अद्वितीय  प्रचालनात्मक  इन्सैट
 प्रणाली  की  परिभाषा  सम्भव  1983  में  बी०  के  सफल  प्रमोचन  से  राष्ट्र  को  अधिक
 लाभ  प्रदान  करने  वाली  महत्वपूर्ण  संचार  सेवा  पूरी  तरह  प्रचालन  में  लाई  गई  |  इनमें  सुदूर  क्षेत्र
 संचार  सहित  लम्बी  दूरी  का  घरेलू  दूर  रेडियो  राष्ट्र  की  60  प्रतिशत  से  अधिक
 जनसंख्या  को  आवृत  करते  हुए  सम्पूर्ण  राष्ट्र  में  दूरदर्शन  प्रत्येक  दिन  आध-आध  घक््टे  में
 गौसमविज्ञा  चक्र  वातग्रस्त  क्षेत्रों  में  स्वचालित  क्षेत्र  विशिष्ट  आपदा  चेतावनी  प्रणाली
 शामिल  कई  नयी  और  नूतन  सेवाएं  ज॑से  आंकड़ा  देश  के  पूर्वोतर  क्षेत्र  में  ग्रामीण

 राष्ट्र  की  90  प्रतिशत  से  अधिक  जनसंख्या  को  आवृत  करने  के  लिए  द्रद्शन  का  विस्तार
 तथा  आपदा  में  फंसे  जहाजों  को  तात्कालिक  सहायता  प्रदान  करते  के  लिए  खोज  ओर  बचाव  यंत्रिकी
 इस्यादि  सेवाएं  क्रामिक  रूप  में  क्रियान्वित  की  जा  रही  हैं  ।  के  बाद  1988  में
 सी  को  तथा  1969  में  डी  को  छोड़ा  द्वितोय  पीढ़ी  के  का  विकास
 स्वदेशी  रूप  में  किया  जा  रहा  जोकि  जठिलता  में  दोगुणा  है  तथा  प्रणाली  को  क्षमता
 की  तुलना  में  भी  दोगुणा  है  और  यह  1990  के  बाद  से  मुख्य  घारा  में  चलना  शुरू

 सुदूर  संवेदस  :

 भास्कर-|  और  LL  का  उपयोग  करते  हुए  हवाई  सुद्र  संबेदन  और  प्रायोगिक  सुद्र  संवेदन
 मिशनों  से  प्रारम्न  करते  हुए  सुदूर  संवेदन  के  क्षेत्र  में  पूर्ण  प्रचालनात्मक  ब्ष  के  उतरार्द  में
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 लिखित  ऊल
 25  प्राप्त

 आंकड़ों  से

 स्टेट-आफ-आटर्टे  सुदूर  संवेदन  के  प्रमोचन  से  पूरी
 होगी

 ।  पहले  से
 प्राप्त

 आंकड़ों  से  और  लैण्डसैट  और  स्पॉट  उपग्रहों  से  प्राप्त  दिए  जा  रहे  आंकड़ों  से
 कई

 मे
 सुदूर  संवेदन  उपयोगों  को  प्रचालन  में  लाया  गया  इनमें  हिमगलन  को  नियमित  रूप  में

 वाणी  जोकि  उत्तर  भारत  में  मुख्य  जल  संसाधन  परती  भूमि  को  उपजाऊ  बनाने  की  दिशा

 में  प्रथम  कदम  के  रूप  में  ग्रामीण  स्तर  पर  परती  भूमि  का  संरेखण  वन-आच्छादन  और

 वनस्पति  का  नियमित  मानीटरन  सुक्ष्म  स्तर  पर  भूमिजल  संसाधनों  संभावना  का  पता  लगाना  तथा

 बाढ-प्रभावित  क्षेत्रों  का  मानचित्रण  करना  शामिल  खनिज  संसाधनों  का  पता  नियमित
 आधार  पर  भप्रमुक्ष  कृषि  फसलों  का  मानीटरन  सूखा  शहरी  अध्ययन  और  राष्ट्र  के  पर्यावरण
 का  नियमित  मानीट-न  ऐसे  कुछ  अध्ययन  हैं  जो  आगामी  दो  अथवा  तीन  वर्षों  में  प्रचालनीकरण  के
 लिये  समयबद्ध  मिशन  के  रूप  में  उपयुक्त  प्रयोक्ता  एजेन्सियों  के  साथ  पहले  ही  शुरू  किए  जा  चुके  हैं  ।

 के  बाद  नियमित  रूप  में  अन्य  समतुल्य  संभवतया  अधिक  शक्तिशाली  सुदूर  संवेदन
 उपग्रह  छोड़े  जायेंगे  ।  नब्बे  दशाब्द  में  श्रुखला  के  उपग्रहों  को  हमारे  अपने  स्वदेशी
 प्रमोचक  के  उपयोग  द्वारा  छोड़ा  जायेगा  ।

 एक  आन्तर  विभागीय  राष्ट्रीय  प्राकृतिक  संसात्नन  प्रबन्ध  प्रणाली
 की  स्थापना  की  गई  जिसमें  मुदा  परती

 मानचित्रण  तथा  समुद्री  संसाधन  जैसे  राष्ट्र  के  तात्कालिक  विकास  से  सम्बद्ध  सुद्र  संवेदन
 उपयोगों  के  पूर्ण  प्रचालनीकरण  और  समन्वय  के  लिये  अन्तरिक्ष  विभाग  को  एक  नोडल  एजेन्सी
 बनाया  गया  है  ।

 अस्तरिक्ष  विज्ञान  :

 अन्तब्क्ष  विज्ञान  के  क्षेत्र  में  ऊपरी  वायुमण्डल  और  खगोल  विज्ञान के  क्षेत्र  में  अन्वेषण  में
 बेलूनों  और  परिज्ञापी  राकेटों  स ेकई  परीक्षण  आयोजित  किए  गये  भारतीय  मध्यवायुमण्डलीय
 कार्यक्रम  के  भाग  के  रूप  में  नियमित  साप्ताहिक  सिनाष्टिक  परिशापन  किए  जा  रहे  हैं  ।
 रही  के  सम्पूर्ण  वायुमण्डल  क॑  अन्वेषण  के  लिये  वैज्ञानिकों  को  एक  सशक्त  साधन  प्रदान

 करने  के  लिए  राडार  के  रूप  में  एक  सशक्त  आन्तर-विभागीय  सुविधा  स्थापित  की  जा
 रही  हैं  ।  पर  छोड़े  जाने  वाले  और  4  उपग्रहों  को  खगोलीय  और  वायुविज्ञानीय
 अन्वेषण  करते  के  लिये  निर्धारित  किया  गया

 अम्तरिक्ष-उद्योग  अग्तरा  7८5  :

 अम्तरिक्ष  और  उद्योग  के  बीच  एक  और  तथा  अन्तरिक्ष  और  दछौक्षिक  संस्थानों  के  बीच  दसरी
 और  उपयुक्त  सम्पक॑  स्थापित  किए  गए  ये  इस  प्रकार  है  :  इसरो  इसरो  से  उद्योगों  को  प्रौद्योगिकी
 का  (2)  एसरो  द्वारा  प्रौद्योगिकियाँ  परामए्यं  सेवा  प्रदान  (3)  इसरो  द्वारा  उद्योग  में
 प्रौद्योगिकी  सम्भावना  का  उपयोग  करना  तथा  (4)  उद्योग  से  इसरो  को  साज-सामान  और  सेवाओं
 की  सप्लाई  इसरो  द्वारा  विकसित

 से अधिक प्रोद्योगिकियाँ उद्योगों को सफलतापूर्वक अन्तरित करने के अलाਂ भारतीय उद्योग पर वर्तमान योजना में योजना आव्टंन की लगभग 50 प्रतिशत राशि निर्धारित की गई
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 सारांक्ष  :

 संक्षेप  अन्तरिक्ष  कार्य  ने  दो  दशाब्दों  में  मोसमविजञान  और  देश  के  प्राकृतिक
 संसाधनों  के  सुदूर  संबेदन  के  क्षेत्रों  में  राष्ट्र  को  महत्वपूर्ण  निवेश  प्रदान  करते  हुए  पहले  ही  अन्तरिक्ष
 प्ेणाओं  के  प्रचालनीकरण  को  आगे  बढ़ाया  राकंट  उपग्रह  प्रौद्योगिकी  और  उपग्रह
 और  अन््तरिक्ष  उपयोगों  के  क्षेत्र  में  एक  आत्मनिर्भर  आधार  स्थापित  किया  गया  है  ।  राष्ट्र  को
 धारा  में  अन्तरिक्ष  प्रौद्योगिकी  क॑  प्रवाहों  क॑  प्रे  लाभ  को  स्वदेशी  प्रयासों  के  माध्यम  से  सुनिश्चित
 करने  के  किए  आगामी  दशाब्द  में  अन्तरिक्ष  सेवाओं  की  बढ़ती  माँग  की  पूति  की  सुनिश्चितता  के  लिए
 शैक्षणिक  संस्थानों  और  उद्योगों  के  दीच  प्रभावी  अन्तरापृष्ठों  की  स्थापना  की  जा  रही

 राष्ट्रीय  महासागर  विशान  संस्थान  द्वारा  प्रणीन  धाहरों  का  उत्लमन

 4211.  श्रीमती  साधुरी सिह  :
 श्री  के०  रामसू्ति  :  क्या  प्रधाम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  महासागर  विज्ञान  संस्थान  ने  ड्बे  हुए  प्राचीन  शहरों  के  उत्खनन  की
 परियोजनायें  शुरू  कर  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 समुद्री  पुरातत्वविदों  रा  किन-किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया  है  और  इस  सम्बन्ध
 में  कितनी  धन-राशि  व्यय  की  जानी  और

 क्या  प्रयोग  की  जाई  वाली  प्रौद्योगिकी  तथा  उपकरणों  का  देश  में  ही  विकास  किया
 गया  है  ?

 विशान  और  प्रोद्योगिकी  मम्त्रालथ  में  राज्य  मन्त्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिकी  ओर  अन्तरिक्ष  बिभागों  में  राज्य  मन्त्री  के०आर०  :  हाँ  ।  राष्ट्रीय
 समुद्र  विज्ञान  संस्थान  भारतीय  महासागर  में  समुद्र  सम्बन्धी  पुरातरवीय  अध्ययनों  के  लिए  विशान
 और  प्रौद्योगिकी  विभाग  द्वारा  धन  प्रवत्त  परियोजना  की  आधारभूत  सुविधाए  प्रदान
 कर  रहा

 और  इस  परियोजना  का  उद्देश्य  गुजरात  तट  पर  द्वारका  के  प्राचीन  नगर

 बम्बई  से  दूर  एलोफेटा  द्वीप  में  तमिलनाडु  तट  पर  काबेरीपत्तनम्  और  आन्ध्र  समुत्र  तट
 पर  कलिंगनगरा  की  खुदाई  करने  के  अतिरिक्त  कुछ  नष्ट  पोतों  के  अवष्धषों  को  प्राप्त  करने  के  लिए
 अन्वेषण  करना  हैं  ।

 2.  जिन  स्थानों  का  कुछ  भाग  उत्खनित  और  प्रलेखित  किया  गया  है  वे  द्वारका  और  ब्रेट

 द्वारका  के  जलमग्न  नगर  हैं  ।

 3.  अब  तक  व्यय  की  गई  राशि  लगभग  14.5  लाख  रुपए  आगामी  तीन  बर्षों  में  अग्रिम

 उत्खनन  कार्य  के  लिए  आपेक्षित  धनराशि  54  लाख  रुपये  आंकी  गई
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 हाँ  ।  प्रौद्योगिकी  पूर्णतः  स्वदेशी  यह  कम  गहरे  पानी  और  गहरे  पानी  में  लक्ष्य
 उत्खनन  और  प्रलेखन  के  लिए  औजारों  के  सम्बन्ध  पानी  के  अन्दर  कैमरों  और

 सतही  प्रोफीलर-कम-साईड  स्केन  सोनार  को  छोड़कर  अन्य  सभी  उपकरण/ओजार  भी  स्वदेशी  हैं  ।

 नई  सुकत  विदेशों  मुद्रा  परसिट  योजना

 4212.  श्री  के०  रामभूति  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारतीय  रिजर्य
 बैंक  द्वारा  शुरू  की  गई  नई  मुक्त  विदेशी  मुद्रा  परमिट  योजना  का  अ्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मनत्री  जनादंन  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  कोई  ब्लैंकिट

 एक्सचेंज  परिमिट  स्कीम  आरम्भ  नहीं  की  है  ।

 तिचाई  परियोजनाओं  का  पता  लगाने  और  उतका  धन  करने  संवन्धी  समिति

 4213.  श्री  के०  राममृति  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिंचाई  परियोजनाओं  का  पता  लगाने  और  उनके  चयन  के  लिये  मूल्यांकन  अध्ययन
 करने  के  लिए  गठित  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  ?

 यदि  तो  इस  समिति  ने  कौन-कौन  सी  सिफारिशें  की  हैं  और  उम  पर  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है  ;  और

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जहाँ  पर  ये  अध्ययन  किए  गए  हैं/स'तवीं  पंच  वर्षीय  योजना
 के  दौरान  किए  जायेंगे  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  सिंचाई  परियोजनाओं  के  कार्योत्तर
 मूल्यांकन  अध्ययनों  से  संबंधित  कार्यक्रम  के  संदर्शन  तथा  समीक्षा  के  विषय  में  एक  स्थायी  समिति  का
 गठन  किया  गया  है  ।

 इस  स्थायी  समिति  के  कार्य  संचालन  के  राज्यों  की  वाधिक  योजना  1987-88
 में  मुल्यांकन  अध्ययनों  के  लिए  धनराशि  के  निर्धारण  के  विषय  में  निर्णय  लिया  गया  तदसुसार
 प्रत्येक  राज्य  के  लिए  वर्ष  87-88  की  वाधिक  योजना  में  निर्धारण  किया  गया

 तमिलनाडु  राजस्थान  तथा  त्रियुरा  राज्यों  द्वारा
 मूल्यांकन  अध्ययन  किए  गए  हैं  और  अब  कुल  मिलाकर  सभी  राज्यों  द्वारा  सांतवीं  योजना  के  दौरान

 मूल्यांकन  अध्ययन  विःए

 उत्तर  प्रवेश  में  बनारोपण  कार्यक्रम

 4214.  श्री  राज  कुमार  राय  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  का  वन  रोपण  कार्यक्रम  को  सफलतापूर्वक  कार्यान्वित  करने  के  लिए
 विशेष  प्रोत्साहन  स्वरूप  उत्तर  प्रदेश  को  कोई  अतिरिक्त  सहायता  देने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्ग्रावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्त  नहीं  उठता  ।

 जलम  में  करेंसी  नोटों  का  मूल्य

 4215.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  कितने  मूल्य  के  करेंसी  नोट  चलन  में  हैं  ;

 इस  समम  कुल  कितने  मूल्य  के  नोट  चलन  में  हैं  ;

 इस  समय  एक  रुपये  के  कुल  कितने  सिक्के  चलन  में  हैं  ;

 क्या  सरकार  का  निकट  भविष्य  में  अधिक  मूल्य  के  सिक्के  चलाने  का  प्रस्ताव  और

 (४)  यदि  हूं  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद न  :

 करोड़  रुपयों

 (i)  चलन  में  (13.3.87  बैक  नोटों  29,141
 का  कुल  मूल्य

 (ii)  चलन  में  (26.12.86  1/-  रुपए  287
 के  नोटों  का  कुल  मूल्य

 ()  चलन  में  (26.12.86  1/-  रुपए  287

 मूल्य  वर्ग  के  नोटों  का  कुल  मूल्य

 (ii)  चलन  में  (31.5.85  2/-  रुपए  601

 मूल्य  वर्ग  के  नोटों  का  कुल  मूल्य

 चलन  में  (26.12.86  एक  रुपए  के  सिक्कों  की  कुल  संख्या  31570  लाख

 अदद  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 वातावरण  के  संबन्ध  में  दीर्थकालिक  नीति

 4216.  श्री  ज्ञान्ति  धारीवाल  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  वैंज्ञानिकों  द्वारा  दी  गई  इस  भविष्यवाणी  की  ओर  दिलाया  गया

 है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  60  वर्ष  के  बाद  भूमि  का  तापमान  30  डिग्री  सेन््टीग्रंड  बढ़  जाएगा  और

 वातावरण  इतना  गम  हो  जायेगा  जिससे  बहुत  से  खतरे  पैदा  हो  जायेंगे  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  संबन्ध  में  एक  दीघंकालीन  नीति  बनाने  का  विचाः

 है  ;  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  परभाणु  अंतरिक्ष  और  सहासागर
 विकास  विभागों  के  राज्य  मंत्री  के०  आर०  जी  हां  ।  विकसित  देशों  में  किये  गये
 अध्ययनों  से  पूर्वानुमान  लगाया  गया  है  कि  विश्व  के  तापमान  में  लगभग  30  सी  की  वृद्धि  होगी  ।

 इन  पूर्वानुमानों  की  ययार्थता  अभी  सिद्ध  की  जानी  है  ।

 और  विश्व  के  सतही  तापमान  में  लगभग  30  सी  की  वृद्धि  हो  जाने  से  विश्व  में

 होने  वाली  वर्षा  में  औसतन  लगभग  7  से  10  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  हो  सकती  इससे  भारत  में

 कोई  खतरा  उत्पन्न  होने  की  संभावना  नहीं  है  तथा  कोई  दीघवंकालीन  नीति  निर्णय  लेने  की  इस  समय
 आवश्यकता  नहीं  है  ।

 वाणिज्यिक  बंकों  में  जमाराशियां

 4217.  श्री  शान्ति  धारीबाल  :  क्या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  वाणिज्यिक  बैंकों  में  3।  1986  तक  जमा  की  गई  राशियों  का
 बार  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 गत  पांच  वर्षों  में  जमा  को  गई  राशि  की  तुलना  में  इस  वर्ष  जमा  की  गई  राशि  में
 कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रों  जनाद न  :  भारतीय  रिजबं  बेंक  के  अनन्तिम

 आंकड़ों  के  अनुसार  1981,  1982,  दिसम्बर  ,983,  दिसम्बर  1984,
 1985  और  1986  के  अन्तिम  शुक्रवार  को  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  ग्रामीण

 बैंकों  को  क्रमशः  43793.74  करोड़  रुपये  51577.74  करोड़  60*39.76  करोड़
 70769.1  2  करोड़  84201.13  करोड़  रुपए  तथा  100710.79  करोड़  रुपए  थीं  ।

 (a)  दिस  बर  महीने  के  अन्तिम  शुक्रवार  को  गत  5  वर्षो  की  जमाराशियों  १  तुलना  में  इस
 वर्ष  की  जमाराशियों  में  हुई  प्रतिशत  वृद्धि  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :-
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 प्रतिदल

 दिसम्बर  दिसम्बर  दिसम्बर  दिसम्बर  दिसम्बर

 1982  198  1984  1985  1986

 प्रतितत बुद्ध  +17.77  +17.38  +16.9  +18.98  +19.61

 राष्ट्रीयक्रत  बेकों  हारा  सेवा  प्रभारों  में  बृद्धि

 4218.  भी  सेयद  शाहबुद्दीम  :  क्या  बिश  मंत्री  यह  बताने  की  क्षुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गेर-सरकारी  बैंकों  के  सेवा  प्रभार  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  के  सेवा  प्रभार  से  कम  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  सेवा  प्रभारों  में  की  गई  वृद्धि  सरकार  द्वारा  अनुमोदित

 यदि  हां  तो  इसका  मूलाधार  क्या  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद न  :  और  अलग-अलग  बैंकों  के

 सेवा  प्रभार  स्वयं  उन्हीं  के  द्वारा  निर्धारित  किए  जाते  यश्ञपि  गेर  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  सेवा
 प्रभारों  से  संबन्धित  सूचना  भारतीथ  रिजवं  बैंक  के  पास  उपलब्ध  नहीं  लेकिन  संभव  है  कि  बैंकों  के
 सेवा  प्रभार  अलग-अलग  हों  ।

 और  प्रत्येक  राष्ट्रीयक्रत  बैंक  द्वारा  सेवा  प्रभारों  की एक  समान  अनुसूची  अपनाई
 गई  इसके  लिए  सरकार/भारतीय  रिजवं  बैंक  के  अनुमोदन  की  आवश्यकता  नहीं  होती  ।
 कृत  बैंकों  द्वारा  सेवा  प्रभारों  में  ये  बैंकों  द्वारा  ग्राहकों  को  प्रदान  की  जाने  वाली  ऐसी  सेवाओं
 के  खर्च  को  आंशिक  रूप  से  पूरा  करने  के  उद्देश्य  से  किए  गए  संशोधित  सेवा  प्रभार  बैंकों  द्वारा
 प्रदान  की  जाने  वाली  विशिष्ट  सेवाओं  पर  होने  वाली  लागत  के  अनुरूप  हैं  ।

 शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  के  लिए  स्व-रोजगार  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  ऋण

 4219.  श्री  संयद  शाहब॒ब दोन  :  क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  के  लिए  स्व-रोजगार  कायंक्रम  के  अन्तगंत  वर्ष  1986-87
 के  दौरान  राज्यवार  कितने  व्यक्तियों  को  ऋण  देने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ;

 प्रत्येक  राज्य  में  कुल  कितनी  धनराशि  के  ऋण  देगे  का  रूक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ;
 और

 (7)  क्या  बौंकों  का  इन  ऋणों  की  वापस  अदायगी  पर  निगरानी  रखने  के  और  इस  संबन्ध  में
 रिपोर्ट  देते  की  कोई  व्यवस्था  करते  का  विवार  है  ?



 fa  मां  1987

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  जनाद न  :  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  के  लिए
 स्व॒रोज  पर  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  वर्य  1986-87  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  के  लिए
 निर्धारित  वास्तविक  लक्ष्यों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गयां

 इस  योजना  के  अन्तगंत  केवल  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिए  वास्तविक  लक्ष्यों  का
 निर्धारण  किया  जाता  न  कि  ऋण  राशि  ऋण  की  राशि  का  वास्तविक  उपयोग  योजना  के
 अन्तगंत  निर्धारित  ऋण  राशि  की  अधिकतम  सीमा  के  अन्दर-अन्दर  ऋणकर्त्ताओं  द्वारा  शुरू  किए  जाने
 वाले  धंधों  की  आवश्यकताओं  पर  निर्भर  करता  है  ।

 बंकों  से  उनके  द्वारा  दिए  जाने  वाले  सभी  ऋणीं  के  संबंश्ध  में  धनराशियों  के  अन्तिम
 उपयोग  और  उनको  वापसी  अदायगी  पर  निगरानी  रखने  की  अपेक्षा  की  जाती  विभिन्न  कार्यक्रम
 के  अधीन  दिए  जाने  वाले  अलग-अलग  ऋणों  की  वापसी  अदायगी  पर  निगरानी  रखना  व्यवहाये
 नहीं  है  ।

 विवरण

 शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  के  लिए  स्वरोजगार  योजना  के  अन्तगंत  वर्ष  1986-87
 के  लिए  निर्धारित  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  वार  लक्ष्य

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  1986-87  के  लिए  लक्ष्य

 1.  आमन्भ्र  प्रदेश  17300

 2.  असम  6200

 3.  बिहार  29600

 4.  गुजरात  10700

 5.  हरियाणा  4600

 6.  हिमाचल  प्रदेश  1600

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  1400

 8.  कर्नाटक  12400

 9.  केरल  20000

 10.  मध्य  प्रदेश  17600

 11.  महाराष्ट्र  15500

 12.  मणिपुर  1500

 13.  मेघालय  300

 14.  नागालैण्ड  200

 15.  उडीसा  9300

 16.  पंजाब  15000
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 17.  राजस्थान  10300

 18.  सिक्किम  100

 19.  तमिलनाडु  18100

 20.  त्रिपुरा  900

 21.  उत्तर  प्रदेश  31300

 22.  पश्चिम  बंगाल  24300

 23.  अदमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  100

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  100

 25.  चंडीगढ़  500

 26.  दादर  और  नागर  हबेली  100

 27.  दमन  और  द्वीव  350

 28.  मिजोरम  250

 29.  पांडिचेरी  450

 कुल  लक्ष्य  2,50,000

 सॉफ्टवेयर  विकास  एजेंसी  को  स्थापना

 4220.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :

 क्या  इलेक्टानिकी  सॉफ्टबेयर  निर्यातकों  ने  अपनी  कठिनाइयां  सरकार  को  बताई

 डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  प्रधान  मन्त्रीं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  डन  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 क्या  सरकार  का  कोई  साफ्टवेयर  विकास  एजेंसी  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ।

 विशान  एवं  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  तथा  महासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रानिकी  और  अन्तरिक्ष  विमागों  में  राज्य  मन्त्री  के०  आर०  :  तथा

 कम्प्यूटर  सॉफ्टवेयर  उद्योग  ने  निम्नलिखित  के  बारे  में  चिन्ता  व्यक्त  की  है  :--

 1«

 2.

 3.  लाशसेंत  के  लिए  आवेदन-पत्र  पर  कार्यवाही  में  विलम्ब  ।

 कम्प्यूटर  सॉफ्टवेयर  का  विपणन  ।

 सॉफ्टवेयर  उपादानों  का  उपलब्ध  न  होना  ।
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 नई  सॉफ्टवेयर  नीति  की  घोषणा  के  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  निम्नलिखित  कदम

 उठाए  हैं  :--

 निर्यातकर्त्ताओं  द्वारा  अजित  शुद्ध  विदेशी  मुद्रा  में  स ेविषणन  सम्बन्धी  कार्यकलापों  के  लिए
 30  प्रतिशत  विदेशी  मुद्रा  का  प्रावधान  उपलब्ध

 2.  वास्तविक  प्रयोगकर्ताओं  के  लिए  खुले  सामान्य  लाइसेंस  ज़ी०  के  अन्तर्गत

 सॉफ्टवेयर  का  आयात  करने  कीं  अनुमति  प्रदान  की  गई  है  ।

 3.  इलेक्ट्रालिकी  विभाग  में  गठित  अन््तंमंत्रालयी  स्थायी  समिति
 बेयर  निर्यात  से  सम्बन्धित  सभी  मामलों  पर  एक  ही  स्थान  से  कार्यवाही  करने  में  एक
 प्रभावी  तनत्र  के  रूप  में  कार्य  कर  रहा  है  ।

 तथा  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  ने  एक  सॉफ्टवेयर  विकास  अभिकरण
 की  स्थापना  की  है  ताकि  घरेलू  बाजार  के  साथ-साथ  निर्यात  बाजारों  के  लिए  भी  सॉफ्टवेयर  उद्योग

 एकीकृत  विकास  को  बढ़ावा  दिया  जा  सके  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंरहने  वाले  लोगों  को  आवश्यकता  के  लिए  क्ृषिवानिकों  के  सम्बन्ध
 में  अन्तर्राष्ट्रीय  कार्यशाला

 श्री  मोहन  भाई  पटेल  :
 श्री  अमर  सिंह  राठवा  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  श्रेणी  में  रहने  वाले  लोगों  की  आवश्यकता  के  लिए  कृषियानिकी  के  सम्बन्ध
 में  हाल  ही  में  नई  दिल्ली  में  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  कार्यशाला  आयोजित  की  गई

 यदि  तो  कार्यशाला  में  देश  में  और  विशेषकर  ग्रामीण  और  आदिवासी  क्षेत्रों  में
 कृषिवानिकी  का  विकास  करने  के  लिए  कया  सुझाव  दिए  गये  और

 ग्राभीण  क्षेत्रों  में  रहने  वले  लोगों  को  इंधन  की  लकड़ी  और  चारा  उपलब्ध  कराने  हेतु
 दिए  गए  सुझावों  को  क्रियान्वित  करते  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जियाउरंहमान  :  हां  ।
 इण्डियन  सोसाइटी  ऑफ  ट्री  स।इंटिस्ट  ने  22-24  की  तक  विज्ञान  भवन  में  ग्रामीण
 श्यकता  की  पूर्ति  हेतु  कृषितानिकी  पर  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  कार्यशाला  का  आयोजन  किया  ।

 और  आयोजकों  ने  अभी  तक  कार्यशाला  की  कार्यवाही  या  प्तिफारिशों  को  नहीं

 भेजा है । उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में मोटर सड़क के निर्माण के लिए स्वीकृति 4222. भ्री हरीश रावत : दया पर्यावरण और बन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :



 1909  fete लिखित  उत्तर

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  जिले  में  कठपुडिया  छीना-सेराघाट  मोटर  सड़क  के  निर्माण

 के  लिए  अपेक्षित  स्वीकृति  दे  दी  गई

 यदि  तो  कब  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इस  मामले  में  वन  क्या  के  प्रावधानों  का  उल्लंघन  हुआ

 उत्तर  प्रदेश  में  बनरोपण  कार्य क्रम

 4223.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  परती  भूमि  का  कुल  कितना  क्षेत्र  है  जहाँ  वन  नहीं

 क्या  इन  क्षेत्रों  क ेलिए  कोई  वनरोपण  कार्यक्रम  तैयार  गया  किया  और

 यदि  तो  प्रतिवर्ष  कितने  प्रतिशत  परती  भूमि  में  वृक्ष  लगाए  जाएंगे  और  इस  प्रयोजन
 के  लिए  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ?

 पर्षावरण  और  वन  मन््त्रनालय  में  राज्य  सन््त्री  जियाउरंहमान  :  परती  भूमि

 विकास  संबद्ध न  हेतु  सोसायटी  फौर  प्रमोशन  ऑफ  वैस्टलैण्ड  के  वर्ष  के

 प्रकाशन  में  भारत  में  परती  भूमि  के  दिए  गए  आकलनों  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  में  बंजर

 भूमि  के  6.07  लाख  हैक्टेयर  बंजर  भूमि  है  ।

 तथा  बंजर  भूमि  के  वनरोपण  के  लिए  कोई  विशिष्ट  कायंक्रम  नहीं  तथापि

 सामाजिक  वानिकी  में  कृषि  वानिकी  घटक  तथा  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोज़गार  कायंक्रम  और  ग्रामीण

 हीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अल्तवत  कारयंक्रम  वंजर  भूमि  के  वनरोपण  में  क्सानों  की  सहायता
 करते  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  द्वारा  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  प्राप्त  उपलब्धियां

 4224.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  कार्यक्रम  कश्यान्वयन  मन्त्री  यह  बताने  का  कष्ट  करेंगे  कि

 उत्तर  प्रदेश  द्वारा  कार्यक्रम  0-87  के  दौ"जन  कार्यक्रम  के  प्रत्येक  सूत्र  के  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध

 में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 पर्यावरण  तथा  बन  मन्त्री  भजन  :  के अन्तर्गत  के  उपलब्धियां  महीनों  86  से
 प्रदेश द्वारा  के  उत्तर  प्रदेश  द्वारा  कायंक्रम  के  अन्तगंत  सूत्रों/मदों  के  कार्यान्वयन

 के  निष्पादन  का  विवरण  संलग्न  जैसा  कि  मासिक  प्रगति  रिपोर्टਂ  में  दिखाया  गया  शेष  मदों  के

 बारे  में  सूचना  वरई  समाप्य  दे  ब.द  ही  उपलब्ध  हो



 लिखित  उत्तर

 सूत्र
 सं०

 25  1987

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  कार्यक्रम  के  अम्तमत  उत्तर  प्रवेश  का  मिव्यादन

 सत्र

 एकीकृत  ग्रामीण  विकास
 कार्यक्रम

 एकीकृत  ग्रामीण  विकास
 कार्यक्रम

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार
 कार्यक्रम

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार
 गारंटी  काय॑  क्रम

 फालतू  जमीन

 बन्धुआ  मजदूर

 अनुसूचित  जाति  कल्याण

 अनुसूचित  जनजाति
 कल्याण

 गांवों  क ेलिए  पेय  जल
 की  पूति
 आवास  स्थल

 निर्माण  सहायता

 गंदी  बस्तियों  की आबादी

 आशिक  रूप  से  पिछड़े
 वर्ग  को  मकान

 विद्य्  तिकृत  गांव

 नलकूपों  को  बिजली  देना

 वृक्षारोपण
 बायो-गैस  संयस्त्र

 नसबंदी

 प्राथमिक  वाश्थ्य  केन्द्र

 उपके  न्द्र
 ए०  बा०  वि०  यो०  खंड

 उचित  दर  दुकान
 स्थापित  लघु  उद्योग  यूनिट

 विवरण

 इकाई  वाधिक
 लक्ष्य

 हज़ार  309.0

 हजार  223.0

 लाख  382.0

 लाख  390.0

 एकड़  2000

 संख्या  4000

 हजार  300.0

 हजार  3.2

 संख्या  5515

 हजार  50.0

 हजार  28.8

 हजार  162.0

 हजार  24.0

 संख्या  3610

 हजार  30.0

 लाख  4500.0

 संख्या  20000

 हजार  650.0

 संख्या  500

 संख्या  1500

 संख्या  27

 संख्या  4°00

 हजार  18.0

 झाष्यय सफ्धच

 352.5

 205.8

 205.8

 338.0

 338.0

 3427

 272.0

 2.9

 2.9
 45.3

 45.3

 26.1

 20.8

 3020

 25.7

 25.7

 4335.0

 574.2
 367

 367

 25
 2667

 2667

 प्राप्ति  प्रतिशत

 347.0  98

 207.0  101

 404.0  122

 409.6  121

 4111  235

 3238  94

 263.6  134

 2.9  100

 9688  201
 81.2  179

 29.3  112

 202.7  138

 18.7  90

 2837  94

 20.3  79

 4865.0  112

 19732  123
 574.6  100.06

 शून्य  शून्य

 श्न्य  श्न्य
 24  96

 3904  146

 17.8  148
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 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  को  मई  शासखाएं  खोलना

 4225.  श्री.हरीश  शाबत  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिनन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  ने  अगले  दो  वर्षों  में  नई  शाखाएं  खोलने  के  लिए  स्थान
 का  चयन  करने  सम्बन्धी  कार्यक्रम  को  ध्रन्तिम  रूप  दे  दिया  और

 यदि  तो  किन+किन  थानों  पर  वर्ष  1987-88  और  1988-89  के  दौरान  नैनीताल
 अल्मोड़ा  और  पिथौरागढ़  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंको  की  नई  शाखाएं  खोली  जायेंगी  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  और  1985-90  की  वर्तमान
 शाखा  लाइसेंसिग  नीति  के  अन्तगंत  अग्रणी  बेंकों  की  नीति  में  निश्चारित  माभदण्डों  के  आक्षर  पर  केन्द्रों
 का  पता  लगाना  होता  है  और  उनका  जिला  परामहांदात्री  ध्मितियों  से  अनुमोदन  करवाना  होता  है  ।
 इसके  पश्चात्  राज्य  सरकारों  की  पता  भगाये  गए  केन्द्रों  की  सूची  का  अनु  मोदत  कश्के  उसे  भगरतीय
 रिजवं  बोंक  को  भेजना  भारतीय  रिज़र्व  ढोंक  ने  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  ब्यौरे  के
 सार  नैनीताल-अल्मोड़ा  क्षेत्रीय  प्रामीण  डेंक  को  नैनीताल  और  अल्मोड़ा  जिलों  में  शाखाएं  खोलने  के
 वास्ते  13  केन्द्र  पिथौरागढ़  क्षेत्रीय  ग्रामीण  ढोंक  को  पिथौरागढ़  जिले  में  शाआएं  खोलने  के  वास्ते
 22  केन्द्र  आबन्टित  किए  हैं  ।  बैंकों  की  शाखाएं  खोलने  के  वास्ते  वर्ष-बार  लक्ष्य  नहीं  दिए  गए

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  ढोंकों  स ेकहा  है  कि शाखा  लाइसेंसिग  नीति  की  बाकी  अवधि  में
 बराबर-बराबर  शाखाएं  खोलें  ।

 विवरण

 नैनीताल-अल्मोड़ा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बोेंक  और  पिथौरागढ़  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  को
 आबांटित  केन्द्रों  क ेनाम  दिखाने  वाला  विवरण

 1.  लेनीताल-अल्मोड़ा  क्षेत्रोय  भ्रह्मीण  बेक

 जिले  का  नाम  केन्द्रों  का  नाम
 +--रत  —

 नैनीताल  पतवाडनगर

 2.  जननकत

 3.  मल्धाचोर

 4.  सतबुगा
 5,  नाथुआष्ान

 अल्मोड़ा  6.  छिना

 7.  भोला

 8.  कनारीछिता

 9  हरसिला

 117



 118

 1,  पियौरागढ़  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेक

 पिथौरागढ़

 11.

 12.

 सी

 कण

 छ5>छड़

 77४99

 फओे

 9७

 ही

 ot

 9

 wy

 ०

 भराड़ी

 बसौत

 मछोढ़

 कंघार

 क्विटी

 घुनाधाट

 पिपली

 भागीबौरा

 अमोडी

 सुखीढांग
 तवाघाट

 बल्म

 मदमनले

 चहज

 जौरासी

 बड़सेन

 पेजम

 मदकोट

 भुवानी
 डिगाली  चोड

 चेटठी

 .  चौदमान्या

 पलेटा

 शर्ना ऊ्ु

 बलुबाकोट

 मोवानी

 25  1987
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 न्  स++-न्मन-कनकनननम-ममननमननीनननीनीनीननन  नमन  नननकनमननन  न  नमन  नमन  मनन  ननननन-म-ऊथक  थ  व  नी  में  पर्यावरण  खुश  चित्त  4226. श्रीमती डी० के० भण्डारी : क्या पर्यावरण और बन मंत्री यह  इक्स्क्अस्अस्क्अआ&छ&छ#असखध/न्  सक  अ<ऊऑअऑक्ब  बस  इफ  अइफफइ

 खनन  कार्यों  के  बारे  में  पर्यावरण  सम्बन्धी  अध्ययन

 4226.  श्रीमती  डी०  के०  भण्डारी  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 धनवाद  स्थित  हन्डियन  स्कूल  आफ  माइन्स  में  खनन  कार्यों  में  पर्यावरण  के  अध्ययन  के

 लिए  केन्द्र  द्वारा  तैयार  किये  गए  ब॑जश्ञानिक  कार्यक्रमों  का  व्यौरा  क्या

 राष्ट्रीय  पर्यावरण  सलाहकार  समिति  के  काय॑  क्या  और

 इस  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  केन्द्र

 लिखित  क्षेत्रों  में  कायं  आरम्भ  करेगा  और  सकेन्द्रित  करेगा  :--

 (1)  प्ूव॑-निर्धारित  भूमि  उपयोग  पद्धति  सहित  भूमि  सुधार  ।

 (2)  खनन  गतिविधियों  के कारण  जल  और  वायु  मंडलीय  प्रदूषण  और  उनके  नियंत्रण  की
 नीतियाँ  ।

 (3)  अवशिष्ट  का  सुरक्षित  निप्रटान  ।

 (4)  हरा-भरा  करना  और  प्राणिजात  वास  स्थलों  का  सृज्धन  ।

 (5)  खनन  के  पहलुओं  से  सम्बन्धित  पर्यावरण  में  अल्पाबधि  और  दीधविधि  प्रशिक्षण
 कार्यक्रम  ।

 समिति  का  कार्यकाल  प्राथमिकताओं  को  समाप्त  हो  गया  है  ।  इसकी  पुनर्स्यापन  नहीं  की
 गई  राष्ट्रीय  पर्यावरणीय  सलाहकार  समिति  के  काय॑  ये  थे  :-

 पर्यावरणीय  मुद्दों  को  विशिष्टता  देना  और  उपचारी  कार्यवाही  पर  सलाह

 (2)  पर्यावरण  महत्व  के  राष्ट्रीय  मुद्दों  पर  सावंजनिक  रूप  से  चर्चा

 (3)  सावंज़निक  प्रतिबद्धता  और  पर्यावरणीय  काय॑ंक्रमों  में  भागीदारी  को  बढ़ावा  और

 )

 (4) राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्राथमिकताओं और कार्य योजनाओं पर जनता के ज्ञान में वद्धि करना | समिति की तीन बैठकें हुई और इसके सदस्यों ने पर्यावरणीय मुद्दों पर अपने-अपने ज्ञान प्रस्तुत किये । ऐसी कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की जिन पर कार्यवाही की



 लिब्वित  25  +487

 पर्यावरण  कार्यक्रम

 4227.  श्रीमती  डी?के०  :  फ्र्मावरण  बन  यह  बताने  की  कृपा
 करगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  पर्यावरण  प्रझ्ञति  परिरक्षण  संघ  दक्षिण

 एशिया  सहकारी  पर्यावरण  कार्य्रम  द्वारा  प्रस्तावित  कार्यक्रमों  और  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन
 के  लिए  वित्तीय  प्रावधान  किया  गया

 यदि  ह  ,  तो  वर्ष  1985-86  1986-87  1986
 इन  कम्पनियों  द्वारा  कौन-कौन  से  कार्य  क्रम  और  परियोजनाएं  त॑यार  की  गई  और

 वर्ष  1985-86  तथा  1986-87  1986  के  दौरान  संयुक्त  राष्ट्र
 पर्यावरण  अच्तरराष्ट्रीय  प्रकृति  प्ररिशक्षण  संघ।और  दक्षिण  एशिया  सहकारी  पर्यावरण
 कार्यक्रम  द्वारा  तैयार  किए  गए  कार्यक्रम  और  परियोजनाएं  देश  की  पर्यावरणीय  स्थित्तियों  को
 रने  में  किस  प्रकार  सहायक  होंगी  ?

 हु

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  से  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 1.  भारत  संयुक्त  राष्ट्र  पर्यावरण  कार्यक्रम  प्रकृति  संरक्षण  के  लिए
 राष्ट्रीय  संघ  तथा  दक्षिण  एशिया  सहकारी  पर्यावरण  कार्यक्रम
 को  वित्तीय  योगदान  प्रदान  करता  है  ।

 2.1  संयुक्त  राष्ट्र  पर्यावरण  कार्यक्रम  द्वारा  चलाए  जा  रहे  वाषिक  कार्यक्रम/परियोजनाएं
 निम्नलिखित  हैं  :-

 (1)  पर्यावरणीय  मूल्यांकन

 (2)  पर्यावरणीय  शिक्षा  तथा  प्रशिक्षण  ।

 (3)  शुष्क  तथा  अधं-शुष्क  भूमि  पारि-तंत्र  तथा  मरूस्थलीकरण  का  नियंत्रण  ।

 (4)  प्रर्यावरणीय  कानून  ।

 (5)  प्राकृतिक  आपदा  ।

 (6)  उष्ण  कटिबन्ध  वन  पारि-तंत्र  ।

 (7)  मानव  आवास  ।

 (8)  विश्व  समुद्र  पर्यावरण  ।

 (9)  क्षेत्रीय  समुद्र  ।

 (1.0)  वन्य  जीव  एवं  सुरक्षित  क्षेत्र  ।
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 2.2  दक्षिण  एशिया  सहकारी  पर्यावरण  कार्यक्रम  के  कार्यक्रम/परियोजनाएं  निम्नलिखित  हैं  :

 (1)  दक्षिण  एशियाई  समुद्र  कार्यक्रम  ।

 (-)  पर्यावरणीय  शिक्षा  ।

 (3)  1988  को  दक्षिण  एशिया  के  लिए  वुक्षों  के  वर्ष  की  घोषणा  !

 (4)  कच्छ  वनस्पति-का  संरक्षण  ।

 (5)  मू  गा  तथा  द्वीप  पारि-तन्त्र  ।

 (6)  पर्यावरण  प्रभाव  मूल्यांकन  |

 (7)  पर्यावरणीय  शिक्षा  ।

 (5)  मंस्स्थलोकरण  ।

 (9)  समन्वित  विक्टर  नियंत्रण  ।

 (10)  प्राकृतिक  संसाधनों  का  प्रबन्ध  ।

 2.3  प्रकृति  संरक्षण  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  संघ  के  कार्यक्रम/परियोजनाएं  निम्नलिलित  हैं  :-

 (1)  संरक्षण  आयोजना  ।

 (2)  शिक्षा  सूचना  तथा  प्रशिक्षण  ।

 (3)  पारिस्थितिकी  ।

 (4)  प्रजातियों  को  उत्तरजीविता  के  लिए  उद्यान  तथा  सुरक्षित  क्षेत्र  ।

 (5)  क्षेत्र  आधारित  संरक्षण  ।

 (6)  पर्यावरणीय  कानून  तथा

 3.  इन  संगठनों  द्वारा  तैयार  किये  गए  कार्यक्रम/परियोजनाएं,  सूचना  के  आदान

 शालाओं  तथा  संगोष्टियों  के  द्वारा  देश  की  सहायता  करती  हैं  ।

 जिला  महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीयकृत  वेंकों  द्वारा  प्राप्त  ऋणों  के  लिए  आवेदन-पत्र

 4228.  श्री  बी०  पाटिल  :  क्या  जि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85,  1985-86,1986-87  1987  में  जिला

 महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को
 विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तर्गत  ऋणों  के  लिए  कितने  आवेदन  पत्र

 प्राप्त

 कितने  आवेदन  पत्र  स्वीकृत  किए  गए  कितने  रह  किए  गए  हैं  और  कितने  आवेदन

 पत्र  छः  महीते  से  अधिक  और  एक  वर्ष  से  अधिक  समय  से  विचाराधीन  पड़े  और

 आवेदन  पत्रों  को  रह  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंस  :  से  सूथना  एकत्र  कीज़ा

 रही  है  और  यथासंभव  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 अनिवासी  भारतीयों  हारा  प्  जी  निवेश

 4229.  श्री  के०  कुम्जम्बु  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  बर्षों
 के  दौरान  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  राज्य-वार  कितनी  पूजी  निवेश  किया  गया  है  ?

 विक्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  न  :  पिछले  तीन  वर्षों  अनिवासी  भारतीयों
 द्वारा  विभिन्न  योश्नाओं  के  अन्तगंत  किये  गए  निवेश  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 31-1  2-84  को  31-12-85  को  31-12-86 को

 1.  प्रत्यक्ष  निवेश
 224.88  477.23  941.72

 2.  पोर्टफोलियो  निवेश  46.63  53.03
 और  डिबेन्चरों  की

 वास्तविक

 3.  बैंक  जमा  3502.87  5027.88  7388.92(a)
 (एन०आर०ई०/एफ०सी ०
 एन०आर०  खातों  में

 अनंतिम
 इस  समय  राज्यानुसार  आंकड़े  संकलित  नहों  किए  जाते  ।

 उड़ीसा  में  उच्चोगों  की  स्थापना  के  लिए  इन्डियन  ओवरसील  बेंक  हारा
 ऋण  विया  जाना

 4230.  श्रीमती  जयंती  पटनायक  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  खोली  गई  इण्डियन  ओवरसीज  बैंक  की  शाखाओं  की  संख्या  कितनी

 क्या  इण्डियन  ओवरसीज  नैंक  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  ऋण  देता  रहा

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इण्डिवन  ओवरसीज  हैक  द्वारा  उड़ीसा  में
 उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  कितनी  धनराशि  के  ऋण  दिए  और

 तत्सम्बन्धां  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बि्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रा  जनाद
 न

 :  इण्डियन  भोवरसीज  बैंक  ने  सूचित
 किया  है  कि  हस  समय  उड़ीसा  में  उसकी  5  शाद्धार्ये  कायरत
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 हाँ  ।

 और  पिछले  तीन  वर्षों  में  उडीसा  में  मझौले  और  बड़े  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में

 इन्डियन  ओवरसीज  बैंक  के  बकाया  अग्रिमों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 बकाया  राशि

 1984  के  अन्त  तक  बकाया  1340.47

 1985  के  अन्त  तक  बकाया  1486.16

 1986  के  अन्त  तक  बकाया*  1543.64

 *टिप्पणी  अनन्तिम

 राष्ट्रीय  भहासागर  विज्ञान  संस्थान
 के  धोत्रीय  केशा  लोलना

 4231.  श्री  राधाकात  विगाल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  राष्ट्रीय  महासागर  विज्ञान  संस्थान  के  और  अधिक  क्षेत्रीय  केन्द्र  स्थापित
 करने  का  विचार

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  एक  ऐसा  केन्द्र  उड़ीसा  में  खोलने  का  भी
 और

 वर्ष  1987-88  में  राष्ट्रीय  महासागर  विज्ञान  संस्थान  के  कितने  क्षेत्रीय  केन्द्र  खोलने
 का  विचार  है  ?

 विशान  और  प्रोद्योगिकी  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  पश्माणु
 इलेक्ट्रालिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सन्नी  केਂ  आर०  :  नहीं  ।

 वतं  मान  में  सरकार  का  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नही  है  ।

 और  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 पारिस्थितिकीय  संतुलन  बमाये  रखना

 4232.  श्री  हुसेन  दलबाई  :  कया  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे  कि  देश
 में  पर्यावरणीय  और  पारिस्थितिकीय  संतुलन  बनाये  रखने  के  लिए  सरकार  द्वरा  किये  जाने  वाले
 प्रस्तावित  उपायों  का  व्यौरा  क्या  है  ?

 पर्याघधरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउर्रहमान  :  सरकार  ने  देश  में
 पारिस्थितिकीय  संतुलन  के  संरक्षण  और  अनु  रक्षण  हेतु  निम्नलिखित  कदम  अपनाए  हैं  :
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 पारिस्थितिकीय  रूप  से  कमजोर  और  जैविक  रुप  से  समृद्ध  क्षेत्रों  को  राष्ट्रीयं  उद्यानों

 और  प्रस्कश्चित  जीव:-मंडल.रिजर्बों+  के  में  सुरक्षित  जा  रहा

 पौधों  और  पशुओं  की  संकटापन्न  प्रजातियों  और  उनके  वास-स्थलों  की  सुरक्षा  हेतु
 सरकार  60  राष्ट्रीय  उद्यानों  और  258  वन्यजीव  अभयारण्पों  की  स्थापना  की
 1.3  स्थानों  मंडल  रिजर्वोਂ  के  रूप  में  निर्दिष्ट  किया  गया  जिनमें  सजीव

 संसाधनों  को  उनके  वास-स्थलों  में  संरक्षित  किया  नीलगिरी  जीवमंडल  की
 स्थापना  |  1986  को  की

 फी  सुरक्षा  के  अतिरिक्त  अवक्रमित  भूम  में  बबरोपण  के  लिए  ठोस  उपाय  अपनाए
 गए  हैं  वानिकी  भ-सं  रक्षण  और  पारिपुनरजेनन  कार्यक्रमों  को
 तेज  किया  गया

 बन  [980  अधिनियमित  किया  गया  है  और  इससे  गेर  वानिकी
 प्रयोजनों  क ेलिए  वन  उफ्योेग  में  लाने  में  कमी  हुई  है  ।  गैर  वानिकी  प्रयोजनों
 के  लिए  बन  भूमि  के  उपयोग  को  1.5  लाख  हेक्टेयर  से  घटाकर  प्रतिवर्ष  6500

 हेक्टेयर  तक  लाया  गया  है  ।

 कार्यकारी  योजनाओं  को  तैयार  करते  भौर  क्षेत्रीय  स्तर  पर  प्रवर्तन  तंत्र  को
 मजबूत  बनाने  के  लिए  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  को  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी
 किए  गये  हैं  ।

 देश  के  अधिकांश  क्षेत्रों  मे ंअभिकरण/ठकेदारी  पद्धति  को  समाप्त  कर  दिया  गया

 केन्द्र  में  पर्यावरण  विभाग  तथा  18  राज्य  और  केन्द्र  शासित  प्रदेश  मुख्य  विकास
 योज़बाओं  की  पर्यावरणीय  दृष्टि  से  जाँच  करते  हैं  तथा  प्रतिकूल  प्रभावों  को
 कम  करने  के  लिए  निरोधक  तथा  उपशामक  उपायों  को  शामिल  करने  के  लिए  सुझाव
 देते  हैं  ।

 एक  व्यापक  संरक्षण  कार्यक्रम  तैयार  करने  के  लिए  देश  में  महत्वपूर्ण  नम  भमियों  का
 हर  के

 पता  लगाया  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  वन्य  जीव  क!ये  योजना  तैय!र  की  गयी  है  तथा  राष्ट्रीय  उद्यानों  और
 र्यो ंके  बेहतर  प्रबन्ध  के  लिए  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 बाघ  रिजर्वों  के  रूप  में  चुने  गगे  15  क्षेत्रों  को विशेष  सहायता  दी  जा  रही

 हिमतेदु  व्हायट-विगंड  बुड  धड़ियाल  व  कछुए  जैसी  संकटापनन  और
 खंतरे  में  पड़ी  हुई  प्रजातियों  के  संरक्षण  के  लिए  विशेष  परियोजनाएं  कार्यान्वित  की  जा
 रही
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 केन्द्रीय  प्रदूषण  निग्रन्त्रण  बोर्ड  तथा  राज्यों  के  ब्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  यह  सुनिश्चित
 करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  विभिन्न  प्रदूषक  स्त्रोत्रों  स ेहोने  वाले  जल  और  वायु
 प्रदूषण  को  अनु  शं  सीमाओं  के  भीतर  ही  रखा  जाए  ।

 बड़े  और  मझौसे  पंमाने  के  4054  ठद्योगों  में  से  2076  ने  बहिसव  शोधन  सन्यन्त्र
 स्थापित  कर  लिए  हैं  ।

 पारि  विकास  कार्मवाही  के  उन्मुख  पारिविकास  अनुसंधान  परियोजनाएं  भर
 क्षेत्रीय  कार्यवाही  परियोजनाएं  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  ।

 स्वयं  सेवी  नागरिक  शैक्षिक  संस्थाओं  आदि  के  प्रयासों  के  माध्यम
 से  सभी  स्तरों  पर  जागरूकता  पैदा  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  जागरूकता  अभियान

 शुरू  किया  गया

 भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों/कंन्द्र  शासित  प्रदेशों  की  पर्यावरण  से  सम्बन्धित  कार्य
 की  पुनरीक्षा  जाँच  पडताल  की  आवश्यकता  वाले  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  तथा
 सम्बन्धित  राज्य/कंन्द्र  शासित  प्रदेश  में  बहाली  से  सम्बन्धित  कार्य  की  समीक्षा  करने  के

 लिए  पर्यावरण  सुरक्षा  परिषद  गठित  करने  का  सुझाव  दिया  है  ।

 पिछले  चार  वर्षों  के  दौरान  कृषि  वानिकी  के  लिए  1056  करौड़  पौध  वितरित  किये
 गये  ।

 हवाई  बीजीकरण  कार्यक्रम  के  अन्तगगंत  पिछले  साल  52,192  हेक्टेयर  भूमि  को
 आच्छादित  किया

 पाँच  राज्यों  के  में  वृक्ष  उगाने  वालों  की  सहकारिताएँ  स्थापित  की
 गई  हैं  ।

 परती  भूमि  विकास  कायंक्रम  की  ब्लाक  नसेरी  वितरण
 तथा  जागरूकता  पैदा  करने  की  गतिविधियों  के  लिए  75  स्वयंसेवी  अभिकरणों  को
 वित्तीय  सहायता  दो  जाती  है  ।

 एक  व्यापक  पर्यावरण  सुरक्षा  अधिनियम  बनाया  गया  है  तथा  पर्यावरण  के  संरक्षण
 और  सुरक्षा  के  लिए  उसके  अधीन  नियम  बनाए  गये  हैं  ।

 विद्यमान  जल  और  बायु  प्रदूषण  निवारण  और  नियन्त्रण  अधिनियमों  को  संशोधित
 फिया  जा  रहा  है  ताकि  इसका  बेहतर  और  प्रभावशाली  कार्यान्वयन  किया  जा  सके  ।

 ई  धन  की  चारा  और  घास  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  पर  अधिक  जोर  दिया  जा
 रहा  है  ।
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 महानगरों  में  जीवन  बीसा  निगम  के  भवन

 4237.  श्री  सलीस  आई०  दोरवानी  :  क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महानगरों  में  जीवन  बीमा  निगम  के  भवनों  की  संझुया  कितनी  उनके  कितने
 क्षेत्र  में  जीवन  बीमा  निगम  के  अपने  कार्यालय  कितने  क्षेत्र  में  किराएदार  के  रूप  में  जीवन-बीमा
 निगम  के  कर्मचारी  रह  रहे  कितने  क्षेत्र  में उसके  सेवा-निवृत्त  कमंचारियों  तथा  उसके  कमंचारियों
 के  ऐसे  रिश्तेदारों  का  कब्जा  जिनका  जीवन  बीमा  निगम  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  और

 इन  भवनों  को  जीवन  बीमा  निगम  के  सेवा  निवृत्त  कमंचारियों  के  रिश्तेदारों  क॑  कब्जे
 में  रहने  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंग  :  और  अपेक्षित  सूचना  इकट्ठी
 की  जा  रही  है  और  उसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया

 प्रिन्डलेज  बेंक  हरा  अपने  कार्यक्षेत्र  का  विस्तार  करना

 4234.  डा०  बी०  एल०  इलेश  :  क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रिन्डलेज  वेंक  अपने  कार्यक्षेत्र  का  विस्तार  करने  का  प्रयास  कर  रहा

 यदि  तो  किस  दिशा  में  और  क्या  इसके  अन्तगंत  देश  में  और  अधिक  शाखाएं  खोला
 जाना  भी  शामिल

 क्या  बैंक  का  विचार  अनिवासी  भारतीय  के  लिए  15  मिलियन  डालर  की  एक  पूंजी
 निधि  स्थापित  करना

 यदि  तो  यह  निधि  किस  देश  में  स्थापित  की  और

 (=)  क्या  इस  निधि  का  उपयोग  भारत  में  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  और  यदि  तो  इसका
 उपयोग  किस  प्रकार  किया  जाएगा  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जताद न  :  से  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  ग्रिन्डलेज  बैंक  ने  भारत  में  अतिरिक्त  शाखाएं  खोलने  के  लिए  कोई
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  नहीं  किया  म्चेन्ट  बैंकिंग  सम्बन्धी  अपो  कार्यों  के  विस्तार  की  योजना  के
 अंग  के  रूप  में  ग्रिन्डनज्त  बैंक  ने  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  कुछ  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  हैं
 जिनमें  सहायक  कम्पनियों  का  भारतीय  निवेश  निधि  की  आदि  शामिल  भारतीय
 रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  उसने  इन  प्रघ्तावों  पर  अन्तिय  रूप  से  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 जनजातियों  के  विकास  के  लिए  योजना

 4:35.  श्री  हरिहर  सोरस  :  कया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जनजातियों  के  विकास  के  लिए  कुछ  नई  योजनाएं  कार्यान्वित  किए  जाने  का
 विचार  और
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 यदि  तो  वे  योजनाएं  क्या  हैं  भौर  इन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए
 कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 कल्याण  संत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिधर  :  हां  ।

 वर्ष  1986-87  से  आदिवासी  उपयोजना  नीति  का  5000  की  कुल  जनसख्या  वाले

 समूहों  और  50  प्रतिशत  या  उससे  अधिक  आदिवासी  समूहों  और  विशिष्ट  परियोजना  क्षेत्रों  से  बाहर
 रहने  वाले  आदिवासियों  को  शामिल  करने  हेतु  विस्तार  किया  गया  1986-87  के  दौरान
 इस  प्रयोजन  के  लिए  3199  लाख  रुपये  की  विद्ेष  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  1987-88  के

 दौरान  इस  संबंध  में  राज्य  योजना  प्रयासों  को  बढ़ाने  हेतु  1250  लाख  रुपये  अन्तिम  रूप  से  निर्धारित
 किये  गए  हैं  ।

 गेर-सरकारी  कम्पनियों  हारा  यूरो-फरेंसी  ऋण  जुटाने  के  संबंध  में  मार्गनिद श

 4236.  डा०  बी०  एल०  इंलेद्ा  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  गर-सरकारी  कम्पनियों  द्वारा  यूरो-करेंसी  ऋण  जुटाने  के  बारे  में  कोई
 दिशानिर्देश  जारी  किए  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इन  ऋणों  को  समुचित  ढंग  से  खर्च  इन  पर  ब्याज  के  भुगतान  और  इनकी
 वापसी  के  सम्बन्ध  में  किस  तरह  का  यदि  कोई  रखा  जाता  और

 उन  कंपनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  वर्ष  1986-87  (।  मार्च  1987  के  दौरान
 उक्त  ऋणों  को  लेने  की  अनुमति  प्रदान  की  इन  कम्पनियों  न ेकितना  ऋण  किन-किन  देशों
 से  ऋण  प्राप्त  किया  गया  है  और  उस  राशि  को  किस  परियोजना  पर  खर्च  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाब न  :  निजी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को

 मुख्यतः  पूजीगत  सामान  के  आयात  के  लिए  विदेशों  वाणिज्यिक  ऋण  जूटाने  के  लिए  चयनात्मक
 आधार  पर  अनुमति  दी  जाती  उधार  लेने  की  स्वीकृति  अन्य  बारता  के  साथ-साथ  परियोजना  के

 लिए  आवश्यक  विदेशी  द्विपक्षीय  और  बहुयक्षीय  स्प्रोतों  से  रियायती  निधि  की  उपलब्धता  और
 ऋण  परिशोधन  देनदारी  को  विवेकपूर्ण  सीमाओं  के  अन्दर  रखने  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते

 प्रदान  की  जाती  जहां  तक  व्यवहार्य  हो  यह  भी  सुनिश्चित  करने  की  सावधानी  बरती  जाती

 है  कि  ऋण  का  करार  प्रतिकूल  शर्तों  पर  न  किया

 निजी  कम्पनियों  को  विदेशी  मुद्रा  ऋण  जुटाने  की  अनुमति  देने  के  पर्व  प्रस्तावों  की
 कम्पनियों  को  सरकार  द्वारा  दी  गई  विभिन्न  अन्य  स्वीकृतियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जांच-पडताल
 की  जाती  इसके  भारतीय  रिजर्व  बैंक  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सुनिश्चित  करता
 है  कि  सरकार  की  स्वीकृति  की  शर्तों  को  पूरा  किया  जाए  और  इस  व्यवस्था  के  अन्तगंत  किसी
 अतिरिक्त  विदेशी  मुद्रा  की लिखित  या  अप्रत्यक्ष  जिम्मेदारी  नहीं  ली  जा  रही  भारतीय  रिजवं
 बैंक  विदेशी  मुद्रा  के  प्राधिकृत  विक्रेताओं  के  माध्यम  से  ऋण  की  निकासी  और  उसकी  वापसी-अदायगी
 तथा  ब्याज  व  अन्य  प्रभारों  की  अदायगी  पर  भी  नजर  रखता

 निजी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  |  1986  से  |  1987  तक  की  अवधि  के
 दौरान  दी  गई  विदेशी  मुद्रा  ऋण  की  अनुमति  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया
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 लिखित  उत्तर  25  1987
 लबखित  उत्त  _ टमाटर

 बजट  में  दो  गई  राहुत  के  फलस्वरूप  सामान्य  डपभोग  की  वस्तुओं  का  सूल्य

 4237.  श्री  कमला  प्रसाद  सिंह  :  क्या  वित्त  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सामान्य  उपभोग  की  वस्तुओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जो  1987-88  के  बजट  प्रस्तावों  में  दी
 गई  राहतों  के  फलस्वरूप  सस्ती  हुई  और

 क्या  इसका  लाभ  आम  आदमी  को  मिलने  लगा  है  ?

 विस  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  जनाद  न  :  शुल्क  दरों  में  सीधे  कटोती  करके
 अथवा  संशोधित  मूल्य  वधित  काराधान  प्रणाली  के  विस्तार  के  माध्यम  से  1987-88  के
 केन्द्रीय  बजट  में  सामान्य  उपभोग  की  उन  मदों  की  एक  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  जिनके
 सबंध  में  उत्पाद  शुल्क  पें  राहत  प्रदान  की  गई  है  ।

 (७)  सरकार  ने  सम्बन्धित  व्यापार  और  उद्योग  पर  आम  आदमी  को  राहत  देने  के  लिए  जोर
 दिया  प्रारम्भिक  रिपोर्टों  से  प्रकट  होता  है  कि  विनिर्माताओं  द्वारा  इन  मदों  में  से  कछेक  की
 कीमतें  कम  की  जा  रही  हैं  ।

 विवरण

 बजट  से  पहले  शुल्क  में  कटौती  करके
 उत्पाद  शुल्क  की  दर  अथवा  मोडवेट  के

 __  जरिए  राहत  की  सीमा

 1  2  3

 1.  मखनियां  दूध  का  पाउडर  अमूल  मिल्क
 15  प्रतिशत  3  प्रतिशत

 2.  सघनित  दूध  मिल्क  15  ,,  2  ,,

 3.  पैकज  बन्द  मक्खन  अमूल  विजय
 मक्खन  पराग  मखन  10  ,,  5.7  ,,

 4.  पैकज़  बन्द  सुखाई  हुई  सब्जियां
 फल  10  ड्  3

 5.  पैकज  बन्द  फल  अनानास  के

 मिले-जुले  फल  10  ,,  3  ,,

 6.  शोधित  तेल  डालडा  और  अन्य
 शोधित  तेल  1500  रुपये  प्रतिटन  20  रुपये  प्रतिटन
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 7.  बटनियाँ

 8.  श्लूकोज

 9.  डेंकक्स्टरोज

 10.  चबाने  के  गम

 11.  चीनी  की  मिठाई  की

 12.  भाकत़ेट  अमूल

 बिस्कूट

 जैम्स

 स्क््वेश

 तुरन्त  तैयार  हो  सकने  बाली  कॉफी

 चटनी/अवलेह

 जैव  गैस  लाइट

 जैव  गैस  चल्हे

 20.  जैव  गैस  हाट-प्लेट

 कागज  लेखन  सामग्री

 22.  ट्यूब  लाइटें

 23.  ट्यूब  लाइटों  के  हिस्से

 13.  बिस्कुट  रुपये  और  बाली  रुपये  प्रतिटन
 के  बीच  के  मूल्य  के  लान्डरी  साबुन

 25.  सस्ते  प्रसाधन  साबुन
 रेक्सोना  )

 26.  जूते  और  बप्पल  (60  रुपए  प्रति  जोड़ा  तक

 का  कर  निर्धारण  योग्य  मूल्य  जोकि  लगभग

 का  रुपया  प्रति  जोड़ा  खुदरा  मूल्य  के

 बराबर

 2  3

 15  प्रतिशत  3  प्रतिशत

 15  ,,  1.9  ,,

 15  ,  1.9  ,,

 10  ,,  4,

 10  ,,  4  ,,

 ,,  4  ,,

 ,,  5  ,  औसत

 10  ,,  5

 10  ,,  5  +%

 26  +»  7  ,,

 10  ,  3  ,,

 18,  ,  15  ,

 15  ,  15  ,,

 15  #  15  ,,

 12  ,  12  ,,

 20  ,  2  रुपये  प्रति  ट्यूब

 12  प्रतिशत  5  प्रतिशत

 15  ,,  10  ,,

 15  »  शुल्क  में  कोई  वृद्धि  नहीं
 केवल  मंहंगे  प्रसाधन

 साबुनों  पर  बढ़ाया  गया  है  )

 10  प्रतिशत  10  प्रतिशत
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 32.

 33.

 34.

 35.

 36.

 37.

 40.

 41.
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 «  हाथ  के  बने  सूती  कपड़े

 .  पोलिएस्टर  ऊन  मिश्रित  यान॑

 .  सिन्थेटिक  चिथड़े  शुल्क  )

 .  ऊन  के  गोले

 शोडी  उन  के  कपड़े

 टुथ  ब्रस  हेण्डलों  के  लिए  प्लास्टिक  की

 सामग्री

 कधियों  के  लिए  प्लास्टिक  की  सामग्री

 ऐनकों  के  फ्रमों  के  लिए  प्लास्टिक  की
 सामग्री

 साबुन  तथा  वस्त्र  उद्योग  के  लिए  प्लास्टिक
 की  सामग्री

 से  बने  उत्पाद  कि
 प्लास्टिक  के  थैले  आदि  )

 से  घने  उत्पाद
 तार  और  केवल  शुल्क  )

 .  एल्यूमीनियम  काटस

 .  क्षय  रोग  नाशक  औषधियों  के  लिए  मध्यवर्ती

 औषधियाँ  आयात

 एंटीबायोटिक  सल्फा  औषधियों  तथा  दर्द
 नाशक  औषधियों  में  उपयोग  के  लिए
 दिष्ट  मध्यवर्ती  औषध

 25.  1987

 2  3

 छूट  की  सीमा  को  35  वर्ग  मीटर
 से  50  लाख  बर्ग  मीटर  कर  दिया  गया

 30  रुपये  प्रति  15.  रपये  प्रति
 वर्ग  मीटर  बग्ग  मीटर

 80  प्रतिशत  30  प्रतिशत

 .  8.43.  रुपए  प्रति  9.43  रुपए  प्रति

 किलोग्राम  किलोग्राम

 छुट  की  सीमा  को  40  रुपए  से  बढ़ाकर
 60  रुपए  प्रतिवर्ग  मीटर  कर  दिया  गया

 40  प्रतिशत  20  प्रतिशत

 40  ,,  20  ,,

 40  ,,  20  ,

 40  ,,  20  ,

 100  00  जो  25  जग

 10.500  रुपए  3000  ०  प्रतिटन
 प्रतिटन

 15  प्रतिशत  15  प्रतिशत

 141.5  प्रतिशत  71.5  प्रतिशत

 141.5 .5  प्रतिशत  81.5  प्रतिशत

 .  विद्यमान  छूट  जारी  रहेगी
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 1  2  3

 42.  छोटे  लीटर  तक

 की  क्षमता  वाले  30  प्रतिशत  प्रति  रेफ़ीजिरेटर
 250  रुपए  से
 450  रुपए  के
 बीच

 43.  सुलभ  साड़ी  ब्यौरे  अभी  घोषित  किए  जाने  हैं

 44.  सोडा  ऐश  विद्यमान  आशिक  छूट  जारी  रहेगी

 45.  विकलांगों  की  गाड़ियों  के  लिए  आयातित

 हिस्से  188  प्रतिशत  188  प्रतिशत

 केरल  के  पालचाट  जिले  में  जीमा  सिगसम  का  कार्यालय  खोलना

 4238.  श्री  बी०  एस०  विजयराधवन  :  वया  बित  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  केरल  के  जिले  में  अलाथुर  में  जीवन  बीमा  निगम  का  एक  कार्यालय

 खोलने  हेतु  कोई  अमुरोध  प्राप्त  हुंआ  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  स्त्री  जनादंन  :  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 वर्ष  1986-87  में  महंगाई  भरते  का  भुगतान

 4239.  झ्री०  बी०  एस०  विजयराधवन  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्ंचारियों  को  वर्ष  1986-87  के  दौरान  महंगाई  भत्ते  के  रूप  में

 कुल  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  गया  ओर

 इसमें  से  अनुमानतः  कितनी  राशि  आय  कर  के  रूप  में  सरकार  को  वापस  प्राप्त  हो  जाने

 की  आशा

 विस  सन्त्रालय  सें  व्यय  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  बो०  के०  :  1986-87  में

 अभी  तक  केन्द्रीण  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  महंगाई  भत्ते  पर  किए  गए  व्यय  का  अनुमान
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 लिखित  ||  फ9फ७फ७ऊ-/ऊख  टी  टऑ

 रुपए
 ््््््ः

 समूह  क  समूह  ख  ग  और  घ  जोड़

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारी
 जिनमें  रक्षा  कामिक  भी
 शामिल  हैं  ।  128.25  174.09  302.34

 संघ  शासित  क्षेत्र  4.75  6.45  11.20

 133.00  180.54  313°54

 स्रोत  पर  कर  की  कटौती  के  प्रयोजन  के  लिए  महंगाई  भले  को  एक  पृथक  मद  नहीं
 माना  जाता  यह  शीर्ष  के  अन्तगंत  आय  का  एक  भाग  होता  है  लेकिन  संघ  की  परिलव्धियों
 में  से  अर्थात  शीर्ष  के  स्रोत  पर  काटे  गए  कर  के  कारण  अद्यतन  वेतन  रिपोर्ट
 के  1986  से  1986  तक  की  अवधि  के  दौरान  बसूल  किए  गए  आयकर  का
 अनंतिम  रूप  से  15.17  करोड़  रुपये  का  अनुमान  लगाया  गया  है  ।

 सोफ्टवेयर  पब्लिदिंग  हाउस

 4241.  प्रो०  निर्मेला  कूमारी  शक्तावत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  में  पब्लिशिंग  हाउसਂ  स्थापित  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  उससे  क्या  लाभ  मिलने  की  संभावना  है  ;

 क्या  सरकार  का  विबार  अन्य  शहरों  में  ऐसे  हाउस  स्थापित  करने  का  और

 यदि  हां  तो  तत्सं  बन्धी  ब्यौरा  दया  है  ?

 विज्ञान  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  आर०  :  जी  हां  ।
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 साफूटवेयर  की  कुल  लागत  में  निम्नलिखित  संघटक-पुर्जों  की  लागत  शामिल  है  :

 --  रायत्टी/साफ्टवेयर  विकासकर्ता  ओं  को  10  से  20  प्रतिशत  तक  की  घनराशि  ।

 -  थोक  विक्रेता/प्रकाशनकर्ता  को  30  से  40  प्रतिशत  तक  की

 लाभ  फुटकर  विक्रेता  को  ।

 चूकि  लागत  का  अधिकांश  भाग  थोक  विक्रेता/प्रकाशक  के  पास  चला  जाता  अतः
 यदि  यह  कार्यकलाप  स्वदेश  में  ही  किया  जाता  है  तो  इसका  आन्तरिक  लाभ  हो  सकता
 जिसके  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  हो  सकती
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 इस  समय  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दूरसंचार  उपकरणों  का  निर्माण

 4242.  श्री  मोहन  भाई  पटेल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  की कौन  कौन  सी  कम्पनियां  दूरसंचार  उपकरणों  का  निर्माण  कर

 रही  हैं  ;

 क्या  दूरसंचार  उपकरण  निर्माता  एककों  की  स्थापना  के  लिए  कोई  विदेशी  तकनीकी
 जानकारी  प्राप्त  की  गई  है  ;  यदि  हां  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  देश  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  दूर  संचार  उपकरणों  का  निर्माण  करने  वाली
 नियों  की  स्थापना  करने  के  लिए  किसी  गैर  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनी  ने  अपनी  सेवाएਂ  प्रदान  करने
 की  पेशकश  की  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  ने  इस  पर  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  परमाणु  ऊर्जा
 निकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  केਂ  आर०  :  दूरसंचार  उपस्करों
 के  विनिर्माण  में  कायंरत  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  इकाइयों  के  नाम  संलग्न  विदरण  1  में  दिए  गए  हैं  ।

 जी  ।  विदेशी  सहभूोग  से  संबन्धित  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  11  में  दिए  गए

 तथा  निजी  क्षेत्र  की  कुछ  इकाईयों  ने  दूर  संचार  उपस्करों  के  विनिर्माण  की  दृष्टि
 से  इकाइयों  की  स्थापना  करने  के  लिए  लाइसेंस  के  लिए  आवेदन  किया  है  ।

 निजी  क्षेत्र  की  इकाइयों  के नाम  की  एक  सूची  तथा  जिन  उत्पादों  के  लिए  उन्हें  आशय-पत्र
 प्रद'न  किए  गए  उनके  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  11]  में  दिए  गए  हैं  ?

 बिवरण  J

 दूर  संचार  उपस्कर  का  विनिर्माण  करने  में  कार्यरत  सावंज़निक  क्षेत्र  की  इकाइयों  के  नाम

 .  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  लि०  बंगलौर  ।

 «  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  लि०  नैनी  ।

 .  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  लि०  राय  बरेली  ।

 .  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  लि०  पालषाट  ,

 ,  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  लि»  श्रीनगर  ।
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 »  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  लि०  मनकापुर  ।
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 7.  भारत  इलैक्ट्रॉनिकी  लि०  बंगलौर  ।

 8.  भारत  इलैक्ट्रॉनिकी  लि०  गाजियाबाद  ।

 9.  भारत  इलैक्ट्रॉनिकी  कीटद्वार  ।

 10.  भारतीय  इलैक्ट्रानिकी  निगम  लि०  हैदराबाद  ।

 11.  हिन्दुस्तान  टेली  प्रिल्टस  मद्रास  |

 12.  केन्द्रीय  इल॑क्ट्रॉनिकी  साहिबाबाद  ।

 13.  इ्स्ट्र,मेंटेशन  कोटा  ।

 14.  एन्ह्यू  एण्ड  क०  कलकत्ता  ।

 15.  गुजरात  संचार  तथा  इलैक्ट्रानिकी  बड़ौदा  ।

 16.  महाराष्ट्र  इलैक्ट्रॉनिकी  विंकास  निगम  बस्बई  ।

 17.  समुद्र  संचार  तथा  इलैक्ट्रानिकी  विशाखापत्तनम  ।

 18.  उड़ीसा  राज्य  इलैक्ट्रानिकी  विकास  लिगम  भुवनेश्वर  ।

 19.  आंध्र  प्रदेश  इलेक्ट्रानिकी  विकास  निगम  हैदराबाद  ।

 20.  इलैक्ट्रानिकी  विकास  लिगम  मद्रास  ।'

 21.  केरल  राज्य  हलेक़्द्रानिकी  विकास  निगम  त्रिवेन्द्रम  ।

 22.  गोवा  दूरसंचार  गोवा  ।

 23.  कर्नाटक  इल॑कट्रानिक  विकास  निगम  बंगलौर  ।

 24.  कर्नाटक  दूर  संचार  ब  गलौर  ।

 25.  पंजाब  बेतार  प्रणाली  चंडीगढ़  ।

 26.  पंजाब  संचार  चंडीगढ़  ।

 27.  राजस्थान  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  जयपुर  ।

 28.  राजस्थान  संचार  जयपुर  ।

 29.  हिमाचल  प्रदेश  इलैक्ट्रॉनिकी  विकास  निगम  शिमला  ।

 30.  जम्मू  तथा  कश्मीर  र/ज्य  औद्यौगिक  विकास  निमम  श्रीनगर  ।

 31,  अपटांन  संचार  तथा  उतकरण  लखनऊ  |

 32.  उत्तर  प्रदेश  राज्य  इलैक्ट्रॉनिक  विकास  निगम  लि  ,  लखनऊा

 33.  मध्य  प्रदेश  राज्य  इलैक्ट्रॉनिकी  विकास  निगर्म  भोपाल  ।

 34.  बिहार  राज्य  इलैबट्रॉनिकी  विकास  निगम  पटना  ।

 35.  पश्चिम  बंगाल  इस॑०ट्रॉनिकी  विकास  निगम  कलकत्ता  ।
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 4  )

 10.

 11.

 पार्टी  का  नाम

 «  कार्पोरेशन
 जाफ  इन्डिया  लिमिटेड  ।

 इलैक्ट्रॉनिक्स  कारपो  रेशन
 आफ  इन्डिया  लिमिटेड  ।

 .  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज
 '

 लिमिटेड

 -  गुजशात  कम्यूनिकेशन  एण्ड

 इलैक्ट्रो  निक््स  लिमिटेड

 हन्डियनः  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  -

 लिमिटेड

 पंजाब  कम्यूनिकेशंस
 लिमिटेड  चंडींगढ़

 .  पंजाब्र  यायरल॑स  सिस्टम्स

 चंडीगढ़

 -  गुजरात  कम्यूमिकेशन  तथा

 इलैक्ट्रॉनिकी  लिमिटेड

 «  भारतीय  '  इलैक्ट्रॉनिकी
 निगम  लिमिटेड

 आ०  प्रदेश  इलैक्ट्रानिकी
 विकास  निगम  लिमिटेड

 पंजाब  .  वायरलेस  सिस्टम
 लिमिटेड  चंडीगढ़

 विवरण  II

 उत्पाद  का  नाम

 2

 उच्च  शक्ति:की,  एम्पली  फायर
 प्रणाली

 उपग्रह  स्टेशन  ऐन्टेना

 कमध्यनि  के

 एम्पलीफायरਂ

 अति  उच्च  आबति/परा  उच्च

 आवृति-अभिकनਂ  रेडियो
 फोन  प्रणाली

 यथोपरि

 बहु  उपस्कर

 उच्च  आवृति
 रिसीवर  तथा  ट्रॉंसरिसीवर

 वधित  रेंज  अतिउ्च  आवृति
 संचार  प्रणालियाँ

 सूक्ष्म  तरंग  ऐन्टेना

 अलालोंग  अ  शदाता  कैरियर
 प्रणालियाँ

 अति  उच्च  आवृति  ट्रांसरिसीवर

 लिखित  उत्तर

 दूरसंचार  उपस्कर  का  विनिर्माण  करने  के  लिए  विदेशी  सहयोग  के  ब्यौरे

 चिव  ऐशी  सहयोग

 3

 जापान

 जापान

 जापान

 इटलटेल  मिलानो
 इटली

 कांकुसई  इलैक्ट्रोनिक्स

 ग्र  रांजर  एसोसिएट्स
 अमरीका

 हैरिस  करपोरेशन
 अमरीका

 जेनेल  कॉम  लिमिटेड
 कनाडा

 नार्वे

 सिस््कांर
 जिज  इन  कार्पोरेटिड

 अमरीका
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 जम्मू  एण्ड  कश्मीर  राज्य
 ओऔद्योगिक  विकास  निगम

 -  समुद्री  संचार  तथा

 इलैक्ट्रानिकी  लिमिटेड

 भारतीय  इलैक्ट्रॉनिकी
 निगम  लिमिटेड

 भारतीय  इलैक्ट्रॉनिकी
 निगम  लिमिटेड

 «  पश्चिम  बंगाल

 निकी  विकास  निगम
 लिमिटेड

 «  अपट्रान  कम्यूनिकेशंस
 इ'स्ट्र,मेंटस  लिमिटेड

 यथोपरि

 «  गुजरात  संचार  तथा
 लिमिटेड

 इंडियन  टेलीफोन
 नैनी

 कर्नाटक  इलैक़ट्रॉनिकी
 विकास  निगभ

 तमिलनाडु  इलैक्ट्रानिकी
 विकास  निगम

 «  राजस्थान  संचार
 लिमिटेड

 2

 रेडियो  पेजिंग  प्रणालियाँ

 समुद्री  अनुपवोग  तथा  रेडियो

 दूरसंचार  फोन  के  लिए  रेडियो
 स्टेशन

 उच्च  आवृति  रिसीवर

 (1+4)afa  उच्छ  आवृति
 रेडियो  लिक

 अति  उच्च  आवृति  ट्राँस
 रिसीवर

 बहुत  अभिगम  दूरसंचार
 प्रणालियां

 एकल  तथा  बहु  अभिगम  दूर
 संचार  प्रणाली

 बहु  अभिगम  रेडियो  टेलीफोन

 टू-वे  रेडियो  संचार  उपस्कर

 यथोपरि

 यथोपरि

 3

 रीच  ट्लैक्ट्रानिकी

 इनकॉ  रपोरेटिड
 अमरीका

 इन्टरनेशनल  मेरिन
 रेडी

 साइंटिफिक  रेडियो
 सिस्टम  इनका  रपोरेटिड

 तोशिबा  जापान

 हालौंड

 जापान

 यथोपरि

 इटली

 काक्सई
 जापान

 मर्कोनी  कम्यूनिकेशन
 ग्रट  ब्रिटेन

 यथोपरि

 पेट  कम्यूनिकेशन
 अमरीका
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 24.  बिहार  राज्य  यथोपरि

 निकी  विकास  निगम

 लिमिटेड

 25.  मेक  यथोपरि
 विशाखापत्तनम

 25.  अप्ट्रॉन  संचार  तथा  ट्र.-वे  रेडियो  संचार  उपस्कर

 उपकरण  लिमिटेड

 27.  महाराष्ट्र  इलैक्ट्रॉनिकी  यथोपरि

 विकास  निगम

 28.  भारतीय  इलैक्ट्रानिकी  वायरलेस  संचार  उपस्कर

 लिमिटेड

 29.  भारतीय  टेलीफोन  उपस्कर

 उद्योग  लिमिटेड

 30  अप्ट्रॉन  संचार  तथा  यथोपरि

 उपकरण  लिमिटेड

 31.  पंजाब  संचार  लिमिटेड  ट्रॉस  मल्टीप्लेक्स र

 32.  भारतीय  टेलीफोन  स्थानीय

 उद्योग  लिमिटेड  )

 मनकापुर

 33.  भारतीय  टेलीफोन  क्रांसबार  स्विचन  उपस्कर

 उद्योग  रायबरेली

 34.  भारतीय  इलैक्ट्रॉनिकी  टेलेक्स  एक्सचेंज
 निगम  लिमिटेड  टाइम  डिवीजन

 हैदरावाद  तथा  ्लेक्सर  शामिल

 टेलीफोन  उद्योग  बंगलौर

 35.  भारतीय  टेलीफोन
 उद्योग
 पालधाट

 लिखित  उत्तर

 3

 शिग्वा
 जापान

 यथोपरि

 बुड़  हंगरी

 ब्राउन
 स्वीटजरलैंड

 पाक॑  एअर  इलैंक्ट्रानिकी
 अमरीका

 स्वीडन

 स्वीडन

 ग्रंजर  एसोसिएट्स
 अमरीका

 अल्काटेल
 फ्रांस

 वेल्जियम

 सीमेंस  पश्चिमी  जमंनी

 टी  अल्काटेल
 फ्रांस
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 3  6.  अप्ट्राब  अ  कीज  ली  ई.पी.ए-एकस/ई:पी.ए.एक्स.  जे.एस.फांस  प्
 लिमिटेड

 37.  आरटेल  संचार  ई.पी.ए.बी  .एक्स./ई.पी.ए.एक्स.  फ्रांस
 लिमिटेड

 38.  पश्चिम  बंगाल  यथोपरि  यथोपरि
 निकी  विकास  निगम

 39.  लार्सेन  एण्ड  टोवरो  यथोपरि  यथोपरि  |

 लिमिटेड

 40.5  कम्प्यूटहे  एण्ड  यथोपरि  ययोर्सरः

 पेरीफेरत्स  लिमिटेड

 41.  एस्कोठेस  लिमिटेड  यथोपरि  यथोपरि

 2.  ब्लू-स्टार  लिसिऐड  यथोपारि  :  यथोत्ररि  .

 43.  यूनीटेल  कम्यूनिकेशंस  यथोपरि  यथोपरि

 44.  डेल्टन  केबल्स  लिमिटेड  यथोपरि  यथोपरि  -

 45.  नार्देमਂ  डिजोटल  पथोपरि  यथोपरि

 46.  टाटा  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  यथोप्ररि  |  यथोपरि

 47.  विजनेख  सशीन्स  यथोपरि  यथोपरि

 लिमिटेड

 48.  महिन्द्रा  एण्ड  महिन्द्रा  यथोपरि  यथोपरि

 लिमिटेड

 49.  टेक्सटॉन  टेलींकाम  इलैक्ट्रानिकी  पुश  घटन  सीमेंस  पश्चिम  जञमेनी

 प्रा०  लि०  टेलीफोन

 50.  रेमिंग्टन  रैंड  आफ  इलैक्ट्रानिकी  पुश  बटन  सीमेंस  पश्चिम  जमंनी

 इंडिया  टेलीफोन

 51.  क्राम्प्टन  ग्रीयवञ  यथोपरि  यथोपरि

 लिमिटेड
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 52.  केल्ट्रॉन  टेलीफॉन  '
 इलैक्ट्रा

 निकी
 पुश  बटन  पश्चिम  जमंनी

 उपकरण  लिमिटेड  टेलीफोन

 53.  टेलीमैटिक्स  सिस्ट्टम्स  यथोपरि  यथोपरि
 लिमिटेड

 54.  पत्सर  इल॑क्ट्रानिकी  यथोपरि  यथोपरि

 ध्रा०  )  लि०८  ‘

 55.  यथोपरि  यथोपरि

 निकेशंस  लि०

 56.  वेबल-टेक्समे को  यथोपरि  यथोपरि

 इलैक्ट्रानिक्स  लि

 57.  भारत  टेलीकॉम  यथोपरि  यथोपरि
 लिमिटेड

 58.  गुजरात  कम्यूनिकेशंस  यथोपरि  यथोपरि

 एण्ड  इलेक्ट्रानिकी
 लिमिटेड

 59.  लेवेनीर  टेलीकॉम  यथोपरि  यथोपरि
 लिमिटेड

 60.  इंडिया  यथोपरि  यथोपरि

 मैन्यूफैक्चरिंग  कंपनी
 लिमिटेड

 61.  श्री  गोपाल  यथोपरि  यथोपरि

 केजरीवाल

 62.  हरियाणा  यथोपरि  यथोपरि

 केशंस  लिमिटेड

 63.  दी  प्रियराज  ए'टरप्राइज  यथोपरि  यथोपरि

 64.  हिमाचल  टेलीफोन  यथोपरि  यथोपरि

 इंडस्ट्रीज  प्रा०  लिमिटेड
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 65.  श्री  जैसाल  इलैक्ट्रॉनिकी  इलैक्ट्रानिकी  पुण  बटन  पश्थिमी  जमंनी
 एण्ड  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  टेलीफोन

 66.  सुनील  कम्यूनिकेशंस  यथोपरि  यथोपरि
 प्रा०  लिमिटेड

 67.  श्री  सुनील  खारिया  यथोपरि  एरिक्सन  स्वीडन

 68.  गन  टेलीफोन  यथोपरि  यथोपरि
 इंडस्ट्रीज  लिमिटेड

 ).  स्वीड  )  यथोपरि  यथोपरि

 टेलीट्रॉनिक्स  लिमिटेड

 70.  यूनीटेल  कम्यूनिकेशंस  यथो  परि  यथोपरि
 लिमिटेड

 71.  डिजीकांम  सिस्टम्स  यथोपरि  यथोपरि

 प्रा०  लिमिटेड

 72.  यूनाइटेड  टेलीकॉम  यथोपरि  यथोपरि
 प्रा०  लिमिटेड

 73.  पंजाब  वायरलंस  यथोपरि  यथोपरि

 सिस्टम  लिमिटेड

 74.  फ्यूजबेस  इलैकट्रानिक्स  यथोपरि  फंस  आई,टी.आई  इटली
 लिसिटेड

 75.  बिनाटोन  इलेक्ट्रानिक्स  यथोपरि  यथोपरि
 लिमिटेड

 76.  इन्फोगेंशन  यथोपरि  यथोपरि
 टेकनोलोजी  लिमिटेड

 77.  यूनीरेक्स  माउल्ड्स  यथोपरि  यथोपरि

 प्रा०  लिमिटेड

 78.  टेलीकॉम्स  यथोपरि  यथोपरि

 प्रा०  लिमिटेड

 79.  श्री  जोशी  यथोपरि  यथोपरि
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 80.  भारतीय  टेलीफोन  इलैक्ट्रानिक  पुश  बटन  फेस  ईटली
 उद्योग  लिमिटेड  टेलीफोन

 81.  भारतीय  इलैक्ट्रानिकी  प्रतिचित्र  उपस्कर  जापान
 निगम  लिमिटेड

 82.  स्कैन-टेल  यथोयरि  डायल-ए-कॉपी  इनका

 लिमिटेड  कनाडा

 83.  हिन्दुस्तान  टेलीप्रिन्टर्स  लि०  यथोपरि  फ्रांस

 विव

 दूरसंचार  उपस्कर  का  विनिर्माण  करने  के  लिए  लाइसेंस  शुदा
 निजी  क्षेत्र  की  इकाइयों  की  सूची

 निजी  क्षेत्र  की  इकाइयों  का  नाम  धिनिर्माण  की  वस्तु

 1  2

 1.  सैन  इलेक्ट्रॉनिक्स  लि०  टेलीफोन  डायलर

 2.  सैन  इलेक्ट्रानिक्स  लि०  टेलीफोन  उत्तर  देने  वाली  मशीन

 3.  श्री  के०  आर»  प्रभु  टेलीफोन  उत्तर  देने  वाली
 तथा  अभिलेखन  मशीन

 4.  डॉ०  लीला  प्रसाद  रेड्डी  टेलीफोन  उत्तर  देने  वाली
 तथा  अभिलेखन  मशीन

 5.  डॉ०  लीला  प्रसाद  रेड्डी  हल्के  वजन  के  हैड  सेट्स

 6.  बी०  पी०  एल०  सिस्टम्स  एण्ड  प्रोजेक्ट्स  लि०  पावर  लाइन  संरक्षणात्मक

 रिले  उपस्कर

 7.  क्लियर  इण्डिया  मल्टीट्रॉनिक्स  लि०  पुण  बढ़न
 डायलर

 8.  श्री  सत्यत्रत  गुप्  की  टेलीफोन  सिस्टम

 9.  श्री  ए०बी०पी०कं०  सत्यनारायण  राव  सृक्ष्मत रंग  उपस्कर

 ए.एस.एस.बी

 10.  हिन्दुस्तान  ब्राउन  बॉवरी  लि०  उपस्कर
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 रे  की  के
 लिखित  उत्तर

 बाहप्रो  इनफोरगेशन  टेक्नॉलोजी  प्रा०लि०

 आरलेम  ब्रेवरीस  प्रा०ण्लि०

 बेस्ट  एण्ड  क्राम्प्टन  इन्जीनियरिंग  प्रा०  लि०

 डिजिटल  टेलिकॉम

 कान्टिनेंटल  डे  वाइसिस  इण्डिया  लि०

 अरविन्द  मिल्स  लि०

 डेल्टा  हेमलिन  लि०

 हिन्दुस्तान  ब्राउन  बोवरी  लि०

 इनफो  रमेशन  टेक्नॉलौजी  लि०

 राजस्थान  टेलीमैटिक्स  इण्डिया  लि०

 के  पिटल  रेडियो  कम्पनी

 श्री  के०  सी०  राजाराम

 हू  डचेम  इलेक्ट्रॉनिक्स  लि*

 सुजाता  टेलीकम्यूनिकेसन्स  लि०

 राणे  ब्रेक  लाइनिस  लि०

 ऑटो  कन्ट्रोल्स  प्रा०  लि०

 हिमाचल  इन्टरलिक  टेक्नोलोजी  लि०

 बुर  ब्राउन  इण्डिया  प्रा०  लि०

 नेशनल  रेडियो  एण्ड  इलेक्ट्रॉनिक्स  कं०  लि०

 कालिन्दी  रेल  *र्माण  लि०

 मंग्नाविजन  इलेक्ट्रानिक्स  लि०

 दी  इण्डियन  ट्रान्सफोरमर्स  लि०

 रेडिएन्ट  इलेक्ट्रॉनिक्स  लि०

 डब्त्यू०  एस०  इन्सुलेटर्स  ऑफ  इण्डिया  लि०

 जेनेसिस  टेलीकम्यूनिकेन्स
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 128  पोर्ट  ए  बी  एक्स
 क्फेन  ही 128  पोर्ट  ई.पी.ए.बी.एक्स

 128  पोर्ट  ई.पी.ए.बीं.एक्स

 128  पोर्ट  ई.पी.ए.बो.एक्स

 128  पोर्ट  ई.पी.ए.बी.एक्स

 128  पोर्ट  ई.पी,ए.बी.एक्स

 128  पोर्ट  ई.पी.ए.बी.एक्स

 128  पोर्ट  ई.पी.ए.बी.एक्स

 128  थौट्ट  ए.थी.एक््स

 पोर्ट  ई.पी.ए.बी.एक्स

 128  पोर्ट  ई.पी.ए.बी.एक्स

 128  पोर्ट  ई.पी.ए.बो.एक्स

 128  पोर्ट  ई.पी.ए.बी.एक्स

 128  पोर्ट  ई.पी.ए.बी.एक्स

 128  पोर्ट  ई.पी.ए.बी.एक्स

 128  पोर्ट  ई.पी.ए.बी.एक्स

 128  पोर्ट  ई.पी.ए,बी.एक्स

 128  पोर्ट  ई.पी.ए.बी.एक््स

 128  पोर्ट  ई.पी.ए.बी.एक्स

 128  पोर्ट  ई.पी.ए.बी.एक्स

 128  पोर्ट  ई.पी.ए.बी  एक्स

 पोर्ट  ई.पी.ए.बी.ऐक्स

 128  पोर्ट  ई,पी.ए,बी.एक्स

 पोर्ट ई.पी.ए.बी.एक्स पोर्ट ई.पी.ए.बी.एकस
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 पेरिमाल  पौलीभसे  लि०

 दी  ग्वालियर  रेयॉन  सिल्क  मंन््यू०  कं०  लि०

 ओमनी  फोहनेंस  एण्ड  इन्डस्ट्रीस  लि०

 श्री  प्रकाश  जन

 कोसमो  कम्यूनिकेशन्स  प्रा०  लि०

 पेनटेक्स  इन्जीनियरिंग  लि०

 यूनाइटिड  टेलीकॉम  प्रा०  लि०

 सुपर  फोन  इण्डिया  लि०

 ईसेन  टेलीकम्यूनिकेसन्स  प्रा०  लि०

 आरटेल  कम्यूनिकेसंस  लि०

 लारसेन  एंण्ड  ट्यूबरों  लि०

 ऊषा  कम्ध्यूट्से  एण्ड  पेरीफरल्स  लि०

 एस्कोर्टस  लि०

 ब्लू  स्टार  लि०

 डेल्टन  केबल्स  लि०

 टाटा  इण्डस्ट्रीज  लि०

 जे०  के०  बिजनेस  मशीन्स  लि०

 महिन्द्रा  एण्ड  महिन्द्रा  लि०

 टेक्सटन  टेलीकॉम  प्रा०  लि०

 रेमिगटन  रेन्ड  ऑफ  इण्डिया  लि०

 ऋाम्प्टन  ग्रीव्स  लि०

 पल्सर  इलेयट्रानिक्स  लि०

 सेट  टेलीकम्यूनिकेसन्स  प्रा०  लि०

 भारती

 आईटीएसी  इण्डिया  मैन्यूफैक्चरिंग  कं०  लि०

 श्री  गोपाल  के०  केजरीवाल

 128  पोर्ट  ई.वी.ए.थी.एक्स

 128  पोर्ट  है.पी.ए.बी.एक्स

 128  पोर्ट  ई.पी.ए.बी.एक्स

 128  पोर्ट  ईं.पो.ए:बी.एक्स

 128  पोर्ट  ई.पीं.ए.बी.एक्स

 128  पोर्ट  ई.पी.ए.बी.एक्स

 128  पोर्ट  ई.पी.ए.बी.एक्स

 128  पोर्ट  ई.पी.ए.बी.एक्स

 128  पोर्ट  ई.पी.ए.बी.एक्स

 ईपीए  दीएक्स/ईपीएएक्स

 ईपीएथीएक्स/ईपीएएक्स

 ईपीएबीएक्स/ईपीएएक्स

 ईवीएबीएक्स/ईपीए एक्स

 ईपीएबीएक्स/ईपीएएक्स

 ईपीएबीएक्स/ईपीएएक्स

 ईपीएबीएक्स/ईपीएएक्स

 ईपीएबीएक्स/ईपीएएक्स

 ईपीएबीएक्स/ईपीएएक्स

 इले०  पुश  बटन  टेलीफोन

 इले०  पुश  बटन  टेलीफोन

 इले०  पुश  बटन  टेलीफोन

 इले०  पुश  बटन  टेलीफोन

 इले०  पुश  बटन  टेलीफोन

 इले०  पुश्त  बटन  टेलीफोन

 इले०  पृश  बटन  टेलीफोन

 इले०  पुश  बटन  टेलीफोन
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 80.

 81.
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 83.

 84.

 85.

 86.

 87.

 88.

 89.
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 हरियाणा  टेलीकम्यूनिकेसन्स लि०

 दी  प्रियराजा  इन्टरप्राइसिस

 हिमाचल  टेलीफोन  इन्डस्ट्रीज  प्रा०  लि०

 श्री  जायसवाल  इलेक्ट्रॉनिक्स  एण्ड  इण्डस्ट्रीज  लि०

 सुनील  कम्पूनिकेसन्स  प्रा०  लि०

 श्री  सुनील  खारिया

 डिजिकॉम  सिस्टम्स  प्रा०  लि०

 यूनाइटिड  टेलीकॉम  प्रा०  लि०

 फ्शूजवेस  इलेक्ट्रॉनिक्स  लि०

 बीनाटोन  इलेक्ट्रॉनिक्स  लि०

 इनफोरमेशन  टेक्नॉलोजी  लि०

 यूनीरेक्स  मोडत्स

 आई  पी  टी  टेलीकॉम  प्रा०  लि०

 श्री  के०  के०  जोशी

 बेलबाल  इलेक्ट्रॉनिक्स  प्रा०  लि०

 हिन्दुस्तान  ब्राउन  बोवरी

 मनधारी  इलेक्ट्रॉनिक्स
 जे०  के०  सिन्थेटिक्स  प्रा०  लि०

 इन्फो  रमेशन  टेबनॉलोजी  लि०

 कम्प्यूटेक  इन्टरनेशनल

 इलेक्ट्रॉनिक  मशीन्स  लि०

 फेक्सकॉम  सिस्टम्स  लि०

 मरफी  इंडिया  लि०

 स्केन-टेल  लि०

 सीयर  इण्डिया  मल्टीट्रॉनिक्स  लि०

 श्री  राजेश  कुमार
 श्री  विपिन  कुमार  अग्नवाल

 ओमनीटेल  इन्डस्ट्रीज  लि०

 हिन्दुस्तान  टेलीकम्थूनिकेशन्स
 .  सीयर

 इंडिया  मल्टीट्रॉनिक्स
 लि०

 25  1987

 2

 ड्ले  ०  पुश  बटन  टेलीफोन

 इल े०  पुश  बटन  टेलीफोन

 इले  ०  पुश  बटन  टेलीफोन

 इले०  पुश  बटन  टेलीफोन

 इले०  पुश  बटन  टेलोफोन

 इले०  पुश  बटन  टेलीफोन

 इले०  पुण  बटन  टेलीफोन

 इले०  पुश  बटन  टेलीफोन

 इले०  पुण  बटन  टेलीफोन

 इले०  पुश  बटन  टेलीफोन

 इले०  पुण  बटन  टेलीफोन

 इले  ०  पुश  बटन  टेलीफोन

 इल े०  पुश  बटन  टेलीफोन

 इले  ०  पुश  बटन  टेलीफोन

 प्रतिचित्रण  उपस्कर

 प्रतिचित्रण  उपस्कर
 प्रतिचित्रण  उपस्कर

 प्रतिचित्रण  उपस्कर

 1  उपस्कर

 प्रतिचित्रण  उपस्कर

 प्रतिचित्रण  उपस्कर

 प्रतिचित्रण  उपस्कर

 प्रतिचित्रण  उपस्कर

 प्रतिचित्रण  उपस्कर
 पे  फोन्स

 पे  फोन्स
 पे  फोन्स

 पे  फोन्स

 इलेक्ट्रॉनिक  टाइपराइटर

 पे  फोन्स
 निज  5
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 केख्तीय  जांच  ब्यूरो  के  मामले

 4243.  श्री  सैयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  प्रधाम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  के  पास  |  1986  को  कितने  मामले  केन्द्रीय  जाँच

 ब्यूरो  ने  1986  के  दौरान  कितने  मामलों  पर  कार्यवाही  शुरू  की  और  वर्ष  1986  के  दौरान
 कितने  मामलों  में  कार्यवाही  पूरी  की और  |  जनवरी  1987  को  कितने  मामले  हाथ  में

 वर्ण  1986  के  दौरान  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  द्वारा  की  गई  जाँच  के  आधार  पर  कितने
 मामलों  में  मुकहमा  चलाया  गया  और  कितने  मामले  गत  वर्षो  के  भौर

 वर्ण  1986  के  दौरान  कितने  मामलों  में  निर्णय  लिया  गया  और  दितने  मामले  वर्ण
 1987  के  लिए  लम्बित  रहे  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंदान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बीरेश  सिंह  :  (3)
 1-1-86  की  स्थिति  के  अनुसार  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  के  पास  जाँच-पड़ताल/जाँच  के  लिए  लम्बित  पड़े
 मामले  :  1194

 (॥)  1986  के  दौरान  जाँच  के  लिए  हाथ  में  लिए  गए  मामले  :  1301

 (iii)  1986  के  दौरान  जिन  मामलों  में  जाँच  पूरी  कर  ली  गई  :  1351

 (iv)  1-1-87  की  स्थिति  के  अनुसार  जाँच  के  लिए  लम्बित  मामले  :  1144

 (i)  1986  के  दौरान  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  द्वारा  जिन  मामलों  में  अभियोजन  की

 बाई  की  गई  :  632

 (ii)  गत  वर्षों  में  विचारण  के  लिए  लम्बित  पड़ें  मामले  जो  अग्न नीत  किए  586

 (i)  वर्ण  1986  के  दौरान  जिन  मामलों  पर  न्यायालय  द्वारा  निर्णय  लिया  287

 (४)  ऐसे  अदालती  मामले  जो  1987  में  अग्नं नीत  किए  गए  :  2931

 समेकित  प्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन

 4244.  श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऊर्जा  के  उपभोग  में  सुधार  के  लिए  समेकित  ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम

 करने  हेतु  किन-किन  राज्यों  का  प्रायोगिक  परियोजना  के  रूप  में  चयन  किया  गया

 समेकित  ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  प्रत्येक  राज्य  में  अब  तक  कितनी  राशि  व्यय

 की  गई

 क्या  यह  कार्यक्रम  और  अधिक  राज्यों  में  कार्यान्वित  किया



 लिखिंत  उत्तर  __25  1987
 25  1987

 यदि  तो  उसके  क्या  कॉरण  और

 यंदि  तो  कब  और  उस  पर  कित्तनी  राशि  ब्यय  फी  जांपैगी  ?

 योजना  मंत्रालिय में  रोज्य  मंत्री  :  छठी  योजना  1981-85  में
 विंकोस  तथां  प्रायोगिक  एंकीकुत  प्रार्भीण  ऊंर्शा  योजना  कोर्यक्रम  के  पंरोर्क्षेण  क ेलिए  ना  राज्य|संच
 राज्य  क्षेत्र  चुंने  गए  यें  उत्तर  हिमाचल

 तमिलनाडु  उड़ीसा  व  दिल्ली  सातवीं  योजना  (1985-86  के  से  हस  कार्यक्रम  का  सभी

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  विस्तार  कियां  जा  रहा  है  ।

 अभी  तक  किया  गया  राज्य-वार  व्यय  1986-87  के  अन्त  तक

 संलग्न  है  )  ।

 हाँ  ।

 प्रश्न  उत्पस्न  नहीं  होता  ।

 (=)  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेलिए  सातवीं  योजना  परिव्ययों  के  आधार  पर  ख्च  की
 जाने  वाली  सम्भावित  राशि  संलग्न  है  ।

 योजना  आयोग

 ऊर्णा

 एकीकृत  ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम  पर  अभी  तक  किया  गया  राज्यवार  व्यय

 (1986-87  के  अंत  तक

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  लाख  रु०

 ॥  2  3

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  15.00

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  12.67

 3.  असम  12.00

 4.  बिहार  --

 5.  गुजरात  27.00*

 6.  हरियाणा  73.00

 7.  हिमाचल  प्रदेश  74.00

 132
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 2  3

 जम्मू  व  कश्मीर  5.00

 कर्माटक  25.00

 केस्ल  25.00

 प्रदेश  35.00

 महाराष्ट्र  8.00

 मणिपुर  8.00

 मेघालय  12.20

 मिजोरम  2.20

 नागालैंड  35.00

 उड़ीसा  35.00

 पंजाब  _

 राजस्थान
 न

 सिक्किम  818

 तमिलनाडु  10.00  00

 त्रिपुरा  253.00

 उत्तर  प्रदेश  253.00

 पश्चिम  बंगाल  25.00

 अन्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  8.00

 चंडीगढ़
 न+

 दादरा  व  नगर  हवेली  4.05

 दिल्ली  15.50

 दमन  और  दीव  0.40

 लक्षद्वीप  0.40

 पांडिचेरी

 *  के  दौरान  हुआ  व्यय  शामिल  नहीं  है  क्योंकि  यह  उपलब्ध  नहीं

 93.00 केन्द्रीय  योजना
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 योजना  आयोग

 ऊर्णा

 सातवीं  योजना  परिव्यय  के  आधार  पर  सातवीं  योजना  के  दौरान

 एकीकृत  ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम  पर  व्यय  की  जाने  वाली  सम्भावित  राशि

 क्रम  संध्या  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  लाख  रु०  में

 2  3

 1.  आन्भ्न  प्रदेश  50

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  50

 3.  असम  50

 4.  बिहार  200

 5.  गुजरात  250

 6.  हरियाणा  100

 7.  हिमाचल  प्रदेश  400

 8.  जम्मू  व  कश्मीर  50
 9.  कर्नाटक  100

 10.
 |

 केरल  150

 11.  मध्य  प्रदेश  300

 12.  महाराष्ट्र  300
 13.  मणिपुर  35

 14.  मेघालय  125

 15.  मिजोरम  20

 16.  नागालैंड  20

 17.  उड़ीसा  150

 18.  पंजाब  90

 19.  राजस्थान  120

 20.  सिक्किम  50

 21.  तमिलनाडु  500
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 ||  2  3

 22...  तिपुरा  --

 23  उत्तर  प्रदेश  600

 24.  पश्चिमी  बंगाल  75

 25.  अंधमान  व  निकोबार  द्वीप  समृह  20

 26.  चंडीगढ़  न

 27.  दादरा  न  नगर  हवेली  10

 28.  दिल्ली  350

 29.  दमन  और  दीब  50

 30.  लक्षद्वीप  10

 31.  पांडिचेरी  20

 जोड़  BS

 केन्द्रीय  योजना  591  हु

 ]

 बिहार  को  परिवहुन  और  संचार  क्षेत्र  के लिए  धनराध्ति

 4245.  भरी  कु  वर  रास  :  क्या  योजना  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बिहार  में  परिवहन

 ओऔर  संचार  प्रणाली  के  विकास  के  लिए  वर्ष  1986-1987  और  1987-1988  के  लिए  कितनी

 धनराशि  नियत  की  गई  है  ?

 योजना  संज्ालय  सें  राज्य  मंत्री  :  बिहार  की  राज्य  योजना  क्षेत्रक
 के  लिए  वर्ष  1986-87  और  1987-88  के  लिए  क्रमशः  91.50  करोड़  रु०  और  114.05

 करोड़  रु०  के  परिब्यय  अनुमोदित  किए  गये  राज्य  योजना  में  संचार  के  लिए  कोई  परिध्य

 भहीं  है  ।  केन्द्र  के  और  संचार  के  लिए  परिव्यय  देश  के  लिए  समग्र  आधार  पर  निर्धारित

 किए  जाते  है  न  कि  राज्यवार  ।

 बाद  ]

 पेड़ों  की  अवैध  कटाई  पर  रोक  लगाकर  बनों  का  संरक्षण

 4246.  श्री  टी०  बाल  गौड़  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सरकार  ने  आंध्र  प्रदेश  के  पूर्व  और  पश्चिम  गोदावरी  जिलों  में  तम्बाकू  संसाधन  कार्यों हल  अर
 के  कारण  पेड़ों  की  अवैध  कटाई  से  वनों  के  संरक्षण  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाये  हैं  :
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 क्या  जलाने  वाली  लकड़ी  की  कीमत  कम  होने  के  कारण  पू्थं  और  पश्चिम  गोंदांवरी
 जिलों  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  किसान  लकड़ो  के  स्थान  पर  कोयले  का  उपयोग  करने  से  इन्कार
 करते

 क्या  सरकार  को  आन्प्र  प्रदेश  के  क॒छ  क्षेत्रों  में  तम्बाकू  की  करने  वाले  किंखीनों
 दांरा  वतों  का  दस  प्रकार  दुरुपयोग  किये  जाने  के  बारे  में  जानकारी  भिन्नी  भोर

 पर्यावरण  का  संरक्षण  करने  की  दृष्टि  से  आधे  प्रंदेश  में  हसें  दुश्वैयींगी  को  रोकने  को  लिए
 कौते  से  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिंयांटरेहमार्म  :  औन्ध
 प्रकेंशं  सरकार  ने  तम्बाक्  संसाधन  कार्यों  के लिए  की  जा  रही  वृक्षों  की  अवेश्/छिट-पुट  रूप  से  कटाई
 को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  ऊठाए  हैं  :

 (1)  तम्बाकू  उगाने  वाले  क्षेत्रों  मे ंकोयला  डिपुओं  की  स्थापका  कश्क  तम्बाक्  संसाधन
 के  लिए  कोयले  के  उपयोग  को  प्रोत्साहन  देना  ।

 (2)  तम्बाकू  की  खेती  करने  वालों  को  जलाने  की  लकड़ी  की  आपूर्ति  हेतु  सम्बन्धित  क्षेत्रों
 में  ईंधन  की  लकड़ी  के  विशेष  वाधषिक  पातनांश  तैयार  करना  ।

 (3)  बलों  में  सघन  गश्त  लगाना  तथा  उनके  द्वारा  उपयोग  की  ईंधन  की  लकड़ो  के  लिए

 तम्बाक्  खत्तों  को  जांचना  ।

 सूचनों  ऐकेआ  कौ  जा  रही  है  रुका  सा  पहल  ५र  सख  दो  जाएगी  ।

 (१)  हाँ  |  भारत  सरकार  को  कुछ  प्रूचना  प्राप्त  हुई  है  ।  आन्ध्न  प्रदेश  सरकार  से  अनुरोध
 किया  गया  है  कि  वे  इस  मामले  की  विस्तृत  जांच  करे  तथा  तम्बाकू  कृषकीं  द्वारा  भण्डार  की  गई
 लकड़ी  का  रख-रखाव/उनके  द्वारा  प्रयूकत  लकड़ी  क॑  लिए  उन  पर  पूर्ण  जिम्मेदारी  डालते  हुए  ईंधन
 की  खपत  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  कदम  उठाए  ।

 आन्भ्र  प्रदेश  सरकार  ने  ऊंपर  भाम  के  उत्तर  में  बताए  अनुसार  कदम  उठाए

 हिंचालय  क्षेत्र  के  घिकास  कै  लिए  एक  केल्त्रीथ  प्राध्रिकरण

 4247.  श्री  पी०  एस०  सईद  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  हुंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  जम्मू  और  हिमाचल  सिक्किम  और  पर्थिम
 बंगाल  तथा  उत्तर  त्ंदैर्ण  फे  अन्य  पबैतीन  क्षेत्रों  सहित  सम्पूर्ण  हिमाशय  क्षेत्र  के  आयासी  विकास
 क  लिए  एक  कन््व्रीय  प्राधिकरण  गठित  करने  का  है

 (a)  यवि  लो  प्राधिकरण  की  रनवा  क्या  है  और  इस  प्राधिकरण  के  निर्देशन  में
 किन  क्षेत्रों  को  विकास  हेतु  सम्मिलित  किया  और
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 उपयुक्त  कार्य  में  राज्य  सश्कारों  कौ  भूमिका  क्या

 में  मंत्री  !  से  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों
 की  संक्तिय  सहभागिता  से  हिमालय  क्षेत्र  के  समम्वित  पारिस्थितिक  विकास  के  लिए  एक  क्ंख्रीय
 प्राधिकरण  के  गठन  का  प्रस्ताव  योजना  आयोग  के  विचाराधीन  है  जिसक  ब्यौरे  अभी  तंयार  किये
 जाने  हैं  ।

 चलते  फिरते  वाहमों  से  गेंस  श्सिव  रोकना

 4245.  भो  हुलैन  बलवाई  :  शया  पयविरण  और  बन  मस्त्रो  यह  बताने  को  हंपा  करेंगे  कि  :

 कमा  भोपाल  गैस  त्रासरी  के  बाद  नये  उद्योगों  को  लाइयेंस  देते  समय
 पर्यावरणीय  और  परिस्थितिक  खतरों  से  बचने  के  लिये  पर्याप्त  साधधानियाँ  बरती  जा  रही  और

 कया  सरकार  का  सड़क  परिवहन  रा  खतरनाक  गैस  का  टैंकरों  द्वारा  ले  जाया  जाना
 रोकने  का  विधार  जिससे  मार्ग  में  गैस  क॑  रिसाव  के  कारण  उत्पन्न  होने  वाली  किसी  दुघंटना  से
 बचा  जा  सके  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्री  जियाउरंहमान  और

 हाँ  ।

 संहंगाई  भत्ते  पर  आंयकर  से  छूट  देना

 4249.  भरी  वी०  एस०  विजमराधबन  :  क्या  बिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  कमचारियों  को  मिलने  वाले  मंहगाई  भत्ते  पर  आयंकर  से  छूट  देने  का

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचारधीन  था  ?

 यदि  तो  क्या  यह  प्रस्ताव  अभी  भी  विचाराधीन  है  ;  और

 इस  मामले  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  आणा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  जनाव न  :  सरकारी  कर्मचारियों  को  मिलने

 वाले  मंहगाई  भत्ते  पर  आयकर  से  छूट  देने  के  प्रस्ताव  की  सरकार  ने  जांच  की  थी  और  वह  स्वीकार्य

 नहीं  पाया  गया  था  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  हैं  ।

 ग्रामीण  विकास  के  लिए  उद्योग  को  प्रोत्साहन

 4250.  प्रो०  रामकृष्ण  सोरे  :  क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  ग्रमीण  विकास  के  लिए  प्रोत्साहन  स्वरूप  उद्योग  क्षेत्र  को
 कर  पर  दिये  गये  ग्रामीण  विकास  भत्ते  के  का्यंकरण  की  कोई  समीक्षा  की  है  ;
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 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  और

 यदि  इसका  कोई  असनन््तोषजनक  परिणाम  रहा  है  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  सरकार
 का  ग्रामीण  विकास  के  कार्य  में  उद्योग  को  शामिल  करने  में  आने  वाली  बाधाओं  को  दूर  करने  के  लिये
 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनाद न  :  जी  हां  ।  राष्ट्रीय  लोक  वित्त  और

 नीति  नई  दिल्ली  द्वारा  अध्ययन  किया  गया  था  ।

 इस  अध्ययन  से  यह  निष्कर्ष  निकलता  है  कि  ग्रामीण  विकास  के  स्वीकृत  कार्यक्रमों  पर

 किए  गए  व्यय  की  कटौती  के  जरिए  निगमित  क्षेत्र  को  प्रदान  किए  गए  प्रोत्साहन  से  अधिक  उत्साह
 उत्पन्न  नहीं  हुआ  है  ।  आरम्भ  में  प्रतिक्रिया  बहुत  शिथिल  रही  और  कुछ  वर्षों  में  यह्  नगनन््य  हो  गई  ।

 इस  अध्ययन  से  यह  संकेत  मिलता  है  कि  यह  आशा  करना  यथार्थ  नहीं  है  कि  कर-दाताओं  को  केवल

 कुछ  कर  राहत  देने  मात्र  से  उनके  कारोबार  से  पू्णतण  असम्बद्ध  लोकहितंषी  कार्यकलाप  करने  के

 लिए  उत्साहित  किया  जा  सकता  इससे  यह  संकेत  मिलता  है  कि  व्यापार  कार्यकलापों  में  लगी

 हुई  निजी  एजेसियों  को  स्वयं  लोकहित॑षी  कार्य  का  उत्तरदायित्व  लेने  के  लिए  प्ररित  करने  हेतु
 कर-प्रोत्साहन  सही  साधन  प्रतीत  नहीं  होते  हैं  ।

 शिथिल-प्रतिक्रिया  और  उद्योग  को  ग्रामीण  विकास  के  काय॑  के  लिए  प्र  रित  कर  पाने  में
 असफल  रहते  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  बहुतसी  कम्पनियां  स्वयं  ग्रामीण  विकास  कायंक्रम  क्रियान्वित
 करते  में  निहित  प्रबन्धकीय  और  अन्य  समस्या-ं  का  मुकाबला  करने  में  असमर्थ  और  अनिच्छक  रही
 हैं  ।  इसके  वित्त  1978  द्वारा  जोडी  नई  घारा  35  ग  ग  क  अपेक्षाकृत  अधिक
 लोकप्रिय  साबित  हुई  इस  उपबंध  के  अनुसार  उन  मान्यताप्राप्त  सगमों  और  संस्थाओं
 को  चुकाई  गई  राशि  पर  पूर्ण  कटौती  उबलब्ध  कर  सकी  जिन्होंने  अनुमोदित  ग्रामीण  विकास
 कार्यक्रम  का  दायित्व  लिया  था  और  कम्पनियों  को  अपने  आप  कायंत्रम  क्रियान्वित  नहीं  करने  पड़े  ।
 इस  समय  देश  के  ग्रामीण  विकास  के  कार्य  में  उद्योग  को  शामिल  करने  को  दृष्टि  से  प्रत्यक्ष  कर
 कानूनों  में  कोई  विधायी  परिवर्तन  करने  का  विचार  नहीं  किया  जा  रहा

 चंदन  का  तेल  निकालना

 4251.  श्री  बी०  कृष्ण  राव  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ये  सुज़ाव  दिया  गया  है
 कि  अब  चन्दन  के  पेड़ों  सामान्य  स्थिति  की  बजाए

 आरम्भिक  स्थिति  तेल  निकाला  जा  सकता  है  ;

 क्या  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  या  गर-सरकारी  निकायों  द्वारा  कोई  अध्ययन  किया
 गया  और

 यदि  तो  इस  अध्ययन  के  निष्कर्ष  क्या  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  संत्राल्य  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  से
 यद्पि  चन्दन  का  तेल  निकालने  के  लिए  चन्दन  के  छोटे  वृक्षों  के  प्रयोग  के  सम्बन्ध  में  कोई
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 विशिष्ट  सुझाव  प्राप्त  नहीं  हुए  इस  क्षेत्र  में  किया  गया  अनुसंधान  दर्शाता  है  कि  20-30  साल

 पुराने  चन्दन  के  पेड़  से  तेल  का  उत्पादन  मात्र  0.2  से  2  प्रतिशत  है  और  इसकी  क्वालिटी  अच्छी

 नहीं  30  से  50  बर्ष  पुराने  वृक्षों  से  उत्पादन  2.8  से  5.6  प्रतिशत  है  और  इन  वक्षों  से  प्राप्त
 तेल  बेहतर  क्वालिटी  का  है  ।

 कर्नाटक  में  चस्दन  के  वृक्ष  लगाना

 4252.  श्री  वी०  कृष्ण  राज  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  कर्नाटक  राज्य  में  बड़ी  संख्या  में  चन्दन  के  वृक्ष  लगाने  का
 है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंमान  :  जी  हां  ।
 कर्नाटक  सरकार  पुनरउंत्पादनਂ  के  स्कीम  को  क्रियान्वित  करती  है  जिसमें  राज्य

 के  आठ  जिलों  में  चन्दन  की  पौध  उगाने  की  परिकल्पना  की  गई  सामाजिक  वानिकी  स्कीमों  के

 तहत  किसानों  को  चन्दन  के  बालपौधे  भी  वितरित  किए  जाते  चन्दन  के  पौधों  की  उचित  देखभाल
 और  संभाल  के  लिए  प्रोत्साहन  के  रूप  में  निजी  पौधे  उगाने  वालों  को  वक्षों  के  मूल्य  का  75%
 हिस्सा  कण  प्रभार  दिया  जाता  एक  चन्दन  विकास  निधि  की  स्थापना
 की  गई

 सरकारी  उपक्रमों  में  मुख्य  अधिकारयों  के  रिक्त  पव

 4253.  श्री  ई०  अयूयप्  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1987  को  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  बोड  स्त*  के  कितने  पद  रिक्त  थे  ;

 रिक्त  पदों  को  भरने  में  औसतन  कितना  समय  लगता  है  ;

 |  1980  से  |  जनवरी  1987  तक  की  अवधि  के  दौरान  सरकारोी  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  के  मुख्य  अधिकारी  औसतन  कितनी  अवधि  तक  पदासीन  रहे  ;  और

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  मुख्य  अधिकारयों  में  चयन  के  लिए  कोई  विशेषज्ञ

 समिति/पैनल  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  1.1.1987  को  नए  सृजित  पदों  के  अलावा  मुख्य  कार्यकारी

 अधिकारियों  के  26  पद  तथा  कार्यकारी  निदेशक्ष  के  49  पद  खाली  थे  ।

 बोर्ड  स्तर  के  पूर्णकालिक  पद  को  भरते  के  लिए  औसतन  अनुमानतः  ।2  सप्ताह  का
 समय  लगता  है  ।

 प्रश्न  में  उलिखित  अवधि  के  दौरान  सरकारी  /  उपक्रमों  के  मुख्य  कार्यकारी

 अधिकारयों  की  कार्यावधि  अनुमानतः  तीन  वर्ष
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 बोर्ड  स्तर  के  इन  पुर्लकालिक  पदों  पर  निमुक्तियाँ  सरकार  द्वाथ  लोक  उद्यम  चमन  बोर्ड
 जी  सिफ़ाशिशों  पर  की  जाती  हैं  ।

 प्रो०  मधु  वंडबते  :  महोदय  मैं  आपकी  अनुमति  से  कुछ  कहना  चाहता  मैंने  कल

 आपकी  अन्  पस्थिति  में  नियम  193  के  अन्तर्गत  नोटिस  दिया  था  जो  विदेशों  में  गैर  कानूनी  ढंग  से

 धनराशि  कें  संचय  और  वित्त  मंत्रालय  वॉरा  जेंसरोकी  रजेंसी  की  निमुक्ति  के  बारे  में  उन्होंने

 कहा  कि  यह  मामला  विचाराधीन  है  ।  जज  पता  अंला  है  कि  ज्रृतपूर्न  विसमंत्री  ओ  वी०पी०  सिंह
 ने  प्रधानमेन्त्री  कौ  एक  पंच  लिखा  है  |

 अध्यक्ष  सहोदथ  :  मैं  इस  पर  इस  अकार  से  चर्चा  की  अबुमति  चहीं  दे  सकता  ।

 प्रो०  मधु  वन््डव्ते  :  इससे  समस्या  और  भी  विकट  हो  जाती  ।  क्या  आप  हस  मालले  पर
 नियम  193  के  अन्तगंत  चर्चा  की  अनुमति  प्रदान  करेंगे  ?  इस  सम्बन्ध  में  कई  सदस्यों  ने  सूचना

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यथाशीघप्र  इस  मामले  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करू गा  ।

 प्रोਂ  मथु  वन्डवते  :  मैं  आपको  एक  बात  बताना  चाहता  हूं  ।  यह  आपके  लिए  उपयोगी  सिद्ध
 होगी  ।  यह  बाल्डविन  की  जीवनी  है  |  इसमें  हस  बात  का  उल्लेख  है  कि  जब  बशाल्डविम  इन्लेंड  के

 तब  यह  ॒प्रश्॒  उठा  था  कि  क्या  राजा  के  विवाह  का  मामला  संसद  में  उठाया  जा
 सकता  है  ।  एटली  ने  यह  प्रश्न  उठाया  था  और  बाल्डबिन  ने  उसका  उत्तर  दिया  और  अन्ततः  यह्
 मुद्दा  हल  हो  गया  |  मैं  यह  इसलिए  उद्ध  त  कर  रहा  हूं  कि  हम  हाउस  ऑफ  कामन्स  की  प्रक्रिया
 अपना  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  केवल  संगत  बातों  पर  विचार  करू गा  ।

 प्रौ०  मधु  इस्डबते  :  कृपया  बाल्डविन  ओर  एटली  के  पूव॑  निर्णयों  का  अभकरण  करें  ।  कृपया
 अपने  पर  पुमविचार  करें  |  वे  बाल्हविन  और  एटली  के  सम्भन््ध  में  भी  आपत्ति
 उठा  रहे

 ह  अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपत्ति  नहीं  उठा  रहा  हूं  ।
 मैं  केवल  यह  कह  रहा  हूँ  कि  मैं!नियमों  के

 अनुसार  चलू गा  और  मैं  इस  पर  अतिशीघक्र  सहानुश्षृति  पृवंक  विचार  करू

 प्रो०  सधु  दंडवले  :  एस  पूर्व  निणंय  पर  भी  विचार
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 महोबय  :  मैं  बैलूगा  |  यदि  इसमें  सम्बंस्धित  कोई  बात  होगी  ती  मैं  उक्त  पर  गौर
 कक ता  |

 गी  बी०  शोभवाद्रीइवर  राव  :  आंध्र  प्रदेश  में  तम्बाखु  उत्पादक  बड़ी  कठिनांइथों
 का  सामना  कर  रहे  इसमें  आपके  हस्तक्षेप  की  जरूरत  इस  मुह  पर  यहां  चर्चा  की  जानी
 चाहिए  । HIG.

 अध्यक्ष  महोवय  :  मैं  इस  मामले  को  ले  रहा  हूं  ।

 क्री  दिनेष्ा  गोस्वासों  :  मैंने  क्री  एक  मूल  प्रस्ताव  की  सू चना  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  किस  बिषय  पर  ?

 श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  फेयरफैक्स  के  बिषय  में  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  उस  पर  चर्चा  करेंगे  |

 श्री  विनेश  गोस्वासी  :  यह  आरोप  भी  लगाए  गए  हैं  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  द्वारा  प्रस्तुत
 दस्तावेज  ..

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  ।  मैं  इस  पर  विचार  कर  रहा  हूं  ।  मैं  इस  विषय
 पर  सदन  में  चर्चा  कराऊंगा  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडी  :  मैंनें  भी  नोटिस  दिया  है  ।

 प्रो०  मधु  दस्डबते  :  सत्र  के  समाप्त  होने  से  पहले  इस  पर  विचार

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  इसी  सप्ताह  में  ।  आप  चिंता  न  करें  नियमानुसार  जो
 भी  अनुमति  दी  जा  अनुमति  दी  जायेंगी  |  हंसमें  कोई  दिक्कत  नहीं  है  ।

 )

 श्री  इन्रजीत  गुप्त  :  मुझे  अभी  इसका  पता  चला  मुझे  खेद  है  कि  मैं  लिखित

 सूचना  नहीं  दे  सका  |  मैं  इसका  जिक्र  इसलिए  कर  रहा  हूं  । ताकि  आप  इस  पर  विचार  यह
 गम्भीर  मामला  है  बिना  मुकहम  के  गिरफ्तार  करना  और  नजरबन्द  करना  राष्ट्रीय  सुरक्षा
 नियम  का  दुरुपयोग  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  चुनोती  दी  जा  सकती  है  ।

 श्री  इन्प्रजीत  गुप्त  :  ऐसा  किया  जा  रहा  यह  अधिनियम  इस  सभा  में  हस  आश्वासन
 के  आधार  पर  पारित  किया  गया  था

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  नहीं  ।  ऐसा  नहीं  चलेगा  ।
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 श्री  इख्रजीत  गुप्त  :  उत्तर  प्रदेश  में  मिर्जापुर  जिले  में  मजदूर  संघ  के  एक  अधिकारी  पर  डेंड़
 महीने  तक  मुकहमा  चलाया  गया  और  फिर  उसे  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  के  अन्तगंत  गिरफ्तार
 कर  लिया  गया  |  गृह  मन्त्री  को  इसकी  जांच  करनी  चाहिए  और  इस  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  देना

 चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।  इसे  चुनोती  दी  जा  सकती  मैं  कोई
 न्यायालय  नहीं  हूं  ।

 )**

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अमल  दत्त  आप  किस  मुद्दे  पर  बात  कर  रहे  हैं  ?

 हरी  असल  बस  :  कुछ  पत्रों  के  बारे  में  प्रधान  मंत्री  ने  बताया  है  कि  ये  पत्र
 उनके  कार्यालय  से  लीक  नहीं  हुए  थे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  क्या  हो  रहा  है  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ।

 )**

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  व॒तांत  में  शामिल  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।  मैंने  उन्हें  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 )
 5

 *कार्यवाही-बृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कुछ  नहीं  कहा  है  ।  मैंने  कुछ  नहीं  देखा  है  ।

 थी  हख्॒जीत  गुप्त  :  आपकी  राय  में  इस  मामले  पर  किसी  को  चर्चा  नहीं  करनी  चाहिए  ।
 वे  इस  आशय  का  वक्तव्य  क्यों  नहीं  देते  कि  इस  पत्र  के  लीक  होने  के  बारे  में  ..

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कुछ  नहीं  देखा  है  ।  मैंने  इस  तरह  की  कोई  चीज  नहीं  देखी  है  ।

 )**

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देख  लू  अगर  मैंने  पढ़ा  है  तो  मैंने  पूरा  पढ़ा  नाट  अलाउड  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  निष्कर्ष  नहीं  निकाल  सकता  ।  मैं  नहीं  चाहता  कि  इस  तरह  से  कोई
 निष्कर्ष  निकाले  उनकी  कोई  बात  काय  वाही  बृतांत  शामिल  नहीं  की

 )**

 शी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मिशन  के  असफल  होने  के  सम्बन्ध  में  सरकार
 के  वक्तव्य  का  क्या  हुआ  ।  सरकार  को  वक्तव्य  देना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अभी  आपका  आ  रहा  है  ।

 )

 डॉ०  ए०के०  पटेल  :  गुजरात  में  किसानों  पर  गोली  चल  रही

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  दे  कालिग  अरटेंशन  करवा  देते  आप  लिख  कर  दे
 मैं  करवा  दू  गा  ।

 )

 **कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 सभा  पटल  पर  शले  गये  पत्र  25  1987
 ्नीयः:र- नक  ६  $  कक

 अध्यक्ष  महोदय  :  आफ  मेरी  बात  शुनिर्म  ।  भाइ  शो  प्रश्न  उठा  रहे  वह  डिल्कलम  के  लिए

 फ्लोर  पर  आ  रहा  अभी  हम  एग्रीकल्वचर  की  प्राइस  पालिसी  पर  डिस्कस  के  रेंगे  तब  वह  भा

 जायेंगा  |  बाकी  कौई  और  जरूरी  हुआ  तो  व्रह  भी  देख

 थी  तंगर  रेकडी  :  किसानों  की  स्ट्रादीक  की  मजह  से  अहमवाबाद  में  दूध  नहीं

 मिल  रहा  तरकारी  नहीं  मिल  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  शोर  क्यों  कर  रहे  मुझे  समझ  नहीं  आ  रहा  !  कया  कह  रहे  दूध

 नहीं  मिल  रहा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठिए  ।

 12.06  म०प०

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 सोमा  शुल्क  कशधिजित्तम  के  अंशगंत  राज्योम  कृषि  ओर  भ्राम्रीण  लिकास
 और  भारतीय  विनिधान  केन्द्र  के  वर्ष  1985-86  के  वाधिक  प्रतिवेदन

 आदि  और  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंकों  के  ३|  1985  को  समाप्त

 हुए  वर्ष  के  लिए  समेकित  प्रतिवेदन

 वि  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनाद म  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पडल
 पर  रखता  हूँ  :

 ह

 (1)  सीमा  शुल्क  962  की  धारा  159  के  अन्तर्गत  अधिसूचना  संख्या  सा०
 का०  नि०  283  जो  13  का  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई

 थी  तथा  जो  सप्री  किस्म  के  अध्रक  जिसके  अन्त  क्षघ्रक  स्क्रेफ  और  अपशिष्ट
 नहीं  जब  उसका  भारत  के  बाहर  निर्यात  किया  उस  पर  उद्ग्रहणीय  समस्त

 स्रीमाशुल्क  से  छूद  देने  के  बारे  में  की  एक  अंभ्रे  तथा
 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखे  गये  ।  वेखिए  -4056/87]

 (2)  राष्ट्रीय  ओर  ग्रामीण  बिकास  1981  की  धास  48  की
 घारा  (5)  के  अन्तगंत  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  बंबई  के  वर्ष  1985-
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 तीन  3-नीनननीनगनगभत:एगत«ग---  5  ीा  अ  इकककसकक

 86  के  क्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 लेखापरीक्षित  लेख  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  ए.ल  -4057/87]

 (3)  भारतीय  विन्तिधान  केन्द्र  के  वर्ष  1985-86  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेश्लापरीक्षित  लेखे  ।

 भारतीय  विनिधान  केन्द्र  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 सभीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  ।  बेखिए  -4058/87]

 (4)  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंकों  के  31  ]985  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यकरण
 के  बारे  में  सर्मोकित  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रंजी  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  4059/87]

 विशाम  ओर  प्रोशोगिकी  संज्रालय  की  वर्ण  1987-88  की  और  अंतरिक्ष  बिभाग  को

 वर्ष  ।  87-88  के  अन  दानों  की  बिस्तत  मांगें

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  ब्रहासायर
 इलेक्ट्रानिको  और  अंतरिक्ष  बिभागों  सें  राज्य  मंत्री  आर०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  किज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  की  वर्ष  1987-88  की  अनुदानों  की  विस्तृत  माँगों
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्र॑ं जी  ।

 में  रखी  गई  ।  वेलिए  ]

 (2)  अन्तरिक्ष  विभाग  की  वर्ष  1987-88  की  अनुदानों  की  विस्तृत  माँगों  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए

 अखिल  भारतीय  जेबा  अधिनियम  के  अंतर्गत  अधिसचषगा  ओर  पेंहग  भोणियों  के  संबंध
 में  चतुर्थ  केल्लीय  वेतग  आयोग  को  कतिपय  सिफारिशों  को  सरकार

 हारा  स्वीकार  किए  जाने  के  बारे  में  संकल्प

 लोक  शिक्षायत  और  पेंहाग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  और  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  :

 165



 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  25  1987

 (1)  अखिल  भारतीय  सेवा  1951  की  धारा  3  की  उपधारा  (2)  के  अन्तगंत
 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  दूसरा  संशोधन  1987,  जो
 १३  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  तीसरा  संशोधन  नियम  1987,  जो  13  मार्च
 1987  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  दूसरा  संशोधन  1987,  जो  13
 1987  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  286  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।
 में  रखे  गए  ।  देखिए  -4062/87]

 (2)  संकल्प  संख्या  2/13/  जो  !8  1987  के  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो  पेंशन  भोगियों  के  संबंध  में  चतुर्थ  केन्द्रीय  वेतन  आयोग
 की  कतिपय  सिफारिशों  को  सरकार  द्वारा  स्वीकार  किये  जाने  के  बारे  में  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्र जी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  -4063/87]

 गृह  कल्याण  केन्द्र  का  वर्ष  1985-86  का  वाधिक  प्रतिवेदन  और  समीक्षा  तथा  इस
 पन्मों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शानि  वाला  विवरण

 लोक  शिकायत  ओर  पेंशन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बीरेना  सिह  :  मैं
 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  गृह  कल्याण  केन्द्र  के  वर्ष  1985-86  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्र  जी  तथा  लेखा  परीक्षित  लेखे  ।

 गृह  कल्याण  केन्द्र  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 के  बारे  में  एक  विवरण  सथा  अंग्र  जी  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों
 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  गये  ।  बेलिए  -4064/87]
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 4  1909  24.3.87  को  संव्धित  उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  के  छोड़  जाने  के
 बारे  में  वक्तव्य

 12.07  मण्प०

 लोक  लेखा  समिति

 छिपासठथां  प्रतियेदरा

 की  ई०  अय्यपु  रेड्डी  :  मैं  पश्चिम  रेलवे-डावला  से  सिघाना  तक  छोटी  लाइन  के
 निर्माण  के  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन  लोक  पर  की  गईं  कायंवाही  के  बारे  में
 लोक  लेखा  समिति  का  66  वां  प्रतिवेदन  तथा  अंग्र जी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 सरकारी  उपक्रमों  संबन्धी  समिति

 सन्नह॒वां  प्रतिवेदन

 बाद  ]

 करी  के०  राममति  तेल  ओर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  संगनात्मक  ढांचा  और

 परियोजना-मंजूरी  के  संबन्ध  में  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के  आठवें  प्रतिवेदन  में  अन्तर्विष्ट

 सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कायंवाहो  के  बारे  में  उक्त  समिति  का  सत्रहवां  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 12.08  म०  प०

 24-3-87  को  संवरधित  उपग्रह  प्रमोचक  शाकेट  के  छोड़े  जाने  के  बारे  में  वक्तव्य

 विज्ञात  और  प्रोद्योगिको  मन्त्रालय  में  र,ज्य  सन््त्री  तथा  सहासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रानिबय  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  के०  आर०  :  उपग्रह

 सहित  संवधित  उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  1)  की  प्रथम  विकासात्मक  उड़ान  मार्च

 24,  1987  को  श्रोहरिकोटा  से  हुई  ।  स्ट्रप-ऑन  बूस्टर  मोटरों  को  दागने  के  साथ  ही  यह  उड़ान
 भारतीय  समयानुसार  ।2.09  बजे  हुई  ।  राकेट  का  कार्य-निष्पादन  48.5  सैकण्ड  तब  तक

 सामान्य  रहा  जब  तक  कि  कोर  मोटर  का  प्रज्वलन  शुरू  दो  स्ट्रैप-ऑन  मोटरें  भी  डिजाइन  के

 अनसार  52.4  सैकण्ड  पर  पृथक  हुई  |  प्रारम्भिक  विश्लेषणों  से  पता  चलता  है  कि  कोर  मोटर  में  सन्दिग्ध

 खराबी  के  कारण  राकेट  का  नियन्त्रण  दूट  जिसके  परिण।मस्वरूप  16%  सैकण्डों  के  बाद  उड़ान

 समाप्त  हो  गई  ।  सम्पूण  उड़ान  अवधि  के  दौरान  दूरमिति  आँकड़ें  प्राप्त  किए  गये  ।  उपग्रह
 के  प्रमोचक  राकेट  के  कार्य-निष्पादन  की  जांच  करते  वाले  नीत  भारों  से  भी  आँकड़े  प्राप्त  किए  गए  ।

 असफलता  के  सही  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  इन  आँकतों  का  विस्तार  से  विश्लेषण  किया  जा

 रहा
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 नियम  377  के  अधीन  मामले  235  1987

 में  शामिल  की  गई  दो  महत्वपूर्ण  नई  प्रौद्योगिकियों  में  से  स्ट्रप-ऑन  बृस्टर
 प्रोद्योगिकी  विकास  का  कार्य-निष्पादन  सन््तोष  प्रद  रहा  ।  यद्यवि  बन्द-पाश  मा्गद्ंन  जो
 कि  केवल  द्वितीय  खण्ड  के  बाद  ही  प्रचलित  होती  का  मुल्यांकन  उड़ान  की  असामयिक  समाप्ति
 के  कारण  पूरी  तरह  नहीं  किया  जा  तथषपि  समाप्ति  के समय  तक  जो  आंकड़  उपलब्ध  हुए  हैं
 उनसे  जड़त्वीय  मार्गदर्शन  प्रणाली  पैकज  के  संतोषप्रद  कार्य-निष्पा  दन  का  स्पष्ट  रूप  में  पता  चलता  है  ।

 भाथी  राकेटों  के  लिए  आवश्यकतानुसार  सुधार  करने  के  उद्ृं श्य  से  असफलता  के  जटिल
 कारणों  को  समझने  के  लिये  आंकड़ों  का  और  विश्लेषण  किया  जायेगा  ।  प्रमोचनों
 का  कार्यक्रम  योजनानुसार  जारी  रहेगा  ।

 ]

 थी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  कया  मैं  एक  स्पष्टीकरण  माँग  सकता  हूँ  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बाद  में  दे  अगर  आप  डिस्कशन  चाहते  हो  ।  ऐसे  डिस्कशन  नहीं
 हो  सकता  ।

 बाद  ]

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  क्या  हम  क॒छ  स्पष्टीकरण  मांग  सकते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बाद  में  दे  देना  अगर  आप  डिस्कशन  चाहते  ऐसे  बीच  में  नहीं  हो
 सकता  |

 12.10  भ०  प०

 निवस  377  के  अधोन  मामले

 बिहार  में  पर्यटन  स्थलों  का  विकास  करने  तथा  भारत  की  यात्रा  पर  आने  वाले  अति
 विशिष्ट  व्यक्तियों  के  पर्यटन  स्थलों  की  सूची  में  विहार  राज्य  को

 शामिल  करने  को  आवश्यकता

 वाव  ]

 भी  सी०  पी०  ठाकुर  :  बिहार  क्  म्हार  स्थान  पर  जहाँ  पर  खुदाई  के
 बाद  मौयं  काल  की  काफी  सामग्री  मिली  भारत  के  प्राचीन  हृतिहास  को  दिखाने  के  लिए  प्रकाश और
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 4  1909  )  नियम  377  के  अधीन  मामले

 और  ध्वनि  का  प्रबन्ध  शुर्रु  करने  का  सुझावਂ  यह  वही  स्थान  है  जहाँ  पर  महान  श्री  अशोक  की
 राजधानी  स्थित  थी  ।  बुद्ध  सकिट  पर  स्थानों  के  सुधार  करते  के  बारे  में  भी  सुझाव  था  ।  अहिल्या

 गोतम  ऋषि  आश्रम  और  जयमगल  स्थान  जैसे  स्थानों  का  भी  अच्छे  पर्यटक  स्थलों  के  रूप  में
 विकास  किया  जाना  चाहिए  ।  गंगा  नदी  के  साथ  सड़क  बनाने  के  और  पटना  में  उस  सड़क  पर
 पिकनिक  सुविधाओं  का  विकास  करने  के  भी  सुझाव  थे  ऐसा  लगता  है  कि  इस  दिशा  में  अब  तक  कछ
 भी  नहीं  किया  गया  हाल  ही  थाइलैंड  की  राजकमारी  ने  बिहार  के  विभिन्न  स्थानों  का
 दौरा  किया  था  जो  कि  बौद्ध  धर्म  की  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  लेकिन  ऐसा  पता  लगा  है  कि  विदेशों  से
 आने  वाले  अति  बिशिष्ट  व्यक्तियों  के  पर्मटन  स्थलों  की  सूची  में  बिहार  को  शामिल  नहीं  किया  गया

 इस  प्रकार  का  निर्णय  संभवतः  विवेश्ष  मंत्रालय  द्वारा  पर्यटल  विभाग  के  साथ  परामर्श  के  बाद
 लिया  जाता  है|  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  उप्त  सूची  में  बिहार  को  शामिल  किया

 वर्लैंमोर्ने  वर्ष  को  वर्षਂ  घोषित  करने  की  मांग

 श्री  कृष्ण  प्रताप  सिह  :  अध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अन्तगंत  यह

 महत्वपूर्ण  प्रश्न  सदन  में  उठाना  चाहता

 इस  देश  के  महान  नेता  पं०  जबाहरलाल  नेहरू  ने  इस  देश  के  आर्थिक  विकास  के  लिए

 सहकारिता  को  आधार  म्राना  था  उनके  जीवन-काल  में  सहकारिता  का  विकास  तो  हुआ  श्रीमती

 इन्दिरा  गांधी  के  प्रधानमंत्रित्व  काल  में  भी  सहकारिता  को  काफ़ी  बल  आज  यह  आन्दोलन

 पूर्ण  सफल  सिद्ध  हुआ  है  ।  गांवों  से लेकर  शहरों  तक  मानव  समाज  के  हर  क्षेत्र  में  निर्माण  कार्य

 कर  रहा  है  गांवों  में  ऋण  वितरण  एवं  शहरों  के  लिए  आज  इस  देश  का  सबसे  बड़ा  कारखाना

 इफ्को  सहकारिता के  क्षेत्र  मे ंचल  रहा  है  एवं  लाभ  में  चन्न  रहा  देश  के  कूल  खाद  बिक्री  का
 42  प्रतिशत  सहकारिता  के  माध्यम  से  वितरण  होता  है  ।  चीनी  का  उत्पादन  भी  सहकारी  क्षेत्र  में
 प्रशेंसनीय  है  ।

 युवा  प्रधानमन्त्री  जी  के  नए  20  सूत्रीय  कार्यक्रम  के  कई  सूत्र  सहकारिता  से  जुड़े  हुए  हैं
 और  इसे  पूरी  तरह  कार्यान्वित  भी  आंदोलन  का  हूप  देकर  किया  जा  सकता  इस  वर्ष  को  बिहार
 सरकार  ने  सहकारिता  वर्ष  घोषित  किया  है  और  बिहार  के  मुख्यमस्त्रीजी  सभी  सहकारी  समितियों
 को  सबल  बनाने  की  योजना  बना  रहे  हैं  ।

 हम  सरकार  से  मांग  करते  हैं  कि  इस  वर्ष  को  सहकारिता  वर्ष  घोषित  करें  साथ  ही  पब्लिक
 प्राइवेट  सैक्टर  के  समान  को-आपरेटिव  सेक्टर  भी  बनाया  जाय  ।

 कर्सांटक  सें  कंगा  में  एक  पर  माणु  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  की  आवश्यकता

 ]

 *श्री  थी०  कृष्णराव  :  कछ  वर्ण  पहले  कर्नाटक  राज्य  अपनी  जरूरत
 से  अधिक  बिजली  पैदा  कर  रहा  इन  दिनों  बिजली  की  माँग  तेजी  से  बढ़ी  ह ैऔर  उसके  परिणामस्वरूप

 मूलतः  कन्नड़  में  दिए  गए  वक्तव्य  के  अ  ग्रंजी  का  हिन्दी  रूपान्तरण  ।
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 बंगलौर  और  मैसूर  जैसे  शहरों  में  12  घंटे  स ेअधिक  बिजली  की  कटौती  की  जा  रही  है  ।  इससे
 इस  राज्य  में  उद्योगों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 इन  परिस्थितियों  यह  बहुत  ही  आवश्यक  हो  गया  है  कि  बिजली  उत्पादन  के  लिए
 राज्य  में  एक  बड्डी  परियोजना  की  स्थापना  की  जाए  ।  राज्य  सरकार  ने  उत्तरी  केनारा  जिला  में

 म  परमाण्  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  केन्द्र  से  अनुरोध  किया  राज्य  ने  इस  प्रयोजन
 के  लिए  3500  एकड़  भूमि  की  पहले  ही  स्वीकृति  दे  दी  है  ।

 कैगा  वहाँ  केवल  एक  ही  गाँव  था  और  इस  गाँव  के  लोगों  को  पहले  ही  किसी  अन्य
 स्थान  पर  बसा  दिया  गया  इस  सम्बन्ध  में  सभी  सुरक्षा  उपाय  किये  गए  हैं  ।  इस  परियोजना
 को  पूरा  होने  के  यह  संयंत्र  3000  मिलियन  वाट  बिजली  पैदा  कर  सकता  है  ।  काली  नदी
 पन-विजली  परियोजना  इसके  लिए  कूलिंग  स्टेशन  के  रूप  में  कार्य  कर  सकती  है  |

 मेरा  केन्द्र  से  अनुरोध  है  कि  इस  मामले  पर  गम्भीरता  से  विचार  किया  जाए  और  कंगा

 में  परमाण  विद्य्त  संयंत्र  स्थापित  किया  जाए  ।

 12.15  भ०  प०

 महोदय  पीठासीन

 राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  की  सिफारिक्षों  पर  आधारित  परियोजनाओं
 को  स्वीकृति  देने  को  आवश्यकता

 श्री  चिन्तामणि  जेना  :  नियम  377  के  अधीन  मैं  वक्तव्य  दे  रहा  हूँ  ।

 राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोड्ड  ने  देश  में  परती  भूमि  के उचित  और  उपयुक्त  उपभोग  करने
 वी  बहुत  सी  अन्य  सिफारिशों  को  साथ  साथ  देश  में  परती  भूमि  पर  वाणिज्यिक  आधार  पर  पेड़
 लगाने  की  सिफारिश  की  यदि  इसको  कार्यान्त्रित  किया  जाता  है  तो  इससे  न  केवल  हमारी
 व्यवस्था  का  सुधार  होगा  बल्कि  इससे  देश  के  पर्यावरण  को  अच्छी  हालत  में  बनाए  रखने  में  काफी
 मदद  मिलेगी  ।  बोई  की  सिफारिश  का  मुख्यतः  मूलतः  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  पर  आधारित
 है  जिससे  परती  भूमि  पर  वनरोपड़  द्वारा  पेड़  लगाने  से  वन  पर  आधारित  उद्योगों  क ेलिए  आवश्यक
 कच्चे  माल  के  प्रभावी  बैकल्पिक  स्रोतों  का  विकास  किया  जा  इसके  उद्योग  को
 परती  भूमि  पर  वन  लगाने  और  ग्रामीण  जनता  के  लिए  ईधन  की  लकड़ी  और  चारे  के  सप्लाई  के
 के  लिए  भी  प्रोत्साहित  करना  निजी  उद्योगों  ढ्वारा  ऐसा  करते  पर  वन  और  भूमि  उपभोग  नियम
 के  अन्तगंत  विशेष  अनुमति  आसान  शर्तों  पर  धन  उपलब्ध  कराने  और  अन्य  वित्तीय  उपायों  के
 माध्यम  से  प्रोत्साहन  देने  का  विचार  है  ।

 राष्ट्रीय  परती  मूमि  बोर्ड  की  सिफारिशों  से  प्रोत्साहित  होकर  देश  में  कई  निजी  उद्योगों  ने
 वाणिज्यिक  आधार  पर  पेड़  लगाने  के  लिए  इस  प्रकार  की  परती  भूमि  का  पट्ट  पर  लेने  और  वन
 उत्पादों  पर  आधारित  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  कई  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  यदि
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 उनका  यह  अनुरोध  स्वी  कार  कर  लिया  जाता  है  तो  इससे  हमारी  अर्थव्यवस्था  को  मजबूत  बनाने

 और  न  केवल  इस  प्रकार  की  परिवर्तित  परती  भूमि  के  आस-पास  बल्कि  पूरे  देश  में  पर्यावरण  को

 को  सुरक्षित  रखने  में  दूरगामी  परिणाम  राज्य  सरकारों  के  इन  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  न  मिलने

 के  इस  महत्वपूर्ण  प्रस्ताव  के  पूर्ण  रुकावट  का  डर

 मैं  माननीय  पर्यावरण  और  वन  मन््त्री  से  निष्ठापूंक  अनुरोध  करूगा  कि  इन

 प्रस्तावों  को  स्वीकृति  प्रदान  करें  और  राष्ट्रीय  परती  भूमि  की  सभी  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  सदन

 में  आवश्यक  निर्णय  की  घोषणा  की

 चौथे  वेतन  आयोग  द्वारा  केल  सरकार  के  फार्मासिस्टों  के  लिए  जिन  बेतनभाम

 की  सिफारिश  की  गई  है  वही  वेतनमान  केन्द्र  शासित  प्रवेश्ों  में

 कार्य  कर  रहे  फार्मासिस्टों  को  दिए  जाने  की  सांग

 डा०  ए०  कलानिधि  :  नियम  377  के  अधीन  मैं  एक  वक्तव्य  दे  रहा  हूं  ।

 केन्द्र  सरकार  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  फार्मासिस्टों  के  वेतनमान  एक  जैसे  थे  और  धौये

 केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  रिपोर्ट  आने  से  पहले  भी  एक  जैसे  थे  ।  चोथे  केन्द्रीय  वेतत  आयोग  ने  अपनी

 रिपोर्ट  में  इस  बात  का  उल्लेख  नहीं  किया  कि  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  के  फार्मासिस्ट  भी  वही  वेतनमान

 लेंगे  जैसे  कि  केन्द्रीय  सरकारी  फार्मासिस्टों  क ेलिए  सिफारिश  की  गयी  है  जबकि  सभी  फार्मासिस्टों

 के  लिए  भर्ती  कार्य  का  स्वरूप  ओर  अहंताएँ  एक  समान  सभी  बातों  के  ठीक  होते  हुए
 यह  असमानता  बहुत  अधिक  है  जिससे  कतंव्यनिष्ठा  में  कमी  होगी  ।  यद्यपि  फार्मासिस्ट  के  रूप  में

 पंजीकरण  और  फार्मेसी  के  व्यवसाय  में  प्रैक्टिस  के  लिए  फार्मेसी  में  डिप्लोमा  न्यूनतम  आवश्यकता

 है-वर्ष  2000  ई०  तक  सभी  के  लिए  स्वास्थ्यਂ  के  इस  बहुत  बड़े  विषय  में  इस  व्यवसाय  को

 शामिल  करके  उसे  अप्छी  तरह  मान्यता  प्रदान  की  गई  लेकिन  चौथे  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  ने  अन्य
 डिप्लोमाधारियों  की  तुलना  में  फार्मासिस्टों  क ेसाथ  वेतनमान  और  पदोन्नति  के  अवसरों  के  मामले  में

 सौतेला  व्यवहार  किया  वेतन  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  लिखा  है  कि  अपने  कार्य
 में  लगाए  रखने  के  लिए  उनका  वेतन  संतोषजनक  होना  चाहिए  और  उनको  अपनी  सेवा  में  अपनी
 पदोन्नति  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाना  वेतनमान  ऐसे  होने  चाहिए  जिसमें  कि
 कर्मचारियों  को  अपने  बराबर  वाले  कमं  चारियों  की  तुलना  में  हानि  अथवा  निराशा  न  होने
 ऐसे  प्रयत्न  किए  जाने  चाहिए  कि  कर्मचारियों  को  जहाँ  तक  सम्भव  हो  सके  तुलनात्मक  कार्य  के  लिए
 बराबर  परिलब्धियां  प्रदान  की  जाएं  सदर्भ  में  केन्द्रीय  सरकारी  विभागों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों
 में  कार्य  करन  वाले  फार्मासिस्टों  के  बीच  भेदभाव  नहीं  किया  जाना  दोनों  के  वेततमान  एक
 ज॑से  होने  मेरा  केन्द्रीय  सरकार  से  निष्ठापूबंक  अनुरोध  है  कि  इस  असंगति  के  बारे  में  अध्ययन
 किया  जाए  और  शीघ्र  ही  इस  असंगति  को  समाप्त  किया  जाए  ।

 ]

 उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  व  लगाने  के  लिए  विसीय  सहायता

 श्री  हरीश  रावत  :  उपाध्यक्ष  गंगा  यमुना  के  मैदान  या  उसके  समान
 अन्य  मैंदानो  क्षेत्रों  को  बाढ़  के  प्रकोप  से  नदियों  को  सतित  सलवा  बनाए  रखने  व  बाँधों  को
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 हरीश

 भराव  के  खतरे  से  बचाने  के  लिए  इन  नदियों  के  उद्गम  स्थलों  में  सघन  वनीकरण  व  भूमि  संरक्षण

 के  कार्यों  की  महत्ता  को  प्रायः  सभी  लोग  स्त्रीकारते  हैं  परन्तु  इन  कार्यों  हेतु  आवश्यक  संसाधन  जुढाने
 की  दिशा  में  अभी  तक  प्रयास  अत्यधिक  तुच्छ  रहे  उत्तर  प्रदेश  कै  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  इन  कार्यों  हेतु
 नाममात्र  का  बजट  है  और  वह  भी  अन्य  मदों  के  लिए  निर्धारित  खर्चों  में  कटौती  करके  उपलब्ध

 करवाया  जाता  है  जबकि  इन  क्षेत्रों  मे ंववीकरण  आदि  का  लाभ  इन  क्षेत्रों  क ेबजाए  समस्त  प्रान्त  व

 राष्ट्र  को  होता  राज्य  सरकार  राज्य  के  खर्च  की  मद  से  इन  कार्यों  हेतु  अतिरिक्त  घन  नहीं  देती

 है  और  न  योजना  आयोग  ही  इसकी  आवश्यकता  को  देखते  हुए  इन  कार्यों  क ेलिए  अलग  योजना

 बनाकर  घन  उपलब्ध  करवाता  है  ।

 यह  आवश्यक  है  कि  इन  क्षेत्रों  मे ंसघन  वनीकरण  व  भू-वर्धन  हेतु  योजना  आयोग  एक
 राष्ट्रीय  योजना  बनाए  व  आवश्यकता  अनुरूप  नेशनल  एक्सचकर  से  धन  उपलब्ध  करवाया  जाए  ।

 राजस्थान  में  फसल  बीसा  योजना  को  पुनः  लागू  करने  की  सांग

 वाद  ]

 श्री  राम  सिह  यादव  :  केन्द्रीय  सरकार  ने  फसल  बीमा  योजना  को  स्वीकृति  प्रदान
 कर  दी  है  और  राज्य  सरकारें  इसको  कार्यान्वित  करने  के  लिए  तेयार  फसल  बीमा  योजना  का
 कार्यान्वयन  आवश्यक  है  और  यह  हमारे  राष्ट्र  के  किसानों  के  जीवित  रहते  के  लिए  अनिवायं  है  इस
 योजना  से  ठंडी  ओला  कीटाणुओं  से  होने  वाली  बीमारी  अथवा  सूखे  जैसी  प्र/क्ृतिक
 आपदाओं  से  होने  वाले,तुकसान  की  भरपाई  की  जाती  है  ।  आम  तौर  पर  यह  देखा  गया  है  हमारे
 देश  में  किसानों  की  फसलें  प्रकृतिक  आपदाओं  के  कारण  औप्रतन  तीन  वर्षों  की  अवधि  में  नष्ट  हो
 जाती  हैं  ।

 हमारे  देश  में  वर्तेमान  परिस्थितियों  में  प्राकृतिक  आपदाओं  के  कारण  नष्ट  होने  वाली  फसलों
 के  लिए  समय  पर  आथिक  सहायता  के  लिए  फसल  बीमा  योजना  को  लागू  करना  एक  गारंटी
 राजस्थान  सरकार  ने  राज्य  में  फसल  बीमा  योजना  शुरू  की  थी  लेकिन  इस  वर्ष  योजना  को  समाप्त
 कर  दिया

 मेरा  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  है  वह  राजस्थान  सरकार  को  तत्काल  राज्य  में
 फसल  बीमा  योजना  लागू  करने  के  लिए  कहे  ।

 जिलों  को  इकाइकों  के  रूप  में  मानकर  सिचाई  सुविधाओं  का  विकास  करने
 के  लिए  बिहार  को  अधिक  वित्तीय  सहायता  विए  जाने  की  मांग

 ]
 श्री  विजय  कुमार  यादव  बिहार  सिंचाई  के  मामले  में  देश  में  अत्यधिक  पिछड़ा  राज्य

 यहां  प्रति  हेक्टेयर  पैदावार  देश  के  औसत  पैदावार  से  बहुत  कम  इसका  सबसे  बड़ा  कारण  उपज्ञाऊ
 जमीन  का  केवल  नगण्य  प्रतिशत  ही  यहां  सिंचित  हो  पाया  वह  भी  सालों  भर  नहीं  ।
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 केन्द्रीय  भूगर्भीय  जल  बोर्ड  सिचन  क्षमता  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से बिहार  के  विभिन्न  जिलों  में
 क्षण  कर  रहा  है  ।  अभी  तक  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सिंचाई  सम्बन्धी  आबंटन  राज्य  को  यूनिट  मानकर
 दी  जाती  रही  है  जिससे  सिचाई  क्षमता  बढ़ाने  की  अभी  तक  घोर  असफलता ही  प्राप्त  हुई  है  ।

 सरकार  से  अनुरोध  है  कि  केन्द्रोंय  भूगर्भीय  जल  बोर्ड  द्वारा  सिंघम  क्षमता  बढ़ाने  के  उद्देश्य
 से  जिलों  के  हो  रहे  सर्वेक्षण  के  आधार  पर  केन्द्रीय  सरकार  जिलों  को  यूनिट  मानकर  पर्याप्त  मात्रा  में
 सिचाई  सुविधा  बढ़ाने  के लिए  अवंटन  की  पद्धति  अपनाये  और  ज्यादा  आवंटन  प्रदान  करे  ।

 अनुदानों  की  1987-88

 ऊर्जा  मंत्रालय

 ]
 उपाध्यक्ष  बहोदल  :  अब  हम  कार्यसूची  की  मद  सं०  8  पर  चर्बा  अब  माननीय  मनन््त्री

 बाद  विवाद  का  उत्तर  दें  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  हमें  एक  दो  मिनट  ही  बोलेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  सहोवय  :  कल  हो  गया  ।

 अर्जा  भन्त्री  वसन्त  :  मैं  आपके  सारे  मुददे  कहूँगा  ।

 श्री  हरीद्ा  रावत  :  हमारे  एन०  टी०  पी०  सी०  वाले  जो  हाइडल  प्रोजेक्ट्स  हैं
 उनको  एक  पैसा  भी  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  अब  इसकी  धोषणा  करने  वाले

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  हमें  चांस  क्यों  नहीं  देते  हैं  ।

 श्री  बसन््त  साढे  :  मेरी  तरफ  से  दो  मिनट  देदें  ।  मैं  आपसे  नाराज  नहीं  हो  रहा  हूँ  ।

 श्री  हरीश  रावत  :  मिनिस्टर  के  साथ-साथ  यह  डाक्टर  भी  हमारी  बीमारी  का  भी  इलाज

 श्री  बसन्त  साठे  :  आप  पहले  बोल  लें  ।
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 ]

 महोदय  मैं  बोलने  से  इनकार  करता  उन्हें  बोलने  दीजिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  हमारे  अपने  ही  सहयोगियों  को  अपने  वरिष्ठ

 सहयोगियों  के  साथ  इस  तरह  से  व्यवहार  नहीं  करना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भाप  वाद  विवाद  का  अपना  उत्तर  देना  शुरू

 अर्जा  मंत्री  बसन्त  :  उपाध्यक्ष  मैं  उन  सभी  माननीय  सदस्यों  का  आभारी

 हूँ  जिन्होंने  ऊर्जा  मंत्रालय  की  अनुदान  की  मांग  से  सम्बन्धित  वाद  विवाद  में  भाग  लिया  ।  महोदय  बहुत
 उपयोगी  सुझाव  दिये  गये  हैं  और  टिप्पणियां  को  गई  सर्वप्रथम  मैं  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  और
 ऊर्जा  विभाग  के  अच्छे  कार्य  निष्पादन  के  लिये  उनकी  प्रशंसा  किये  जाने  के  लिये  सभी  सदस्यों  का
 घन्यवाद  करता  हूँ  ।  अच्छे  कार्य  निष्पादन  का  श्रेय  कामगारों  और  उन  लोगों  को  है  जिन्होंने  क्षेत्र
 में  काम  किया  है  ।

 महोदय  हमारा  सदैव  यही  विश्वास  रहा  है  कि यदि  सहयोग  की  भावना  से  काम  किया  जाये
 तो  हम  श्रेष्ठ  परिणाम  प्राप्त  कर  सकते  यदि  हम  किसी  भी  क्षेत्र  में  परिणाम  दर्शाना  चाहते  तो

 यह  आवश्यक  है  कि  कामगारों  और  अधिकारियों  में  भी  उस  क्षेत्र  से  जुड़े  होने  की  भावना  होनी
 चाहिये  ।  महोदय  मैं  ने  सदैव  यह  महसूस  किया  है  कि  यदि  एक  साथ  सहयोगियों  के  रूप  में  मिलकर
 काम  करने  की  भावना  पैदा  कर  दी  तो  ऐसा  कोई  कारण  नहीं  है  कि  हम  अच्छे  परिणाम  प्राप्त

 नहीं  कर  सकें  ।  और  हम  सभी  जानते  हैं  कि कोयला  और  दोनों  क्षेत्रों  विशेषकर  कोयला
 क्षेत्र  में  विगत  कुछ  वर्षों  में  परिस्थितियां  बहुत  खराब  किन्तु  पिछले  दो  वर्षों  बल्कि  मुझे  कहना
 चाहिये  कि  पिछले  तीन  वर्षों  से  हमारे  लोग  जिस  तरह  से  काम  कर  रहे  उससे  आप  देखेंगे  कि  सभी
 बाधाओं  और  कठिनाइयों  के  बावजूद  इस  क्षेत्र  में  भी  उत्पादन  बढ़ाया  गया  उत्पादकता  में  सुधार
 हुआ  कामगारों  की  प्रतिक्रिया  और  औद्योगिक  सम्बन्ध  बहुत  अच्छे  रहे  हैं  और  हड़तालों  की  संख्या
 जो  1981-82  में  लगभग  700  रही  इस  वर्ष  दिसम्बर  तक  घटकर  मुश्किल  से  49  तक  रही  ।
 फिर  भी  यह  सत्य  है  और  दुखद  सत्य  है  कि  इस  क्षेत्र  में  अकारण  दो  आम  हडतालें  एक  कोयला
 उद्योग  में  हुई  और  दूसरी  समस्त  सरकारी  क्षेत्र  में  हुई  थी  जिनके  फलस्वरूप  भी  कोयला  क्षेत्र  के
 उत्पःदन  में  कमी  हुई  और  इसका  नतीजा  यह  रहा  कि  हमें  कोयले  के  उत्पादन  में  लगभग  9  करोड़
 रुपये  की  हानि  हुई  ।  कामगारों  को  केवल  प्रतिष्ठा  की  खातिर  अपनी  डेंड  करोढ़  रुपये  की  मजूरी  से
 हाथ  धोना  पड़ा  क्यों  कि  उन्होंने  इसे  प्रतिष्ठा  का  प्रश्न  बना  लिया  अखिल  भारतीत  श्रमिक
 विशेषकर  वामपन््थी  पक्ष  ने  हड़ताल  का  आवाहन  किया  मैं  पहले  उस  मामले  को  उठाना  चाहता
 हूँ  ।  सरकारी  क्षेत्र  और  गैर  सरकारी  क्षेत्र  सम्बन्धी  इस  सम्पूर्ण  विवाद  के  बारे  में  मैं  पुनः  यह  कहना
 चाहूंगा  कि  हम  इस  देश  में  लोकतान्त्रिक  समाजवादी  गणराज्य  स्थापित  करने  के  सिद्धान्त  के  प्रति
 प्रतिबद्ध  तो  हमें  यह  समझ  लेना  चाहिये  कि  वह  गया  है  जिस के  प्रति  हम  प्रतिबद्ध  महोदय
 हमा-ी  योजना  के  प्रवर्तक  पष्डित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  तमाजवाद  के  धिद्धान्त  को  जिस  रूप  में
 प्रचारित  किया  यदि  हम  उसे  जानते  हैं  तो  इसका  अर्थ  है  एक  ऐसे  समाज  की  स्थापना  जहां  मानव
 द्वारा  मानव  का  शोषण  न  जहां  सभी  नागरिकों  को  समान  अवसਂ  प्राप्त  हों  और  जहां  इस  प्रकार
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 से  सन्तुलित  विकास  हो  जिससे  कि  हमारे  सभी  नागरिकों  को  अवसरों  की  समानता  प्राप्त  इस
 प्रकार  समाजबाद  की  मूल  परिकल्पना  यही  है  ।  उन्होंने  बहुत  स्पष्ट  रूप  से  कहा  था  कि  हम  किसी
 मतवादी  परिकल्पना  के  प्रति  समपित  नहीं  भारतीय  संदर्भ  में  हम  लोकतान्त्रिक  ढांचे  को  बनाये
 रखने  के  प्रति  वचनबद्ध  हैं  और  इस  लोकतान्त्रिक  ढ़ांचे  के  भीतर  हम  एक  ऐसी  अधथंब्यवस्था  लाना

 चाहते  हैं  जहां  अवसरों  की समानता  हो  ओर  शोषणमुक्त  समाज  विकसित  हो  |  समाजवाद  का  यही
 सार  इसके  लिये  जब  उन्होंने  मिश्रित  अर्थव्यवस्था  के  बारे  में  तो  उसकी  परिकल्पना  क्या

 सरकारी  क्षेत्र  इसलिए  बनाया  गया  था  क्यों  कि  हमने  सोचा  कि  एक  ऐसा  क्षेत्र  होगा  जहाँ
 सरकारी  धन  का  निवेश  किया  जायेगा  और  इस  सरकारी  घन  का  विशेषक  र  अवसंरचना  तैयार  करने
 और  ऐसे  महत्वपूर्ण  उद्योगों  का  निर्माण  करने  के  लिये  उपयोग  किया  जायेगा  जिनमें  निवेश  करने  के
 लिये  गैरसरकारी  क्षेत्र  क ेपास  ससाधन  अथवा  क्षमता  न  इसलिये  हम  राष्ट्र  के  राष्ट्र  के
 संसाधनों  गरीबों  द्वारा  मेहनत  से  जुटाये  गये  संसाधनों  का  निवेश  करेंगे  ।  यदि  हम  सरकारी  धन  का

 सिचाई  और  बिजली  ज॑से  आधारभूत  उद्योगों  में  निवेश  करना  तो

 हमारे  लिये  यह  सुनिश्चित  करना  आवश्यक  था  कि  निवेश  की  गई  हर  दमड़ी  का  उचित  रूप  से
 उपयोग  किया  जाये  ताकि  उस  निवेश  से  संसाधन  तैयार  किये  जा  दुभाग्यवश  कुछ  लोग  यह
 समझते  हैं  कि  सरकारी  क्षेत्र  का  अर्थ  यह  है  कि  संसाधन  तेंयार  करने  की  कोई  जरूरत  नहीं  यदि
 संसाधन  तैयार  नहीं  किये  तो  आप  सारी  पू  जीनिवेश  कहां  से  करेंगे  ।  समाजवादी  दद्वन  में  भी

 पूजी  निर्माण  करना  होता  किन्तु  वें  क्या  कहते  पूजी  निर्माण  का  कार्य  सरकार  के  हाथ  में

 है  ।  इसीलिये  वे  समाजवाद  की  दिशा  में  पहले  चरण  को  राज्य  का  पृ  जीवाद  कहते  राजनीति  की

 दृष्टि  से  यह  मजूरवर्ग  का  अधिनायकवाद  आर्थिक  दृष्टि  से  यह  राज्य  का  प्  जीवाद  है  जिसका
 अर्थ  है  राज्य  निर्मित  पू  जी  पर  नियंत्रण  रखता  किन्तु  पूजी  निर्माण  अनिवायं  दुर्भाग्यवश
 हममें  से  कुछ  सोचते  हैं  कि  सरकारी  क्षेत्र  क ेसामाजिक  उद्देश्य  होते  इसलिये  इसे  पू'जी
 निर्माण  करने  की  आवश्यकता  नहीं  हम  60,000  करोड़  रुपये  का  निवेश  कर  चुके  हैं  ओर

 सरकारी  क्षेत्र  का  प्रवन्ध  संचालन  करने  वाले  कुछ  लोगों  की  इस  श्रान्तिपूर्ण  धारणा  के करण  और

 कुछ  ऐसे  लोगों  के कारण  जो  हमेशा  यही  सोचते  हैं  कि  सरकारी  क्षेत्र  जो  चाहे  हमें  अवश्य

 ही  उसका  बचाव  करना  हमें  उसका  समर्थन  करना  हमें  निषेश  ते

 रहना  वास्तविक  परिणाम  यह  कि  हमारा  सरकारी  क्षेत्र  संसाधन  तेयार  करने  4  बजाय  घाटा

 उठाने  वाला  क्षेत्र  बन  गया  है  ।  कभी  किसी  ने  नहीं  कहा  और  कोई  भो  अपने  सही  विवेक  से  कभी

 है  नहीं  कह  सकता  कि  सरकारी  क्षेत्र  को  समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिये  अथवा  गेरक्तरकारी  क्षेत्र  को

 बढ़ावा  दिया  जाना  चाहिये  ।  गैरसरकारी  क्षेत्र  स्वयं  में  एक  पूजीवादी  क्षेत्र  अर्थात  उसका  उद्देश्य

 निजी  लाभ  के  निजी  हित  के  लिये  शोषण  करना  अर्थात  वहां  किसी  भी  कीमत  पर  दूसरों

 का  शोषण  करके  निजी  लाभ  के  लिये  पूजी  का  निर्माण  करना  इसीलिये  हम  ग॑  रसरकारी  क्षेत्र

 द्वारा  शोषण  किये  जाने  के  विरोधी  रहे  इ्सीलिये  हमने  सोचा  कि  सरकारी  क्षेत्र  क्रमिक  रूप  से

 अर्थव्यवस्था  में  प्रभावशाली  स्थान  प्राप्त  करेगा  क्योंकि  वह  लाभ  कमाने  के  उद्देश्य  से  प्र  रित  नहीं

 हमने  अन्तोत्पाद  उपभोक्ता  उद्योग  आदि  में  गैरसरकारी  क्षेत्र  के  लिये  बहुत  कार्यक्षेत्र  रखा

 किन्तु  इस  बीच  क्या  हुआ  ?  जैस।कि  मभेंने  कहा  यदि  हम  सरकारी  क्षेत्र  का  ठीक

 प्रकार  से  संचालन  नहीं  तो  किसे  दोष  दिया  जायें  ?  क्या  हम  किसी  और  को  दोष  दे  सकते  हैं  ?

 यदि  हम  सरक।”ी  प्रन  का  निवेश  करने  ई  और  सरकारो  धन  से  एक  नया  एक  ठंकेदार

 175



 अनु  दावों  की  मांगें  1987-88  25  1987

 की  मांगे  1987-88  बनायें, तो ag हमारे धन से समृद्ध होगा और देश में यही काला धन अजित किया

 बसनन््त

 तो  यह  हमारे  धन  से  समृद्ध  होगा  और  देश  में  यही  काला  धन  अजित  किया
 जा  रहा  है  ।

 क्या  यह  इसको  समय  नहीं  हैं  ?  ठीक  है  ।

 शी  भार्गो  शंकर  सिश्  :  मैं  यह  सहीं  समझ  पा  रहा  हूं  कि  हमने  सरकारी  धन  किस

 प्रकार  गंवापा  ।

 श्री  बसनन््त  साठे  :  सरकारी  क्षेत्र  में  हम  जो  धन  व्यय  करते  उससे  हम  औरों  को  ठेके  देते

 हैं  कि  ठेकेदार  हमारी  कीमत  पर  धनी  हो  गये  ।

 श्री  गार्गों  शंकर  सिर  :  माकिया  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मन्त्री  एक  पहलू  के  बारे  में  बता  रहे  इस  तरह  की

 अनेक  बातें  हैं  ।

 भ्री  बसन्त  साठे  :  ठेकेदारों  के  माध्यम  यह  नया  जिससे  हमारे  मित्र  भली-भांति
 परिचित  माफिया  वर्ग  भी  चलता  है  ।

 ओी  कमल  नाथ  :  आप  कह  रहे  हैं  भली  भांति  बह  स्वयं  उससे  सम्बद्ध

 श्री  बसन्त  साठे  :  वह  भली  भांति  परिचित  है  ।

 इसकी  गम्भीरता  पर  विचार  कीजिये  ।  अपने  देश  में  हमने  यह  दिखाया  कि  थोड़े  से  अनुशासन
 से  सुधार  ला  सकते  यही  काफी  इस  सभा  को  इस  पहलू  पर  अवश्य  ही  गम्भीरता  से  विचार
 करना  चाहिये  क्योंकि  आप  पर  जिम्मेदारी  इस  सभा  पर  ज़िम्मेदारी  है  |  यदि  इस  देश  का  कोई
 आर्थिक  विकास  तो  यही  544  लोग  है  जो  देश  के  लिए  ज़िम्मेदार  हैं  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  सभा  से  यह  निवेदन  करना  चाहूँगा  कि  हम  उपचार  करके  यहाँ  वहाँ
 थोड़ा  सुधार  ला  सकते  है  ।  हमने  यह  सुधार  किया  किन्तु  क्या  उससे  परिणाम  प्राप्त  होंगे  ?  यदि
 आप  वास्तविक  विकास  चाहते  हैं  तो  आपको  यह  देखना  ही  होगा  कि  हमें  सर्वोत्तम  रूप  से  किस
 प्रकार  बढ़ना  होगा  और  हमें  कितनी  विस्मयकारी  छलांग  लगानी  होगी  ।  कोयले  के  क्षेत्र  जैसा
 कि  सदस्यों  ने  बताया  चीन  जैसे  कुछ  अन्य  देशों  ने  जिन्होंने  अपनी  अर्थव्यवस्था  हमारे  साथ  ही
 शुरू  की  उत्पादन  9000  लाख  टन  तक  होता  कोयले  के  उत्पादन  का  अर्थ  है  अधिक  ऊर्जा  ।
 यदि  आज  हम  165  पर  भी  टिके  रहें  हालांकि  165  भी  अच्छा  तो  हम  स्वयं  ही  शाबाशी  दे
 सकते  किन्तु  उससे  उतनी  ऊर्जा  का  उत्पादन  नहीं  होगा  ।  इस्प्रात  के  बारे  में  भी  यही  सच  है  ।
 जहाँ  तक  बिजली  का  सम्वन्ध  सभी  जानते  हैं  कि  त्िज़ली  के  कृषि  अथवा  उद्योग  का  विकास
 नहीं  हो  सकता  ।

 आज़  ऊर्जा  की  सर्वाधिक  आवश्यकता  यदि  आपके  पास  संसाधन  नहीं  तो  ऊर्जा  कैसे
 तैयार  होगी  और  जैसा  कि  मैं  सभा  में  निवेदन  करने  का  प्रयास  कर  रहा  जब  तक  आधारभूत
 विकास  नहीं  होता  किसी  जादू  की  छड़ी  से  संस्ताधन  नहीं  जुटाये  जा  योजना  आयोग  अथवा
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 वित्त  मन््त्रालय  या  आप  घाटे'की  अधथे  व्यवस्था  कर  सकते  नोट  छाप  सकते  हैं  किन्तु  विकास  नहीं
 होगा  ।  विकास  अवश्य  ही  आधारभूत  वस्तुओं  के  अधिक  उत्पादन  के  रूप  में  होना  चाहिए  ।  यदि
 विकास  करना  तो  मैं  इसके  लिये  पूर्णतः  नई  कार्य  संस्कृति  अपनाने  का  समर्थन  करता  हूँ  जिसे  न
 केवल  सरकारी  क्षेत्र  बल्कि  देश  के  प्रत्येक  आ्थिक  कार्य  कलाप  में  अपनाया  जाना  चाहिये  ओौर

 इस  कार्य  संस्कृति  के  लिये  अवश्य  ही  परिणामोन्मुखी  और  उत्तरदायित्वपूर्ण  दृष्टिकोण  तैयार  करना

 घाहिए  ।  प्रत्येक  का  परिणामों  के  आधार  पर  निर्धारण  कीजिए  ।  चार  वार  जांच  कीजिए  ।  एक
 तो  प्राधिकार  है  और  दूसरे  उत्तरदायित्व  है  जिस  व्यक्ति  को  प्राधिकार  दिया  जाता  है  उसे  परिणामों

 के  प्रति  उत्तरदायी  होना  ही  तीसरी  बात  निरंतरता  है  ।  विश्व  में  किसी  भी  समाजवादी

 साम्यवादी  अथवा  पू  जीवादी  अर्थव्यवस्था  में  आपको  ऐसी  अद्भुत  बात  देखने  को  नहीं  मिलेगी

 जहाँ  व्यक्ति  के  कार्यकाल  का  निर्धारण  उसकी  आयु  के  अनुसार  किया  जाता  हो  ।  कहीं  भी  नहीं  ।

 यह  एक  अनोखा  देश  है  जहाँ  हम  कार्यकाल  निर्धारण  इस  प्रकार  कर  रहे  आयु  का  इससे

 क्या  सम्बन्ध  है  ?  क्या  संसद  में  व्यक्ति  के  कार्यकाल  का  निर्धारण  आयु  के  अनुसार  किया  जाता

 नहीं  ।  लेकिन  यदि  आप  कहें  कि  एक  व्यक्ति  जो  कि  भुरुय  कार्ययालक  आपको  उसे  अमुक  आयु
 पूरी  करने  पर  सेवानिवृत्त  कर  ही  देना  चाहिए  ।

 क्री  गार्गी  शंकर  मिश्र  :  जिटिश  काल  के  दौरान  इस  पर  विचार  किया  गया

 श्री  बसन््त  साठ  :  यह  ब्रिटिश  सरकार  ने  विधार  किया  था  ।  आप  से  यह  कहा  जाना  था  कि  आप
 फाफी  वूढ़े  हैं  और  आपको  सेवानिवृत्त  किया  जाता  लेकिन  यदि  आप  परिणाम  चाहते  तो  आपको
 अपने  साथ  के  उस  व्यक्ति  को  सेवानिवृत्त  करते  हुए  तब  तक  सोचना  पड़ेगा  जब  तक  कि  वह  उपयोगी
 है  ।  जैसे  ही उसकी  उपयोगिता  समाप्त  हो  जाती  है  आप  उसे  सेवा  निवृत  कर  देते  इसे  सिद्धान्त  कहना
 पड ़गा  ।  यदि  हम  अपने  देश  के  आर्थिक  कार्यकलापों  में  इस  सिद्धान्त  को  अपनाने  हैं  तो
 अन्तिम  जांच  कार्य  प्रणाली  से  सबन्धित  होनी  चाहिए  ।  आप  किसी  के  प्रति  ऐसा  व्यवहार  न  करें
 जैसा  कि  विदेशियों  के  प्रति  किया  जाता  है  ।  शीर्षस्थ  प्रञंध  मंडल  से  लकर  नीचे  श्रमिक  वर्ग  तक  यह
 एक  परिवार  एक  दीम  एक  प्रजातांत्रिक  देश  में  आप  केवल  सहयोग  की  भावना  से  ही  कार्य
 करा  सकते  आप  इसे  डंडे  से  नहीं  करा  सकते  ।  आप  इसे  गोली  अथवा  बंदूक  के  बल  पर  नहीं  करा
 सकते  |  हमारी  जनता  से  आप  केवल  एक  ही  तरीके  से  कार्य  ले  सकते  हैं--और  उन्होंने  इसे
 दर्शाया  है--वह  तरीका  है  उनमें  सहयोग  वी  भावना  उत्पन्न  की  जाए  और  तब  देश  में  आपके
 आपका  श्रमिक  वर्ग  आपको  आश्चयं  जनक  परिणाम  उपलब्ध  कराएगा  |  हमने  इसे  कोयला  क्षेत्र  में
 देखा  हमने  इसे  बिजली  क्षेत्र  में  देखा  मेरा  अनुरोध  है  कि  ऐसी  ही  कार्य  व्यवस्था  श्रू  की
 जाए  |  मझे  पता  है  कि  इसका  निहित  स्वार्थों  पर  प्रभाव  पड़े गा  ।  हमारी  अनेक  ट्रेड  यूनियनें  यह  नहीं
 चाहती  कि  ऐसी  कार्य  व्यवस्था  भागीदारी  की  कार्य  व्यवस्था  वे  केवल  अपनी  यूनियनों  और
 अपनी  यूनियनों  के  निहित  स्वार्थों  को  ध्यान  मे  रखना  चाहती  मेरा  उनसे  अनुरोध  है  कि  पहले  वे
 अपने  श्रमिकों  के  हित  की  बात  सोचें  न  कि  किसी  यूनियन  विशेष  अथवा  किसी  राजनैतिक  दल  विशेष
 के  हित  की  बात  ।  मैंने  आपको  स्पष्ट  कर  दिया  जब  लोग  राजनैतिक  दलों  और  राजनैतिक
 व्यक्तियों  की  ब॒तों  को  ध्यान  में  रखकर  चलते  तो  नुकसान  उठाते  एक  दिन  की  हड़ताल  से
 लगभग  9  करोड़  रुपए  के  मूल्य  का  उत्पादन  घाटा  होता  इससे  किसको  लाभ  होता  है  ?  इसीलिए
 मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हैं  कि

 आप  सहयोग  की  भावना  उत्पन्न  करें  ।  मैं  घाहता  हे  कि  श्रमिकों  की
 प्रबन्ध  में  प्रत्यक्ष  भागीदारी  हा-प्रत्यक्ष  ।
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 श्री  अजय  विदवास  :  यहाँ  तक  कि  बोर्ड  स्तर  पर  भी  ।

 श्री  बसन्त  साठे  :  हर  जगह  ।  बोर्ड  स्तर  पर  भी  ।

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :  हम  इसका  समर्थन  करते

 श्री  बसन्त  साठे  :  सहोदय  हम  इसकी  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  आपके  सुझाव  का  स्वागत  कर  रहे  हैं  ।  वे  विरोध  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 )
 '

 श्री  बसन्त  साठे  :  हम  इस  बारे  में  विचार  कर  रहे  हैं  ।  हम  इसके  बारे  में  गत  दो  वर्षों  से  बात
 कर  रहे  हैं  मैंने  प्रत्येक  से  बात  की  हम  इसके  समाधान  का  उपाय  खोज  रहे  हैं  ।

 मैं  यह  इसलिए  कह  रहा  हूँ  क्योंकि  अंतिम  विश्लेषण  हमारे  यहाँ  एक  छपण्टे  में  प्रति  व्यक्ति
 170  किलोवाट  बिजली  का  उत्पादन  होता  अंतर  इस  तथ्य  के  हमें  गव॑  हो
 सकता  है  ।  हम  गर्व  करें  कि  हमने  अच्छा  कार्य  किया  गत  38  वर्षों  के  दौरान  हमने
 बिजली  का  उत्पादन  1700  मेगावाट  से  बढ़ाकर  50000  मेगावाट  कर  दिया  है  )  वर्ष  1951  में  जब
 योजना  शुरू  की  गई  थी--आपको  आश्चर्य  होगा--तब  केवल  306।  गांवों  का  विद्य  तीकरण
 किया  गया  था  ।  1951  केवल  3061]  गाँवों  का  विद्य  तीकरण  किया  गया  आज  लगभग
 4  लाख  गाँवों  का  विद्य  तीकरण  हो  गया  है  ।

 कुछ  साननीय  सदस्य  :  जी  हां  बिजली  के  बिना

 श्री  बसन््त  साठे  :  मुझे  मालूम  है  कि  उनमें  से  कुछ  गांवों  को  पर्याप्त  बिजली  नहीं  मिली  है  ।
 मेरे  कहने  का  तात्पर्य  यह  है  कि  4  लाख  गांबों  का  विद्यू  तीकरण  हो  गया  विकास  की  गति
 देखिये  ।  वर्ष  1951  में  मुश्किल  से  21,000  पम्पसेट  आज  पम्प  सेटों  की  संख्या  68  लाख  है  ।

 )

 राब  बोरेन्द्र  तह  :  आप  24  बंटों  में  एक  घंटे  के  लिए  बिजली दे  रहे  हैँ

 श्री  बसन््त  साढे  :  मैं  स्वयं  ही  इस  बात  का  उल्लेख  करते  वालਂ  हालांकि  इसमें  सुधार
 हुआ  फिर  भी  एक  प्रगा  का  उत्तर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  देते  हुए  मैं  कज  स्व  ही  बता  रद  था  कि  प्रति
 वर्ष  एक  घण्टे  में  मुश्किल  से  प्रतति  व्यक्ति  40  किलोबाट  बिजली  उपलल्ध  होती  पूरे  देश  में  इसका
 औसत  179  किनोवाट  है  जबकि  विकायशील  देशों  के  7000  किलोवाट  के  औसत  से  बहुत  ही  कम

 कनाडा  और  अमरीका  ज॑से  कुछ  देशों  में  इसका  औसत  8,000  अथवा  10,000  से  भी  अधिक
 यदिहम  इसमें  वृद्धि  यदि  अपने  पूरे  देश  का  सन्तुलित  विकास  घ  हें  तो  हमें  बिजली  के

 उत्यादन  में  किस  सीमा  तक  वृद्धि  करनी  पड़ेगी  ?  कृपया  कर्पना  विशेष्ट  रूप
 से

 ग्रामीण
 क्षेत्रों  को इतनी  अधिक  बिजली  प्रदान  करने  के  जो  कि  विकास  का  आधार  हमें  कितने
 विकास  की  आवश्यकता  होगी  ?  यहाँ  तक  कि  वतंमान  अधिष्ठापित  क्षमता  को  दुगना  करने  के
 त.कि  कृषि  क्षंत्रों  को  एक  घण्टे  में  40  किलोबाट  बिजली  के  बजाए  80  किलोवाट  बिजली  उपलब्ध  हो
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 विजली  का  दुगना  उत्पादन  करने  हेतु  मान  लीजिए  यह  50,000  मेगावाट  है-आप  को  इस  समय

 60,000  करोड़  रुपए  के  पू  जी  निवेश  की  आवश्यकता  होगी  ।

 शराब  बीरेख  सिह  :  क्या  यह  इस  शताब्दी  के  दोरान  सम्भव  होगा  ?

 श्री  बसस्त  साठे  :  हमारे  सदस्यों  से  हमारे  देश  से  कुछ  भी  छिपा  नहीं  यदि  विकास

 करना  हैਂ

 श्री  अमल  वत्त  :  इसमें  असफलता  स्वीकार  करना  ही  बेहतर  होगा  ।

 श्री  बसस्त  साठे  :  श्री  अमल  आप  सभी  आए  मैं  समाजवाद  और  साम्यवाद  के  बारे

 में  बताता  रहा  हूँ  ।  यदि  विकास  करना  तो  इसके  लिए  पूर्ण रूप  से  नई  कार्य  प्रणाली  अपनानी  होगी
 ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  विशेषकर  सरकारी  क्षेत्र  में  जहाँ  हम  सरकारी  धन  व्यय  कर

 रहे  निवेश  किया  गया  कोई  भी  पंसा  व्यर्थ  न  यह  नैतिक  उत्त  रदायित्व  होना  यदि

 हम  स्वय  को  हर  समय  झूठ-मूठ  धोखा  देते  रहे  तो  यह  नैतिक  उत्तरदाग्रित्व  नहीं  आ  सकता  ।  मैं  इसे
 स्पष्ट  करना  चाहता  हूँ  ।  किसी  ने  कभी  भी  यह  कहीं  भी  नहीं  कहा  है  कि  हम  सरकारी  क्षेत्र  का  गैर

 सरकारीकण  करना  चाहते  यह  सरकारीकरणਂ  शब्द  निराधार  शब्द  यह  किसी  ने  भी
 कभी  नहीं  कहा  हम  आज  जो  कह  रहे  हैं  कि  वह  हमारे  औद्योगिक  नीति-स  कल्प  की  सीमा  क्षेत्र
 के  अन्तगंत  है  ।  मैंने  अभी  कहा  है|  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  जो  10,000  मेगावाट  का  अन्तर  है

 वह  आठवीं  पंचत्र्षीव  योजना  के  अन्त  तक  20,000  मेगावाट  हो  इसके  लिए
 संसाधनों  की  किस  प्रकार  खोज  की  जाएगी  ?  हम  प्रत्येक  संसाधन  का  विदोहन
 कर  रहे  जैसा  कि  मैंने  बताया  एक  मेगावाट  बिजली  के  लिए  आपको  लगभग  13
 करोड़  रुपए  की  आवश्यकता  होतो  मान  लीजिए  1,000  मेगावाट  क्षमता  को  सुपर  ताप  बिजली
 केन्द्र  की  स्थापना  की  जानी  तो  ट्रांसममिशन  सहित  आपको  लगभग  1,500  करोड़  रुपए  की
 अ'वश्यकता  होगी  ।  और  हमें  अपने  योजना  संसाधनों  का  पता  ही  सातवीं  योजना  में  बिजली  के

 लिए  अधिकतम  धनराशि  अर्थात  34,000  करोड  रुपए  की  धनराशि  नियत  की  गई  प्रधानमन्त्री  ने
 सभी  संसाधनों  का  विस्तार  क्या  है  और  योजना  आयोग  से  इसके  लिए  और  अधिक  घनरशाशि  प्रदान
 करने  को  कहा  32,000  करोड़  रुपए  के  बजाए  उन्होंने  34,000  करोड़  रुपए  देने  बी  सिफारिश
 की  लेकिन  34,000  करोड़  झयए  में  आप  केवल  23,000  मेगावाट  बिजली  का  उत्पादन  कर
 सकते  अतः  राष्ट्र  के  समक्ष  यह  प्रश्न  क्या  हम  बिजली  का  उत्पादन  चाहते  हैं  अथवा  नहीं  ?
 यदि  हम  बिजली  का  उत्पादन  चाहते  यदि  आप  चाहते  कि  इसको  पूरा  किया  तो  आपको
 संसाधन  कहाँ  से  प्राप्त  होंगे  ?  यह  एक  आम  प्रश्न  संसाधन  तीन  प्रम्गर  से  प्राप्त  किए  जा  सकते
 हैं  ।  एक  हुँ  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  अर्थात्  नोटों  की  छगाई  ।  इससे  मुद्रास्फीति  उत्पन्त  होगी  और  आप

 यह  नहीं  चाहते  ।  अथवा  लोगों  पर  कर  लगाए  जाए  ।  आपत  प्रयास  किया  आप  को  पता  है  कि
 घन  कहां  से  प्राप्त  होता  कर'धःन  के  जस्ए  आप  जन  सामान्य  से  कितनी  धनराशि  एकत्र  कर
 सकते  हैं  ?  लोगों  के  पास  ना  हिंसाब  किताब  का  धन  आदि  मारकर  जिना  हिसाब  किताब
 के  घन  का  पता  लगाने  के  लिए  प्रयास  किए  गए  है  ।  आप  देखते  हैं  कि  आपको  कितना  धन
 ठीक  अन्य  क्या  उपाय  किया  जा  सञ  ता  हे  ?  क्या  आप  बता  सकते  जो  लोग  इस  महत्वपूर्ण
 क्षेत्र  में  पू  ज्ञी निवेश  करते  वे  आगे  आ  सकते  हूँ  और  इंदिरा  पत्र  अथवा  अन्य  बांड  खरीद  सकते  हैं  ?

 कोई  व्यक्ति  विजलो  का  उत्प  दन  करने  के  पश्वात्  उसका  क्या  करेगा  ?  वहू  इसको
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 बसम्त

 खोरी  नहीं  कर  वह  इसे  चुरा  नहीं  वह  इसे  ले  जा  नहीं  सकता  ।  इसका  उपयोग  विकास
 कार्य  क ेलिए  करना  होगा  ।  दूसरा  स्रोत  अन्तर्राष्ट्रीय  विश्व  बेंक  घन  दे  सकता  एशियाई  विकास
 बैंक  धन  दे  सकता  है  ।  जिसका  हमने  पूर्ण  रूपेण  उपयोग  किया  वे  जो  भी  देने  को  तैयार  हम
 लेने  को  तैयार  घन  प्राप्ति  के  अन्य  स्त्रोत  द्विपक्षीय  समझौते  से  जुटाए  जा  सकते  यदि  हमारे
 आदिवासी  भारतीय  अपना  धन  लाना  चाहते  हैं  और  उसका  निवेश  करना  चाहते  तो  क्या  हमें  उनको

 इसकी  अनुमति  देनी  चाहिए  अथवा  नहीं  देनी  चाहिए  ?  इस  बात  पर  विचार  करना  सभा  का  काम
 इस  देश  का  काम  संसद  का  काम  क्या  हम  उन्हें  पूजी  निवेश  की  अनुमति  देंगे  ?  आखिरकार
 जब  बिजली  उत्पादन  के  लिए  कोई  पूजी  निवेश  किया  जाता  तो  कोई  व्यक्ति  इसमें  क्या  कर
 सकता  है  ?

 ये  प्रस्ताव  द्विपक्षीय  पेशकश  की  जाती  पश्चिम  में  मन्दी  के  प्रस्ताव  करने  वाले
 अन्य  देश  इसके  लिए  त॑यार  हो  जाए

 हमारे  सामने  एक  मूल  सिद्धान्त  यह  हैं  कि  किसी  भी  परिस्थिति  में  हम  अपनी  स्वदेशी  क्षमता  को
 व्यर्थ  नहीं  जाने  देंगे  । उदाहरण  के  लिए  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  और

 भी  एक  राष्ट्रीय  क्षमता  का  संय  त्र  है  ।

 श्री  अमल  दत्त  :  आपने  इसे  बरबाद  होने  दिया

 श्री  बसन्त  साठे  :  आप  अनुरोध  कर  रहे  जहां  तक  हमारे  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  हमने
 कहा  है  कि  हम  आडंर  देने  को  तैयार  हैं  ।  यदि  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  की  क्षमता  का  उपयोग
 किया  जाए  तो  सभी  योजना  संसाधनों  से  हमें  जो  पैसा  मिलता  उसे  हम  अपने  राष्ट्रीय  क्षंत्र  के
 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  को  आडंर  देने  में  लगाए गे  ।  किन्तु  मैं  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूँ  ।
 क्या  हम  न  खाएं  न  खाने  दें  वाली  नीति  अपना  सकते  हैं  ?  यदि  द्विपक्षीय  पेशकश  की  जाती  तो  क्या
 मैं  दूसरे  पक्ष  वाले  को  यह  कह  सकता  हूँ  कि  यदि  आप  भारत  में  पूजो  निवेश  करना  चांहते
 तो  आप  अपने  उपकरण  नहीं  ला  यदि  आप  पूजी  लगाना  चाहते  तो  आपको  भारत  हैबी
 इलेक्ट्रिकल्स  को  आडेर  देने  होंगे  ?  यदि  हमने  इस  प्रकार  की  शर्त  रखी  तो  वे  कहते  कि  ठीक

 तब  हम  पृ  जो  नहीं  लगायेंगे  ?  इस  आपकी  संसाधन  नहीं  आपको  बिजली  नहीं
 मिलती  और  तब  आप  मुझसे  यह  प्रश्न  नहीं  पूछते  ।

 हम  दोनों  रास्तों  पर  नहीं  चल  सकते  ।  एक  के  पश्चात्  दूसरे  सदस्य  यह  कहते  आः  रहे  हैं  कि
 राजस्थान  में  इस  परियोजना  उड़ीसा  में  उत्त  उदाहरणार्थ  इंब
 पल्लन  को  आरम्भ  किसी  राज्य  का  नाम  बतायें  जहाँ  मैत्त्  पेंच  आदि
 जैसी  परियोजनाएं  मैं  कह  सकता  हूं  कि  प्रति  सदस्य  एक  परियोजना  हो  जायेगी  ।  **

 आप  मुझे  यह  भी  बताये  कि  इन  परियोजनाओं  के  लिए  मैं  कहाँ  से  संसाधनों  को  प्राप्त  करूँ  ।

 ]

 राव  बोरेख  सिंह  :  जब  बिजली  मांगते  तो  आपको  ज्यादा  रित्रोर्सेज  दिलाने  के  लिए  भी
 मधग  कर  रहे
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 ]

 थी  अमल  द्त्त  :  क्या  आप  यह  कह  रहे  हैं
 कि  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  को  तथा

 आपके  जितने  अन्य  उद्योग  उनको  पूरी  तरह  से  काम  पर  लगाये  रखने  के  लिए  आपके  पास

 संसाधच  पर्याप्त  नहीं  है  ?

 श्री  बसंत  साठे  :  ये  पर्याप्त  नहीं  हैं  ।

 श्री  अमल  दत्त  :  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  के  पास  मात्र  5000  मेगावाट  क्षमता  हैਂ

 श्री  बसंत  साठे  :  यह  पर्याप्त  नहीं  है  ।  यह  वार्षिक  क्षमता  है  ।

 श्री  अमल  बक्ा  :  5000  से  गृणा  करने  पर  पांच  वर्षों  में  यह  25000  मेगावाट  हो
 जायेगा  ।  मन्त्री  महोदय  इसका  उत्तर  दें  ।  यह  अत्यन्त  ही  भ्रामक  है  ।

 थ्री  वसंत  साहठे  :  यह  भ्रामक  नहीं  है  ।

 शी  अमल  दत्त  :  अमी  हाल  ही  में  हमें  यह  बताया  गया  था  कि  भारत  हैबी  इलेक्ट्रिकल्स
 लि०  की  क्षमता  का  मात्र  33  प्रतिशत  ही  इस  वर्ष  उपयोग  में  लाया  जायेगा  ।  अगले  बर्ष  अगर  कोई

 नये  आईर  नहीं  आते  तो  यह  अगले  वर्ष  और  भी  कम  हो  उस  विशेष  स्थिति  से  किस

 प्रकार  निपटा  कृपया  इसे  स्पष्ट  इतनी  बड़ी  मात्रा  में  बाहर  आर्डर  दिये  गये  और

 भारत  हैवी  इनेक्ट्रिकल्म  लि०  की  स्थिति  खराब  हो  रही  है  ।

 श्रो  बसंल  साठे  :  अब  तक  7?  से  80  प्रतिशत  तक  आईर  भारत  हैवी  इलैंक्ट्रकल्स  लि०

 को  दिये  गए  कितु  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  की  स्थापना  ताप  और  पनबिजली  दोनों  के

 उत्पादन  तथा  अतिरिक्त  क्षमता  के  उत्पादन  के  लिए  की  गई  है  अब  तक  यह  उत्पादन  क्षमता  का

 लगभग  3000  मेगावाट  उत्पादन  करते  में  समर्थ  हो  सका  किन््त्  इनकी  उत्पादन  क्षमता  में  दिन

 प्रतिदिन  वृद्धि  हो  रदी  है  ।  अब  तक  इस  योजना  के  पिछले  कुछ  वर्षों  में  हम  लगभग  3000  मेगावाट

 ली  दर  से  अतिरिक्त  उत्पादन  क्षमता  संस्थापित  कर  चुके  हैं  ।  किन्तु  जैसा  कि  मैंने  ये  जो  सारे

 आर्डर  हम  दे  रहे  इसमें  से भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  को  दिये  गये  80  प्रतिशत  आर्डर  केर

 और  राज्य  क्षेत्रों  से  महोदय  प्रश्न  यह  है  कि  हम  अपने  निजी  संसाधनों  से  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स
 लि०  की  पर्ण  क्षमता  का  भी  उपयोग  फिर  भी  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  को  प्री  तरह

 काम  पर  लगाये  रखी  के  लिए  हमारे  पास  पर्याप्त  संसाधन  नहीं  होंगे  ।  इसी  बात  को  मैं  स्पष्ट  करने

 की  कोशिश  कर  रहा  हूँ  |  केवल  बी.एच  ही  भी

 श्री  अमल  दस  :  हमें  यह  बतायें  कि  उमर  प्रतिशत  का  उपयोग  कर  सकते  हैं  :

 श्री  बसंत  साठे  :  इसके  लिए  आप  हमारे  पास  आयें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यवधान  उत्पन्न  न  करें  ।  इन्हें  बोलते  दें  ।

 श्री  बसंत  सःठ  :  में  श्री  अमल  दत्त  को  निराश  नदीं  करता  चाहता  ।
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 उपाध्यक्ष  सहोवय  !  मैं  किसी  भी  अन्य  सदस्य  को  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दू  गा  ।

 श्री  बसंत  साठ  :  मैं  उन्हें  व ेसारी  जानकारी  दू  गा  जो  वे  चाहते

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  एक-एक  सदस्य  को  उत्तर  न  दें  अन्यथा  मैं  कार्यवाही  का  संचालन  नहीं
 कर  सकू  गा  ।  मेरी  अनुमति  के  बिना  कार्यवाही-वृतांत  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।

 )
 *

 श्री  अमल  दत्त  :  यह  कया  व्यवस्था  है  ?  क्या  हम  लोग  बिल्कुल  नहीं  बोल  सकते  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  अभी  बोल  रहे  वे  छोड़कर  जा  नहीं  रहे  मैं  अनुमति  नहीं
 सकता  आप  प्रश्न-काल  में  प्रश्न  पू  छ  सकते  कृपया  बाधा  न  डालें  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  माननीय  मदस्य  श्री  शाहबुद्दीन  प्रे  भाषण  के  दोरान  उपस्थित
 थे  |  वे  ऐन  मौके  पर  आकर  बीच  में  प्रश्न  पूछते  हैं  और  उम्मीद  करते  हैं  कि  मैं  उसका  उत्तर
 उन्हें  सभा  में  बौठे  रहना  चाहिए  था  बाद  विवाद  में  भाग  लेने  का  यह  कोई  तरीका  नहीं  है  ।  उन्होंने
 वाद-विवाद  में  भाग  नहीं  लिया  है  ।  व्यक्तिगत  रूप  से  मांगे  गये  स्पष्टीकरण  व्यक्तिगत  रूप  से  दिये

 जहां  तक  बियली  का  सम्बन्ध  मेरे  माननीय  सहयोगी  मंत्री  ने  कल  प्रश्नों  का  विस्तार
 पूर्वक  उत्तर  दिया  मैं  मूल  रूप  से  आधारभूत  नीति  के  सम्बन्ध  में  कह  रहा  हूं  ।  व्यक्तिगत  बातों  एवं
 व्यक्तिगत  मामलों  पर  व्यक्तिगत  रूप  से  ही  विचार  किया  का  सकता  है  ।  मुख्य  बात  यह  है  कि  इन
 परियोजनाओं  को  किस  प्रकार  पूरा  दिया  जाये  तथा  बिजली  की  कमी  को  कैसे  पूरा  किया  जाये  ।
 जहां  तक  परम्परागत  तरीकों  का  सम्बन्ध  चाहे  ताप  बिजली  हो  या  पन  मैंने  बताया  है  कि
 इनकी  लागत  प्रति  मेगावाट  लगभग  1.5  करोड़  रुपये  आती  इसलिए  पूजी  निवेश  के  संसाधनों
 का  पता  लगाना  होगा  |  जहाँ  तक  पन  बिजली  क्षमता  का  सम्बन्ध  उत्तरी  हिमालय
 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  तथा  दक्षिण  में  भी  इसकी  प्रचुर  क्षमता  हमारे  पास  विशाल  क्षमता  हम  इसका
 उपयोग  नहीं  कर  पाये  क्योंकि  फन  बिजली  संयन्त्रों  को  पूरा  होने  में  आठ-दस  वर्षों  का  बहुत  लम्बा
 समय  लग  जाता  किन्तु  नई  प्रोद्योगिकी  से  अब  इसमें  कुछ  कमी  आई  फिर  अन्ततः
 धनों  को  प्राप्त  करना  आवश्यक  होगा  ।  जैसाकि  मैंने  इन  सभी  परियोजनाओं  के  लिए  द्विपक्षीय
 पेशकश  किये  जा  रहे  ऐसा  कहने  वाले  देश  मामने  आ  रहे  हैं  कि  वे  पांच  वर्षों  में  परियोजना  को
 पूरा  कर  किन्तु  हमें  अपने  उपकरण  लगाने  यह  स्वाभाविक  है  कि  कोई  भी  दान  करने
 के  लिए  तो  आता  नहीं  ।  अब  हमें  एक  राष्ट्र  के  रूप  में  निर्णय  करना  है  कि  हमारे  राष्ट्रीय  हित  में
 क्या  उचित  मैंने  कहा  है  कि  इस  देश  के  भीतर  कोई  चाहे  वह  सरकारी  क्षेत्र  से  हो  अथवा
 गर-सरकारी  क्षेत्र  यदि  वे  कुछ  अतिरिक्त  चीज  देने  को  इच्छुक  यदि  वे  आवश्यक  संसाधन  और
 धन  की  व्यवस्था  करने  के  इच्छुक  तो  मैं  यह  कहना  चाहूंपा  कि  ठीक  यह  परियोजना  इसे
 आप  पूरा

 *कार्यवाही  व॒तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 झी  असल  वत्त  :  किन्तु  आपने  पश्चिम  बंगाल  में  एक  परियोजना  को  अस्वीकार  कर  दिया  है  ।

 भरी  बसंत  साठे  :  मैंने

 बक्रेश्वर  पर  अभी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  इसे  नकारा  नहीं  गया
 श्री  अमल  क्या  आप  नहीं  चाहते  कि  हम  अपने  राष्ट्रीय  हितों  की  रक्षा  करें  तथा  सर्वोत्कृष्ट
 प्रस्ताव  प्राप्त

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  कितना  समय  लेना  चाहते  हैं  ?

 श्री  बसंत  साठे  :  मुझे  लगभग  15  मिनट  का  समय  भाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  |  कृपया  इसे  समाप्त  करें  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  बक्रेश्वर  जेसे  मामले  में  निर्णय  लेने  में  थोड़ा  भी  समय  क्यों  लग

 रहा  है  जबकि  सोवियत  संघ  और  दूसरे  देश  जापान  द्वारा  द्विपक्षीय  प्रस्ताव  किया  गया  है  तथा  एक
 अन्य  देश  भी  इसमें  इच्छुक  महोदय  बिलम्ब  इसलिए  होता  है  क्योंकि  हम  राष्ट्रीय  हितों  में  सबसे

 अच्छे  करार  करना  चाहते  हम  केवल  इसलिए  पीछे  नहीं  पड़ना  चाहते  कि  किसी  ने  कह  विया

 आप  इसे  जल्दी-जल्दी  कर  लो  ।  तब  यह  हमारे  देश  के  लिए  हानिकारक  हो  सकता  है  ।  इसलिए  हम
 अच्छे  करार  करते  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  और  यही  कारण  है  कि  विलम्ब  हुआ  है  ।  किन्तु  इस

 कोण  को  देवें  यदि  यह  पश्चिम  बंगाल  में  तो  बहुराष्ट्रोयता  का  दर्शन  सब

 एक  किनारे  कर  दिया  जाता  इम  बात  पर  जोर  दिया  जाता  है  कि  चाहे  यह  जापान  और  अमरीका

 से  संयुक्त  रूप  से  आ  रहा  बक्रेश्वर  में  परियोजना  को  पूरा  उन्हें  यह  दे  जल्दी

 इसे  शीघ्र  पूरा  करो  ।  अब  यह  किस  प्रकार  का  दर्शन  भारत  और  भारत  सरकार  इस  दर्शन  को

 नहीं  म'नते  जा  रही  हम/रा  तो  केवल  एक  ही  सर्वोपरि  हित  है  और  वह  है  राष्ट्रीय  हित  ।

 लिए  जो  कुछ  भी  राष्ट्रीय  हित  में  हम  उसे  पाने  का  प्रयास  करेंगे  । अब  इस  दर्शन  और  इस  सिद्धांत
 को  बहुत  स्पष्ट  रूप  से  समझ  लिया  जाना  चाहिए  जब  लोग  गैर-सरकारीकरण  तथा

 इन  सब्र  बातों  को  सहज  रूप  से  समझे  बिना  इनके  बारें  में  बाते  करते  हैं  ।  उन्हें  यह  जानना  चाहिये
 कि  हम  इसे  अपने  औद्योगिक  नीति  सकलप  तथा  सामाजिक  दर्शन  के  ढांचे  के  भीतर  कर  रहे  हम
 उन  संसाधनों  को  प्राप्त  करते  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  जो  हमारे  पास  नहीं  हैं  तथा  इससे  हमें  बिजली

 मिलेगी  और  हम  म।लिक  बन  इसलिए  जहां  तक  सापबिजली  और  पनबिजली  के

 शात  क्षेत्रों  कਂ  सम्बन्ध  यह  सब  बिजजी  क्षेत्र  केबारे  में  ही  अब  मैं  परम्परागत  स्रोतों  पर

 विवार  करूगा  |

 एक  साउनीय  सदस्य  :  परमाण्  बिजली  के  बारे  में  क्या  विचार  है  ?

 श्री  बसंत  साठे  :  यह  मेरे  पास  नहीं  है  ।  मैंने  कहा  है  कि  परम्परागत  ध्ोतों  यदि

 हम  संसाधनों  को  प्राप्त  करते  हैं  क़्था  ब्रहां  से  हमें  इसे  प्राप्त  करना  चाहिए  यदि  हम  प्राप्त  कर  सकते
 तो  हमें  अधिक  विजलो  प्राप्त  महोदय  वास्तव  में  हमारे  जैसे  देश  में  ऊर्जा

 की  समस्या  के  समाधान  का  भविष्य  छिपा  हुआ  है  जिसे  हम  प्राकृतिक  ऊर्जा  कहेंगे  वे  इसे
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 बसन््त  साठे  ]

 परम्परागत  ऊर्शा  हैं  ।  वस्तुतः  मैं  कि  ब्लाकृतिक  ऊर्जा  स्रोत  ।  सूर्य  से  इस  प्ृथ्ती  को

 प्रचुर  मात्रा  में  धूप  मिलती  इसके  अतिरिक्त  हमारे  समुद्री  किनारों  के  साथ-साथ  पवन  ऊर्जा  ओर

 हिमालय  की  ऊचाइयों  पर  भी  ऊर्जा  मिलती  है  देश  में  पर्याप्त  पवन  ऊर्जा  विद्यमान  यदि  हम
 इसका  उपयोग  कर  सकते  तो  इससे  बढ़कर  कुछ  भी  नहीं  यदि  बायो-मस  ओर  वायो-गैस
 का  उपयोग  कर  वो  हम  पारस्थश्रितिक्त  संतुलन  को  भी  बनाग्रे  रख  पायंगे  ।  हमने  उद्राहरणों  के

 द्वारा  इन्हें  दर्शाया  है  ।  वास्तव  मैं  इस  सदन  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  अब  तक  किसी  न  किस्री
 प्रकार  हम  परम्परागत  चोजों  से  बहुत  दूर  हट  गये  योजना  आयोग  अथवा  अन्य  स्थानों
 में  इस  अति  महत्वपूर्ण  स्त्रोत  पर  पर्याप्त  जोर  और  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  आपको  यह  जानकर
 प्रसन्नता  होगी  कि  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मुश्किल  से  238  करोड़  रुपये  निवेश  करके  केवल
 उबरकों  के  रूप  में  और  वह  भी  जैव  उवेरकों  तथा  ईंधन  और  गैस  के  रूप  हमने  230  करोड़  रुपये

 मूल्य  के  उवेरक  और  ईधन  की  बचत  की  इसके  मूल्य  को  विशेष  रूप  से  उस  गाँव  में  जहां
 परम्परागत  ऊर्जा-बिजली  नहीं  पहु  ची  वहां  गेर-परम्परागत  स्प्रोतों  से  ऊर्जा  प्राप्त  करना  सबसे  अच्छा
 तरीका  है  ।  इसकी  लोकप्रियता  के  विषय  में  कल  मैंने  बताया  था  कि  उन्नत  वायो-गैस
 बायो-मास  कितने  लोकप्रिय  हुए  हैं  ।  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  लोकाटा  झील  में  हायासिन्थ  वहुत  तीज्र  गति
 से  बढ़ता  यह  वायोमास  के  लिए  उत्तम  पदार्थ  हो  सकता  यदि  धान  की

 भूती  आदि  का  प्रयोग  गैसीफायर  से  ऊर्जा  उत्पादन  के  लिए  किया  जा  सके  तो  इससे  उक्त  स्थान  पर
 केवल  ऊर्जा  की  प्राप्ति  हो  नहीं  होगी  अपितु  इससे  विद्यत  ट्रांसमिशन  की  लागत  में  भी  कमी  होगी  ।

 हपलिए  हम  राजस्थान  में  30  मेगावाट  क्षमद्ा  के  सौर  ताप  ऊर्जा  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रयास  वर
 रहे  हैं  ।

 श्री  वद्धिलन्द्र  जेन  :  ये  केन्द्र  बाडमेर  और  जैसलमेर  जिलों  में  स्थाफ्ति  किये  ज।ने

 चाहिए  ।

 श्री  बसम्त  सांठे  :  हम  देखेंगे  कि  ये  केन्द्र  किस  जगह  स्थापित  करने  संभव  हैं  फोटोवोल्टेक
 और  ऊर्जा  के  गर-परम्परागत  स्त्रोतों  मे ंकिए  जा  रहे  नए  विकास  और  अच्य  क्षेत्रों  के
 विकास  से  यदि  अक्रिस्टलीय  सिलिकन  और  सौर्य  प्रणाली  में  वास्तविक  सफलता  प्राप्त  होती  है  तो  मैं
 समझ्षता  हूँ  कि  इससे  हमारे  ग्रामोण  क्षेत्रों  में  क्रांति  आ  जायेगी  ।  यदी  एक  वास्तविक  आशा  है  और
 मुझे  विश्वास  है  कि  हमारे  वैज्ञानिक  इस  अवसर  का  लाभ  मैं  इस  सभा  से  निवेदन  करता

 हूँ  ।  आपने  गैर-परम्परागत  स्त्रोतों  के  लिए  केवल  100  करोड़  रुपए  की  मंजूरी  दो  है  जबकि  परम्परागत
 स्त्रोतों  के  लिए  34000  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  रखा  और  आप  इस  100  करोड़  रुपए  से
 आश्चर्गजनक  प्रगति  की  उम्मीद  करते  बायोगैस  प्रदान  करते  वाला  प्रत्गोक  समेकित
 उर्जा  गांव  इन  स्थानों  पर  करने  वाली  महिलाओं  के  स्वास्थ्य  और  आंखों  की  रक्षा  करेगा  |

 एक  दिन  चिकित्सा  विशेषज्ञों  न ेकहा  कि  एक  महिला  चूल्हे  से  अपनी  सांस  में  सिगरेट  के  दो
 पैकेट  के  बराबर  धु  आ  सांस  के  साथ  अन्दर  लेती  है  ।  जिसते  फेफड़ों  और  उनकी  आंखों  को
 काफी  नुकसान  पहुँचता  इसके  अतिरिक्त  हमारे  गरीब  बच्चों  को  ईंघन  एकत्र  करने  के  लिए
 जंगलों  में  भटकना  पड़ता  है  ।  और  परम्परागत  ऊर्जा  के  प्रयोग  से  इस  सब  से  छुटकारा  मिल
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 सकता  है  ।  आपको  कैवल  यह  देखना  हैं  कि  खन्डिया  जैसे  आंदिवासो  गांव  में  यह  ऊर्जा  का
 श्रयोग  दो  सालों  में  क्या  चमत्कार  लाया  यह  सम्भव  लेकिन  इंसकें  लिए  मैं  प्'जी  निवेश

 कहां  से  प्राप्स  कर  सकता  हूं  |  माना  मैं  इस  सभा  से  कहूं  कि  मुझे  इस  ऊर्जा  के  लियो  100  करोड़

 रुपए  के  बजाय  500  करोड़  रुपया  दिया  जाय  तो  योजमा  आयोग  और  वित्त  मंत्रालय  पूछेगा  कि

 500  करोड़  रुपया  कहां  से  आएगा  ।  महोदय  मैं  पूरी  सभा  को  विश्वास  में  लेकर  एंक  सुझाव  देना

 आाहता  हूँ  ग्रामीण  समेंकित  ऊर्जा  का  यह  कार्यक्रम  ग्रामीण  क्किस  के  लिए  इंसके  द्वारा  ग्रामीण

 विकास  लाना  है  ।  अब  बक  धन  देते  की  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  लेकिन  जैसा  कि  माननीय  सदस्य

 जानते  हैं  कि  यह  धन  आम  आदमी  तक  नहीं  पहुँच  पाता  ।  इसके  बजाय  यदि  उक्त  कार्यक्रम  को
 ग्रामीण  विकास  के  अनुरूप  बनाया  जाय  चाहे  वह  सौर  पेनल  हो  या  बायोगैस  अथवा  बायोमास

 इसका  प्रयोम  ऊर्जा  में  निवेश  के  लिये  किया  जा  सकता  इससे  जीवन  का  ढांचा  ही  बदल

 जाएगा  |  इसलिए  मैं  सभा  से  निवेदन  करूगा  कि  माननीय  सदस्य  जब  भी  विभिन्न  चिषयों  तंथा
 विभिन्न  मंत्रालयों  के  मामलों  पर  बोलें  उस  समय  नैर-परम्परागत  ऊर्जा  के  कुछ  स्रोतों  को  प्राप्त  करने

 पर  भी  ध्यान  दें  तो  इससे  हमें  सहायता  मिलेगी  ।  जहां  तक  हमारे  देश  की  ऊर्जा  समस्या  सम्बन्धित

 है  मैं  समझता  हूं  इसी  में  उक्त  समस्या  का  निदान  निहित  इस  प्रकार  मैं  इन  दो  क्षेत्रों  का  मामला

 उठाना  चाहता  था  ।  जहां  तक  अन्य  जिषयों  का  सम्बन्ध  है  प्रत्येक  माननीय  सदस्य  ने  अपना-अपना
 विषय  उठाया

 की  थो  ०  शोभनपत्रीज्वर  राव  :  मैंने  एक  समान  टैरिफ  के  बारे  में  मामला  उठाया

 है  ।  यह  व्यक्तिगत  समस्या  नहीं  है  ।  विभिन्न  क्षेत्रों  में  टैरिफ  की  अलग-अलग  दरें  हैं  जिसके  कारण

 सभी  दक्षिणी  राज्यों  को  नुकसान  हो  रहा  है  |

 थी  बसन््त  साठे  :  पहले  मुझे  इस  समस्या  पर  बोलने  राज्य  विद्यत  बोर्ड  टैरिफ  दरें

 निर्धारित  करते  हैं  ।  प्रत्येक  राज्य  इसके  लिए  स्वतन्त्र

 श्री  बी०  शोमनाद्रोश्वर  राव  :  यहां  तक  केन्द्रीय  विद्युत  उत्पादन  केन्द्र  भी  विभिन्न  क्षेत्रों  के

 लिए  अलग-अलग  दरों  पर  प्रभार  ले  रहे

 श्री  बसम्त  साठे  :  प्रत्येक  राज्य  का  अपना  टैरिफ  दूसरा  जब  हमारे  पास  अलग-अलग
 क्षेत्रों  मे ंअलग-अलग  विद्य्त  केन्द्र  तो  टैरिफ  की  दर  विद्य  त  उत्पादन  लागत  पर  निर्भर  करती
 है  ।  अभी  तक  कोई  राष्ट्रीय  ग्रिड  नहीं  यदि  एक  बार  हम  देश  में  एक  सम्पूर्ण  राष्ट्रीय  ग्रिड  बना
 लें  और  एक  स्थान  से  विभिन्न  क्षेत्रों  को  विद्य  त  सप्लाई  कर  सकें  तो  शायद  एक  समान  टैरिफ  की
 संकल्पना  उत्पन्न  हो  सकती  टैरिफ  का  सम्बन्ध  उत्पादन  लागत  से

 राज्य  विद्य॒ त  बोर्डों  के  बारे  में  एक  काफी  महत्वपूर्ण  मुद्दा  उठाया  गया  व्यक्तिगत  रूप  से
 मेरा  यह  विचार  कि  इस  देश  में  किसानों  को  विद्युत  की  निःशुल्क  सप्लाई  होनी  मैं

 बड़ी  ईमानदारी  से  यह  कहता  हूँ  कि  यह  मेरा  व्यक्तिगत  विचार

 राव  धोरेनद्र  तिह  :  मुझे  उम्मीद  है  कि  सारी  सरकार  आपके  विचार  से  सहमत  होगी  ।
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 श्री  बसन््त  साठे  :  अब  हम  ऐसा  किस  प्रकार  क्या  हम  राज्य  विद्युत  बोर्डों  से  कहें  कि
 वे  इसके  लिए  भुगतान  करें  ?  ऐसी  स्थिति  में  आपके  राज्य  विद्यु  त  बोर्ड  नहीं  चल  पाएंगे  अथवा  इसके

 लिए  कोई  भी  विद्यूत  शायद  ही  ऊर्जा  संसाधन  जुटा  वे  उनका  आधुनिकीकरण  कंसे  करेंगे  ?  वे
 उनका  विस्तार  किस  प्रकार  करेंगे  ?  इसलिए  न्यूनतम  उत्पादन  लागत  से  हमें  अधिक  से  अधिक  विद्युत
 उत्पादन  करना  हमारे  केन्द्रीय  विद्यूत  केनद्र  काफी  अच्छे  संयंत्र  भार  गुणक  से  विद्युत
 उत्पादन  कर  रहे  आन्ध्  तमिलनाडु  नवेली  लिग्नाइट  कोरपोरेशन  जैसे  कुछ  राज्य  विद्यू  त
 बो्डों  में  भी  विश्व  के  सबसे  अच्छे  संयंत्र  भार  गृणक  इतना  होते  हुए  भी  यदि  आप  कहेंगे  कि  आप

 उन्हें  उनकी  उत्पादन  लागत  भी  नहीं  देना  चाहते  तो  फिर  वे  विद्य् त  बोर्ड  क्या  करेंगे  ?  मैंने  विद्युत
 मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  एक  सुझाव  दिया  था  और  राज्य  मंत्री  भी  उससे  सहमत  हुए  जहाँ  तक
 राज्य  विद्य त  बोर्डों  का  सम्बन्ध  है  मैंने  उन्हें  बोडों  को  उनकी  उत्पादन  लागत  तथा  3  प्रतिशत
 रिक्त  देने  को  कहा  ताकि  वे  अधिनियम  के  अन्तगगंत  कम  से  कम  तीन  प्रतिशत  प्राप्त  कर  सकें  ।  आप

 इन्हें  इतना  दे  उसके  बाद  आप  उन्हें  निशुल्क  देना  चाहें  वह  यदि  आप  उद्योगपतियों  अथवा
 उच्च  वोल्टेज  उपभोक्ताओं  पर  प्रभार  उच्च  लागत  से  इसकी  पूति  करना  चाहें  तो  ऐसा  करें
 आप  विभेदक  रूप  से  प्रभार  लेकिन  इसके  लिए  विद्य त  बोर्डों  को  घाटा  न  यह  पहला
 मुद्दा

 दूसरा  सरकार  का  राज्य  विद्युत  वोर्डों  से  क्या  सम्बन्ध  है  ?  वे  कहते  हैं  कि  हमने  आपको
 ऋण  दिया  है  आप  ब्याज  का  भुगतान  ब्याज  का  भुगतान  जरूर  होना  चाहिए  क्योंकि  वे  घाटे
 में  चल  रहे  क्या  आपको  इस  देश  में  राज्य  विद्य त  बोर्डो  के  सं  चित  घाटों  का  पता  है  ?

 यह
 घाटा  11,000  करोड़  रुपये  का  है  ।

 क्री  गार्गो  शंकर  यह  खराव  किस्म  के  कोयले  के  कारण  हैं  ।

 श्री  वबसन््त  साठे  :  यह  आप  क्या  कह  रहे  आपने  कोयले  का  कारोबार  किया  है  ।  आपको

 बेहतर  पता  होना  यह  खराब  किस्म  के  कोयले  के  कारण  नहीं  है  ।  अपितु  यह  कुप्रबन्ध  के
 कारण  यह  पहला  कारण  दूसरा  कारण  विभेदक  इसलिए  हमें  एक  राष्ट्रीय  नीति  के  रूप
 में  राज्य  सरकारों  से  यह  कहना  चाहिए  कि  यदि  आप  चाहते  हो  कि  टैरिफ  की  दर  भिन्न-भिन्न  न
 हो  इत्यादि  और  राज्य  सरकारें  राज्य  विद्य  त  बोड्डों  को  घाटा  न  होने  दें  क्योंकि  वे  तिम्न  दर  पर
 किसी  को  बिजली  देना  चाहते  तो  यह  एक  राष्ट्रीय  नीति  के  रूप  में  किया  जाना  चाहिए  और

 यह  नीति  हमें  निर्धारित  करनी  चाहिए  ।

 जहां  तक  कोयले  की  सपलाई  का  सम्बन्ध  है  यह  अच्छी  बात  है  कि  मिश्र  जी  ने  यह  मुद्दा
 उठाया  ।  पहले  काम  जो  हमने  किया  वह  कोयले  के  स्तर  में  सुधार  करना  जहां  तक  राख  की

 मात्रा  का  सम्बन्ध  है  दिन  पर  दिन  भारत  में  कोयले  में  अधिक  राख  का  अंश  आप  इसे  अलग

 नहीं  कर  सकते  ।  क्योंकि  यह  कोयले  में  अन्तनिहित  इसलिए  बाइलरों  का  प्रयोग  करना  चाहिए
 जिनमें  उच्च  राखांशों  युक्त  कोयले  का  प्रयोग  किया  जा  आन्श्र  प्रदेश  विद्युत  बोर्ड  ने  सिद्ध
 कर  दिया  है  कि  उन्होंने  अत्याध्िक  राख  अंश  युक्त  कोयले  का  प्रयोग  किया  और  सर्वोत्तम  उत्पादन
 प्राप्त  किया  ।  इसलिए  ऐसा  नहीं  है  कि  आप  भारतीय  कोयले  से  बहुत  अच्छी  बिजली  का  उत्पादन

 186



 4  1909  अनुदानों  की  मांगें  1987-88

 नहीं  कर  सकते  ।  जहाँ  तक  बाह्य  मामलों  का  सम्बन्ध  है  आप  देखेंगे  कि  विद्य॒ त  केन्द्रों  से  कोयले  की
 शिकायतों  में  कमी  आई  ये  105  से  घटकर  10  हो  गई  अर्थात  15  प्रतिशत  से  घटकर  |
 प्रतिशत  हो  गई  इस  प्रकार  स्तर  में  सुधार  आ  रहा  है  ।

 एक  मुद्दा  जो  कल  श्री  कृष्ण  अय्यर  ने  उठाया

 श्री  गार्गो  शंकर  डीजल  की  खपत  बढ़  गई  कोयले  के  साथ  वे  डीजल  का  प्रयोग
 करते  हैं  ।

 श्री  बसन्त  साठे  :  जहां  तक  श्रमिक  पारी  उत्पादन  का  सम्बन्ध

 श्री  वी०  एस०  कृष्ण  अग्यर  आप  मेरी  बात  को  दोहरा
 रहे  थे  ।

 क्री  बसन््त  तृतीकोरोन  जैसा  यहां  श्रीकृष्ण  अय्यर  ने  कहा  वहां  35000

 मीट्रिक  टन  पत्थर  राज्य  विद्युत  बोर्डों  के  अध्यक्षों  के  सम्मेलन  में  मैंने  कहा  कि  यदि  हमें  वे

 पत्थर  मिलते  हैं  तो  हम  उसकी  लागत  वहन  करेंगे  और  कोयले  की  कम्पनी  उसका  भुगतान  करेगी  ।
 लेकिन  हमने  कहा  कि  हम  वहां  अपना  दल  आप  जानते  हैं  कि  उन्हें  क्या  मिला  ?  अपने  दोरे
 के  दौरान  उन्होंने  पाया  कि  अक्तूबर  1983  से  फरवरी  1987  तक  एक  स्थान  पर  केवल  10,574

 मीट्रिक  टन  पत्थर  का  ढेर  लगाया  गया  कुल  सप्लाई  किए  गए  कोयले  का  यह  0.13  प्रतिशत
 प्रतिशत  के  रूप  में  आप  हसे  कई  टन  मानते  हैं  तो  इसे  आदमी  ढो  नहीं  किन्तु  कुल

 कोयले  के  प्रतिशत  के  रूप  में  क्या  आप  मुझसे  वास्तव  में  यह  कहलवाना  भाहते  हो  कि  बहुत  बड़ी
 मात्रा  में  पत्थर  पाये  गए  हैं  और  इस  संबंध  में  शिकायत  करना  चाहते  हो  ।

 शाव  बीरेन्द्र  सह  :  दल  की  रिपोर्ट  हमें  दें  ।

 श्री  वसन््त  साठे  :  मैं  आपको  दल  की  रिपोर्ट  दे  रहा  हूं  ।  इस  प्रकार  कोयले  की  किस्म  में  सुधार
 हो  रहा  हम  यह  सुनिश्णित  कर  रहे  हैं  कि  इस  योजना  के  अन्त  तक  कोयले  की  शत
 प्रतिशत  सप्लाई  कोयले  की  प्ररा-उठाई  करने  वाले  संयंत्रों  के  माध्यम  से  हो  ताकि  बाह्य  माल  के  रूप
 में  मापको  अच्छी  किस्म  का  कोयला  प्राप्त  हो  सकें  ।

 संक्षेप  स्थिति  में  सुधार  लाते  के  लिए  हम  ये  कदम  उठा  रहें  हैं  परस्तु  जैसा  कि  मैंने  कह
 कि  कार्य  निष्पादन  को  बेहतर  बनाना  हमारा  मुख्य  ध्येय  प्रत्येक  श्रमिक  पारी  उत्पादन  में
 जो  कि  कोयला  ओर  अन्य  क्षेत्रों  में  विश्व  में  सत्रसे  कम  सुधार  करना  पड़ेगा  तथा  इसे  विश्व
 मानकों  के  स्तर  तक  लाना  होगा  ।  ऐसा  करने  पर  ही  कोयले  की  उत्पादन  लागत  तथा  ऊर्जा  की

 उत्नादत  लगा  को  कम  जः  सकता  है  और  इसते  देश  में  संसाधन  उत्पन्न  करने  में  सहायता
 मिलेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं
 अब

 ऊर्जा  मंत्रालय  से  संब्रंधित  अनु  दानों  की  मांगों  को  प्रस्तुत  करता
 प्रश्न  यह  है  :
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 काये  सूची  के  स्तम्भ  2  में  ऊर्जा  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  17  से  19  के  सामने

 दिखाये  गये  मांग  शौर्षों  के  संबन्ध  में  31  1988  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के

 दौरान  होने  वाले  खर्चों  की  अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य  सूची  के

 स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  संबन्धी  राशियों  से  अनधिक  संबंधित  राशियां

 भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जायें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 लोक  सभा  द्वारा  स्वीकृत  वर्ष  1987-88  के  लिए  कर्जा  मंत्रालय
 से  संबंधित  अनुदानों  की  मांगें

 मांग  मांग  का  13  1987  को  सदन  द्वारा  स्वीकृत  अनुदान
 संख्या  नाम  सदन  द्वारा  स्वीकृत  की  मांग  की  राशि

 लेखानुदान  की  मांग
 की  राशि

 ॥  2  3  4

 राजस्व  पूजी  राजस्व  पूजी
 रू  र०  रू०  रू०

 ऊर्जा  मत्रालय

 17.  कोयला  21,81,00,000  1,98,00,00,000  1,09,02,00,000  9,90,00,00,000
 विभाग

 18.  विद्य्  त  43,26,00,000  2,72,09,00,000  2,16,29,00,000  11,35,18,00,000
 विभाग

 19.  16,92,00,000  61,00,000  80,00,00,000  3,04,00,000
 पारम्परिक

 ऊर्जा  घ्रोत

 विभाग

 अनुवाद ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  मध्यान्ह  भोजन  के  लिए  स्थगित  होती  है  तथा  समा  2.20  बजे
 पर  पुनः  समवेत  होगी  ।
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 लिन  जन जक->>रकममनक,

 भण्प०

 सभा  भल्यानह  भौजन  के  लिए  2.20  बे
 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 2.20  भ०प०

 पष्यान्हु  भोजन  के  पश्चात  लोक  सभा  2.23  बजे  स०प०  पर  पुनः  समवेत

 जिपाध्यक्ष  भहोदय  पीठासीन  ]

 की

 प्ांनव  संसाधन  बिकास  मंत्रालय

 जिनुकाद ]

 जपा!त्यक्ष  महोदय  :  शभा  अब  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  से  संबंधित  भांग  संत्या  44  से

 पर  चर्चा  और  मतदान  करेगी  ।  इसके  लिये  6  घंटे  का  समय  नियत  किया  गया

 सदन  में  उपस्थित  जिन  माननीय  सदस्यों  के  अनुदानों  को  मांगों  सम्बन्धी  कटौतो  प्रस्ताव

 परिचालित  किए  जा  चुके  बे  यदि  अपने  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहते  तो  जिन्हें  मिनट

 के  भीतर  सभा-क्टल  पर  परव्वियां  बेज  दें  जिनमें  उन  कटौती  प्रस्तावों  की  संस्यायें  लिखी  जिन्हें  वे

 प्रस्तुत  करना  चाहते  केवल  उन्हीं  कटोती  प्रस्ताओं  को  प्रस्तुत  किया  गया  साना  जायेगा  ।

 इस  प्रकार  प्रस्तुत  किये  माने  गये  कटौती  प्रस्तावों  की  कम  संदयाओं  को  दर्शन  वाली  एक

 सूची  शीक्र  सूचमा  पट्ट  पर  लगा  दी  जायेगी  पदि  कितती  सदस्य  को  उस  सूची  में  कोई  गलती  मिले  तो

 उसे  उसकी  खूखना  अविलम्व  समा-पटल  पर  कार्यरत  अधिकारी  को  देनी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ;

 कार्य  सूचौ  के  स्तम्भ  ?  में  मानव  संस।धन  विकास  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संक्या  44  से

 47  के  स'मते  दिखाये  गये  मांग  शीर्षो  के  संबन्ध  में  मार्च  कावश्यक  को  समाप्त  होने  वाले  वर्षो

 में  संद'य  वे  दौराम  होने  वाले  ख्चों  की  अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने  के

 लिये  कार्य  सची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूजी  लेक्षा  संबंधी  राशियों  से

 अनधिक संबंधित राशियां भारत की संवचित निधि में से राष्ट्रपति को थी __ ॒औ[औ[औ[औेैेै-+ +राष्ट्रपति की सिफारिश में प्रस्तुत ।
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 लोक  सभा  की  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  बर्ष  1987-88  7-88
 के  लिए  सानव  संसाधत  विकास  मंत्रालय  से  संबंधित

 अनुदानों  की  मांगें

 मांग  संख्या  सांग  का  13  1987  को  सदन  सदन  को  स्वीकृति  के
 ताम  द्वारा  स्वीकृत  लेखानुदान  लिये  प्रस्तुत  अनुदान  की

 की  मांग  की  राशि  मांग  की  राशि

 1  2  3  4

 राजस्व  पूजी  राजस्व  पू'जी
 रू  रू  र्०  या

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय

 44.  शिक्षा  विभाग  1,81,83,00,000  8,00,000  10,25,48,00,000  42,00,000

 45.  युवा  कार्य  और
 खेल  विभाग  14,02,00,000  58,00,000  70,11,00,000  2,92,00,000

 46,  कला  और  संस्कृति  22,84,00,000
 रा  82,91,00,000  20,50,00,000

 47.  महिला  और  शाल
 विकास  विभाग  43,80,00,000

 aa  1,90,97,00,000

 श्री  आनन्द  गजपति  राजू  :  उपाध्यक्ष  आज  हम  मानव  संसाधन  विकास
 मंत्रालय  की  मांगों  पर  विचार  कर  रहे  परन्तु  मैं  एक  बात  अनुमव  करता  हु  कि  जहाँ  तक  विकास
 का  संबंध  है  राज्यों  मे ंमानव  संसाधन  को  इतना  महत्व  नहीं  दिया  गया  यहु  एक  ऐसा  विषय  है  जो

 बहुत  ही  नीरस  है  तथा  इसके  महत्वपूर्ण  होने  के  बावजूद  भी  कोई  इसके  प्रति  उत्साही  नहीं  प्रतीत  होता
 इसके  क्षेत्र  विस्तृत  है  और  जिन  मुद्दों  पर  विचार  किया  जाता  है  उनकी  संरूया  भी  बहुत  अधिक  है

 अत  एवं  मैं  अपने  आपको  कुछ  बातों  तक  ही  सीमित  रथ्वते  हुए  शिक्षा  के  बारे  में  कुछ  विचार  प्रस्तुत
 करता  ।

 ऐतिहाएहिक  दृष्टि  से  शिक्षा  का  प्रारम्भ  उन्नीसवीं  शताव्दि  में  लाई  मैकाले  द्वारा  बनाई  शिक्षा
 नीति  से  उसने  आधुनिक  शिक्षा  के  लिए  आधार  भूमि  तैयार  की  जिसका  आज  तक  अनुकरण
 किया  जा  रहा  परन्तु  हमें  शास्त्रोय  शिक्षा  को  अवैज्ञानिक  कह  कर  नकारना  नहीं  चाहिए  ।
 सागान्यतः  अज  यह  विचार  धारा  पाई  जाती  है  कि  शिक्षा  का  नौकरी  से  जुड़ा  होना  या  उसके
 ध्यवसायीकरण  आज  कीं  सबसे  बड़ी  भावश्यकता  है  और  शास्त्रीय  शिक्षा  को  महत्वहीन  करार  दिया
 जा  रहा  अभिव्यक्ति  अपने  दृष्टिकोण  व  भावना  को  व्यक्त  करने  तथा  किसी  ऐसे  तथ्य  को  समझने
 के  लिए  जिसे  मात्र  वैशानिक  भाषा  में  अभिव्यक्ति  नहीं  किया  जा  सकता  शास्त्रीय  शिक्षा  का  बाज
 भी  अपना  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  है  ।
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 इसलिए  एक  सामान्य  व्यक्ति  क ेलिए  दइसकी  आवश्यकता  सरकारी

 अधिक  और  बहुत  से  व्यक्ति  मूल  रूप  से  सामान्य  व्यक्ति  होते  हैं  जो जटिल  मामलों  को  व्यक्त  करने
 की  उन  पर  निर्णय  लेने-में  सफल  होते  यद्यपि  हम  शास्त्रीय  शिक्षा  के  विरंद्ध  भले  ही  हो  पर  फिर  भी

 पाठ्यक्रम  में  इसका  एक  महत्वपूर्ण  स्थान

 विशेषीकरण  की  भी  अपनी  हानियां  हैं  जैसे  भल्प  आशावादिता  और  चकाौंध  पैदा  करना
 जिसके  पास  हम  एक  स्थान  विशेष  से  आगे  या  अपने  आस  पास  देखने  में  असमर्थ  रहते  इसलिए
 शास्त्रीय  शिक्षा  की  होड़  नहीं  करनी  फिर  भी  व्यवसायीकरण  के  लिए  एक  महत्वपूर्ण  स्थान

 है  ।  लेकिन  व्यवसायीकरण  की  बात  करने  से  पहले  हमें  यह  देखना  चाहिए  कि  हमारी  अथं  व्यवस्था
 को  कितनी  श्रम  शक्ति  की  आवश्यकता  है  और  हमारे  देश  की  अथंव्यवस्था  को  किस  तकनीकी  अभाव  का
 सामना  करना  पड़  रहा  आज  हम  देखते  हैं  कि  रोजगार  नियोजन  की  हमारी  योजना  बहुत
 अवैज्ञानिक  सिद्ध  हुई  कुछ  आंकड़  एकत्र  किए  गए  हैं  कुछ  जानकारी  दी  गई  है  और  कुछ  लोगों  को
 इस  बारे  में  नियुक्त  किया  गया  इसके  फलस्वरूप  जो  परिणाम  हमें  प्राप्त  हुआ  है  बह  कुछ  ऐसा
 नहीं  कि  जिसमें  सुधार  की  गुजाइश  हैया  ऐसा  कुछ  नहीं  है  जिसके  आधार  पर  हम  लोगों  को  खपा

 और  अर्थव्यवस्था  में  लोगों  को  रोजगार  दे  हम  देखते  हैं  कि  कभी  40  मिलियन  लोग
 बेरोजगार  हैं  या  5  मिलियन  युवक  बेरोजगार  हैं  या  16  मिलियन  शिक्षित  वेरोजगार  यहाँ  तक  कि
 इस  संबंध  में  भिन्न-भिन्न  आंकड़े  दिए  जाते  हैं  परन्तु  उन्हें  कहां  और  कैसे  नियोजित  किया  जा  सकता

 है  जैसे  मतलों  पर  कभी  विचार  नहीं  किया  जाता  क्योंकि  श्रमशक्ति  नियोजन  संबंधी  इकट्ठे  किए  गए
 क्षांकड़  अपर्याप्त  होते  इसमें  सुधार  किया  जाना

 आज  हम  सूचना  युग  में  पश्चिमी  राष्ट्र  सूचना  युग  में  और  सघन  औद्योगिक  जानकारी  के

 एुग  में  इस  स्थिति  में  जब  हमारे  देश  को  जानकारी  प्रधान  उद्योग  और  सूचना  अर्थव्यवस्था  की
 सामाजिक  प्रक्रिया  और  इसको  सोच  आदि  का  महत्वपूर्ण  अंग  बन  जाती  है  तब  हमारी  व्यवस्था  में

 सुधार  आना  चाहिए  ताकि  हम  चिमनी  के  धुए  उगलती  फैंक्टरियों  के  स्तर  से  सूचना  और  सघन
 जानकारी  के  स्तर  तक  पहुंच  सके  इस  प्रकार  हम  पाते  हैं  कि  हम  पिछड़  रहे  इसलिए  हम

 यह  मह॒पूस  करते  हैं  कि  हम  पिछड़  रहे  हैं  हमारी  मौजदा  तकनीक  बहुत  पुरानी  हो  चुकी  है  और  उसमें
 काल  संबंधी  दोष  आ  गए  है  इसलिए  इसमें  वैज्ञानिक  प्रबंधन  की  प्रक्रिणा  की  बड़ी  आवश्यकता
 ओर  फिर  यह  उद्योग  प्  जी  प्रधान  है  या  वह  उद्योग  श्रम  प्रधान  है  जैसी  परिभाषाओं  का  अब  बोई
 मटतव  नटों  रह  इसलिए  इप  बत  को  सुनि।रचत  करने  के  लिए  कि  ये  पुरानी  परिभाषाएं  समाप्त  हो
 जाएं  और  उनके  स्थान  पर  नई  परिभाषाय  स्थापित  करने  के  लिए  शिक्षा  और  मानव  स  साधन  विकास
 प्रक्रिता  के  लिए  अत्यन्त  आवश्यक  आज  हम  देखते  हैं  कि  शिक्षा  और  मानव  संसाधन  विकास  पुरानी
 हो  गई  हैं  और  अगर  अर्थव्यवस्था  समाज  आगे  बढ़ता  है  और  शिक्षा  और  विकास  पीछे  रह  जाता  है  तो
 यह  एक  अभाव  है  जिसे  दूर  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इसलिए  आगे  बढ़ने  के  लिए  हमें  इस  अन्तर
 को  समाप्त  करना

 हम  देखते  हैं  कि  शिक्षा  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  नवीन  प्रयत्न  किए  गए  इससे  कोई
 इन्कार  नहीं  कर  सकता  सदन  में  और  विभिन्न  समितियों  में  इस  मुद्दे  पर  चर्चा  की  गई  परव्तु स

 बारे  में  नये-नये  प्रयास  करना  ही  कापी  नहीं  है  क्योंकि  हम  अर्थविशान  को  अपेक्षाकृत  अधिक
 व्यवहार  में  ला  रहे  यह  एक  श्रेष्ठ  व्यवस्था  हम  ब्लेकबोड़  क्रांति  की  बात  करते  हम
 लयों  के  लिए  अच्छे  च्रॉक  की  बात  करते  हम  विद्यालयों  के  लिए  कम्प्यूटर  सुविधाओं  के  बारे  में
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 बातें  करते  लेकिन  हम  यह  देखते  हैं  कि जब  इसका  कार्यान्वयन  करते  हैं  तब  यह  सब  कुछ  नहीं

 होता  क्योंकि  हर  बात  सामान्य  रूप-से  होती  हुईं  प्रतीत  होती  है  अथवा  उस  तरीके  से  होती  हुई  प्रतीत

 होती  है  जैसे  इन  सभी  वर्षों  में  हुआ  करती  अतः  प्रक्रिया  में  कुछ  तेजी  लाने  तथा  विश्वास  बढ़ाने

 की  आवश्यकता  है  जिससे  शिक्षा  पुनः  केन्द्रीय  घटक  बन  और  यह  विकास  के  लिए  अ्ररणा  देने

 वाला  घटक  बन  सके  ।  अतः  इन  सभी  बातों  के  अतिरिक्त  आजकल  इस  सस््वन्ध में  मुहय  समस्या

 वित्तीय  नियतन  की  यद्यपि  हम  यह  देखते  हैं  कि  शिक्षा  क ेलिए  बजट  में  800  करोड़  अधिक

 घनराशि  का  प्रावधान  किया  गया  है  तथापि  यह  धनराशि  अपर्याप्त  ह ैऔर  इससे  शिक्षा  को

 प्रोत्साहन  नहीं  मिल  सकता  है  ।

 यहाँ  तक  कि  जो  वृद्धि  की  गई  है  उससे  शिक्षा  के  अतिरिक्त  अनुसंधान  और  विकास  कार्य  को
 भी  आगे  नहीं  बढ़ाया  जा  सकता  यह  वृद्धि  अपर्याप्त  मैं  यह  सुझाव  देना  चाह्ूँगा  कि  शिक्षा  के

 लिए  यहाँ  तक  कुछ  उपकरों  से  घन  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  जिन्हें  विभिनत  क्षेत्रों  से  इकट्ठा
 किया  जा  सकता  है  क्योंकि  हम  यह  जानते  हैं  कि  प्रारम्भिक  नियतन  अपर्याप्त  कभी-कभी  आप  उस

 तरह  भो  उपकर  लगा  सकते  हैं  जिस  प्रकार  गत  वर्ष  सभा  ने  विपक्ष  की  युक्ति  के  आधार  पर  अनुसंधान
 और  विकास  के  सम्बन्ध  में  5  प्रतिशत  से  10  प्रतिशत  तक्र  उपकर  छगाये  थे  ।  इसी  प्रकार  कुछ
 कर  लगाये  जाने  चाद्विए  जिससे  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  जो  कुछ  किया  यया  है  यह  कभी  बेकार  न  जाये  भौर
 हससे  हमेशा  देश  का  विकास  हो  ।  यद्यपि  यह  अप्रत्यक्ष  तथापि  इससे  प्राप्त  होने  वाले  लाभों  को
 वास्तविक  दृष्टिकोंण  से  देखा  जाना  चाहिए  ।

 गुणात्मक  और  परिमाणात्मक  दोनों  प्रकार  की  उन्नति  होनी  हम  हमेशा  शिक्षा  के
 बारे  में  यह  सोचते  हैं  कि  शिक्षा  एक  ऐसा  विषय  है  जिसके  लिए  धन  पानी  की  तरह  बहाया  जा  रहा
 है  ।  लेकिन  हम  देखते  हैं  कि  शिक्षा  एक  ऐसा  विषय  है  जिससे  हम  महत्वपूर्ण  जानकारी  प्राप्त  कर  सकते

 यवि  हम  म'नव  शक्ति  को  प्रशिक्षित  करने  में  समर्थ  यदि  हम  युवा  स्नातकों  को  प्रशिक्षण  देने
 में  समर्थ  यदि  हम  उन्हें  उचित  दिशा  निर्देश  देने  में  समर्थ  हैं  तब  उनके  द्वारा  देश  के  विकास  के
 लिए  दिया  गया  योगदान  निश्चित  रूप  से  उन  पर  व्यय  की  गई  धनराशि  से  अधिक  होगा  ।

 अब  मैं  उन  मुख्य  मुहों  पर  आता  हू  जिन  पर  बार-बार  बर्चा  की  जाती  है  लेकिन  हन  दिनों
 शायः  हुई  चर्चा  से  हम  यह  देखते  हैं  कि  चॉकों  और  सूचना-पटों  की  कमी  गाँवों  में  बच्चों
 के  पढ़ने  लिए  कोई  स्थान  नहीं  उन्हें  खुली  जगहों  में  पढण्या  जाता  उन्हें  छप्परों  के  नीचे
 पढ़ना  पड़ता  उन्हें  ऐवी  इमारनों  में  पढ़ना  पढ़ता  है  जिनमें  पानी  टपकता  उनके  विद्यालयों  में
 जवित  ब्लैक-बोर्ड  भी  नहों  होते  हैं  ।  उनमें  चॉक  भी  नहीं  होते  उनको  लिखने  के  लिए  कागज  और
 स्लेटें  भी  उपलब्ध  नहीं  जब  आप  शिक्षा  के  विकास  के  बारे  में  बातें  करते  हैं  और  आप  इन

 पूर्ण  मामलों  क ेलिए  धनराशि  उपलब्ध  कराने  में  भी  सक्षम  नहीं  हैं  तब  शिक्षा  का  शिक्षा
 की  शिक्षा  में  गुणात्मक  सुधार  कंसे  हो  सकेगा  क्योंकि  इन  मूल  सुविधाओं  के  वगैर  कुछ  भी
 कार्यात्वित  नहीं  किया  जा  सकता

 णहाँ  तक  भांध्न  प्रदेश  का  सम्तस्ध  यह  शिक्षा  की  दृष्टि  से  पिछड़ा  हुआ  राज्य  आंकड़ों
 से  यद्द  दिश्लाया  गया  है  कि  शिक्षा  की  ओर  विशेष  रूप  से  मद्दिलाओं  को  शिक्षित  करने  की ओर  अधिक
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 ध्यान  दिया  जाना  अतः  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  अनुरोध  करूगा  कि  महिलाओं  के  शिक्षा
 स्तर  को  ऊँचा  उठाने  के  अतिरिक्त  धनराशि  दी  जानी  चाहिए  क्योंकि  महिलाएं  शिक्षा  के  क्षेत्र  में

 बहुत  पिछड़ी  हुई  हैं  ओर  महिलाओं  को  शिक्षा  के  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  अधिक  प्रोत्साहन  देने

 की  आवश्यकता

 इसके  अनौपचारिक  ओर  प्रीढ़  शिक्षा  में  सुधार  करने  की  आवश्यकता
 चारिक  तथा  प्रौढ़  शिक्षा  ही  शिक्षा  को  साधारण  व्यक्ति  तक  पहुंचा  सकती  शिक्षा  को
 रण  व्यक्तियों  तक्र  पहुंबाने  के  प्रयास  में  हमें  उन  सभी  संसाधनों  का  उपयोग  करना  चाहिए  जो  हमारे
 पास  उपलब्ध  आज  हम  यह  देखते  हैं  कि  जिस  व्यक्ति  ने  ग्रामीण  क्षेत्र  में  शिक्षा  पाई  है  वह  अन्यंत्र
 शिक्षा  पाने  वाले  व्यक्ति  की  तुलना  में  अधिक  योगदान  देगा  ।  उश्तमें  कार्य  करने  की  इच्छा
 ओऔर  काय॑  करने  का  मार्ग  प्रशस्त  होगा  ।  वह  समाज  के  लिए  उससे  अधिक  योगदान  देगा  जिसकी  उससे
 अपेक्षा  की गयी  थी  ।  अतः  अनौपचारिक  शिक्षा  और  श्रौड़  शिक्षा  को  अतदेखा  नेंहीं  किया  जा  सकता

 मह  शिक्षा  का  केग्द्र  है  और  उसके  कछ  अतिरिक्त  मियतम  किया  जाना  इसके

 लिए  कुछ  और  नया  परिवतंन  लाने  बाली  योजना  लायी  जानी  चाहिए  ।

 मेरा  विचार  है  कि  अनौपचारिक  और  प्रौढ़  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  कम्प्पूटरींकरण  किया  जाना  चाहिये
 क्योंकि  छोटे  बच्चे  भेड  और  बकरियों  की  देखभाल  करते  हैं  फार्मों  पर  जते  हैं  जंगलों  में  लकड़ी  इकट्ठा
 फरने  जाते  और  उनको  यह  देखने  के  लिए  समाज  की  वास्तविक  प्रायोजना  और  सहायता  की
 श्यकता  होती  है  कि  बे  उस  स्थिति  में  आने  में  समर्थ  है  जिसमें  वे  कार्य  करने  के  लिए  शिक्षित  आज
 वे  केवल  अशिक्षित  ही  नहीं  हैं  वल्कि  वे  कार्य  करने  में  भी  पूर्णतः  अशिक्षित  हैं  और  वे  किरहीं  प्रक्रियाओं
 में  भाग  लेने  में  समर्थ  नहीं  हैं  जिनका  श्रायोजन  सरकार  या  समाज  अथवा  जनता  करती  अतः

 अनौपचारिक  शिक्षा  पर  जोर  देने  को  आवश्यकता  है  ।

 एक  अन्य  विषय  जिस  पर  मैं  जोर  देना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  अनुसूचित  अनुसूचित
 जन  पिछड़ी  जातियों  और  महिलाओं  की  शिक्षा  के  मामले  में  विशेष  रूप  से  स्थिति  अत्यधिक

 अलाभप्रद  है  उनके  लिए  जो  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जाती  हैं  वे  केवल  कागजों  मौर  योजनाओं  तक

 सीमित  रहती  हैं  और  व्यवहार  में  उनके  लिए  कुछ  भी  नहीं  किया  जाता  लेकिन  जब  उनको

 कार्यान्वित  किया  जाता  है  तो  पता  लगता  है  कि  उनकी  आवश्यकताओं  को  पूर्णतः  पूरा  नहीं  किया

 जाता  है  और  सभी  व्यावहारिक  उद्देश्यों  क ेलिए  उनकी  अपेक्षा  की  जाती  है  और  उन्हें  राष्ट्रीय
 में  नहीं  मिलाया  जाता  अतः  उन्हें  राष्ट्रीय  मुख्यधारा  में  मिलाने

 के  विचार  से  कुछ
 अतिरिक्त  प्रयाप  किए  जाते  चाहिए  और  अनुसूचित  अनुमूचित  जन  पिछड़ी  जातियों

 महिलाओं  के  लिये  अतिरिक्त  नियतन  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  यहाँ  तिभाषा  सूत्र  की  पुष्टि  के  सम्बन्ध  में  उल्लेख  करना  बुनियादी  रूप  से

 हम  एक  राष्ट्र  बने  रहना  चाहते  हम  मिलकर  रहना  चाहते  हैं  और  सभी  उद्देश्यों  के  लिए  एक

 रहना  चाहते  हैं  त्रिभाषा  सूत्र  अर्थात  हिन्दी  अंग्र  जी  और  प्रादेशिक  भाषा  की  अत्यधिक  आवश्यकता

 क्या  हम  इसे  पूरी  तरह  से  कार्यानिदित  करते  में  समर्थ  हैं  और  यदि  हम  यह  देखने  में  समर्थ  हैं  कि

 ऐसा  लगभग  सभी  राज्यों  में  किया  गया  हम  यह  देखेंगे  कि अलग-अलग  राजनैतिक  पार्टियों  के
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 आनन्द  गजपति

 राज्य  अलग-अलग  तरीकों  से  चलते  हैं  लेकिन  भावनात्मक  और  राष्ट्रीय  विचारधारशाओं  से  प्रष्येक
 व्यक्ति  राष्ट्र  क ेसाथ  ह ैऔर  यह  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  यह  बहुत  ही  तुच्छ  दिखाई  दे  सकता  है
 लेकिन  जब  हम  ग्राप्नीण  क्षेत्र  की ओर  जाते  हैं  और  जब  हम  देश  के  विभिन्न  राज्यों  को  देखते  हैं  तब

 हमें  पता  लगता  हैं  कि  इसका  अत्यधिक  महत्व  हूँ  ।

 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहूँगा  कि  शिक्षा  को  जारी  रखने  का  विचार  शिक्षा  और  समाज  में  निहित
 होना  चाहिए  क्योंकि  हम  यह  देखते  हैं  यद्यपि  स्नातक  और  स्नातकोत्तर  भी  हों  वे  शिक्षित  हो  सकते  हैं
 लेकिन  कार्य  की  दृष्टि  से  वे  अशिक्षित  वे  अपने  को  उन  कठिनाइयों  और  दबाव  का  मुकाबला  करने  में
 असमर्थ  हैं  जिसे  समाज  उन  पर  डालता  हूँ  ।  इसलिए  यहां  शिक्षा  को  जारी  रखने  का  मामला  बनता  है  ।
 शिक्षा  में  गुणात्मक  और  परिणात्मक  सुधार  किया  जाना  चाहिए  यदि  हम  ये  सभो  बातें  करने  तथा
 इस  सभा  के  सभी  पार्टियों  के  सदस्यों  की  राय  लेने  में  तथा  इसे  मंत्री  महोदय  और  उमके  अधिकारियों
 के  समक्ष  रखते  और  इसका  निर्णय  उनके  ऊपर  छोड़ने  में  समर्थ  तो  मेरे  विचार  से  हमको  एक
 अच्छे  समाज  और  एक  अच्छे  भारत  का  निर्माण  करने  का  एक  अच्छा  अवसर  मिलेगा  ।

 |

 श्री  डी०  पी०  यावव  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  राव  साहब  को
 धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  और  इस  को  मैं  सपोर्ट  करने  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  आज  जो  शिक्षा
 की  नयी  नोति  हमारे  सामने  आई  है  उसमें  एक  विश्वास  भी  राष्ट्रीय  आत्मविश्वास  लोगों  में  जगा

 इसका  एफ  दष्ंन  है  और  इसकी  एक  रूपरेखा  हैँ  ।  इस  दशेन  और  रूपरेखा  को  बनाने  में  राव
 आपने  जितनी  मेहनत  की  एक  राजनेता  की  हैसियत  उसके  लिये  मैं  आपको  बहुत  बहुत

 धन्यवाद  देता  जब  कभी  भी  हम  शिक्षा  की  बात  करते  हैं  तो  इसकी  परिभाषा  के  सम्बन्ध  में  अनेक
 सरह  की  बातें  कही  जाती  दुर्भाग्य  से  इस  देश  में  मेकाले  कब  जिन्दा  कब  मर  उसका
 नाम  बराबर  लिया  जता  मेरी  राय  से  तो  उसका  नाम  हमें  भूल  जाना  चाहिए  क्योंकि  एक  नए
 दशन  और

 पर्रिप्र  क्ष्य
 में  जो  कुछ  हमने  किया  है  वह  कम  नहीं  हम  केवल  इस  बात  को  कहते

 जैसा  कि  कहा  जाता  है  इंटिगरेट  निश्चित  रूप  से  हमें  यह  देखना  चाहिए  कि
 राष्ट्र  ने  शिक्षा  के  क्षेत्र

 में
 काफी  तरक्की  की  यदा-कदा  लोग  इस  बात  की  चर्चा  करते  हैं  कि  हमारे

 देश  में  30-35  करोड़  लोग  निरक्षर  लेकिन  यद्  कभी  नहीं  बोलते  कि  इतने  लोग  हमारे  देश  में
 साक्षर  हुए  हैं  ।  शाक्षरों  की  संख्या  भी  हमारे  देश  में  बहत  बढ़ी  स्कूलों  की  संख्या  भी  बढ़ी  है और
 शिक्षकों  की  संद्या  भी  बढ़ी  जो  भी  सच्चाई  है  उसको  हमें  उजागर  करना  चाहिए
 क्योंकि  राष्ट्र  क ेसामने  जनसानस  को  अगर  बता  दिया  जाए  कि  आपने  जो  कुछ  किया  आपके  लिए
 जो  कुछ  हुआ  है  वह  निराशावादी  सत्र  बेकर  की  चीजें  आपके  लिए  कुछ  नहीं  हो  रहा
 है  ऐसे  में  राष्ट्र  भटक  राष्ट्रकों  भटकाव  की  स्थिति  में  ल ेजाने  की  कोशिश  न  कीजिए  ।
 इसरो  जो  फिलासॉफी  हमको  उसकी  तरफ  जाना

 क्षी  तारायण  चौबे  :  फिलोसॉफी  तो  बताइए  ।

 क्री  डी०  पी०  यादव  :  फिलोसॉफी  गही  यदि  आप  संझया  में  फिलोसॉफी  यही  है
 कि  1950-51  में  इस  देश  में  प्राइमरी  रुकूलों  की  संक्या  मात्र  209,676  थी  अब  यह  संझया
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 5,50,000  क्या  इसमें  वृद्धि  नहीं  जहां  मॉडल  स्कूल  मात्र  13  हक्षार  वहां  अब
 1,40,000  जहा  हाई-स्कूल  मात्र  7,288  आज  करीब-करीब  60  हृ॒ज्ञार  हाई-स्कूल
 कालेज  जहां  48  वहां  भाज  करीब-करीब  4  हज़ार  कालेज  टैक््नीकल  फालेज  147  आज
 1,500  टेक्नीकल  इन्स्टौट्यूट्स  और  कालेजेज  यूनिवर्सीटीज़  जहां  28  थीं  और  आज  उनकी  संख्या
 135  ये  आंकड़े  इस  बात  के  सबूत  हैं  कि  निश्चित  रूप  से  इस  देश  में  शिक्षा  के  मामले  में  आगे
 काम  हुआ  इसलिए  इस  बारे  में  बहुत  दुःखी  होने  का  कोई  कारण  *"*  ४

 क्री  विजय  कुमार  यादव  तालन्दा  यूनिवर्सिटी

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  आप  जब  से  वहां  से  एम०पी०  हुए  तब  से  हो  गई  है
 मेरे  पास  सारे  अंकड़े  छात्रों  की  संख्या  उस  समय  2,40,00,000  भाज  छात्रों  की  संख्या
 13,20,00,000  प्राइमरी  शिक्षकों  की  संखयथा  उस  समय  3,40,000  थी  और  आज  करो
 15  लाख

 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  हमारा  ध्यान  भंग  न  कौजिए  ।  आप  पीठासन  को  सम्बोधित

 कीजिए  ।

 श्री  डी०  पी०  यावव  :  टोटल  शिक्षकों  की  संख्या  इस  देश  में  उस  समय  पांच  लाख  थी
 लेकिन  आज  शिक्षकों  की  संख्या  38  लाख  के  आसपास  इसके  बावजूद  भी  साननीय  घौबे  जी  प्रसन्न

 नहीं  हमने  जो  काम  किए  उसको  एक  तरफ  रख  दीजिए  और  अपना  एक  आइडिया  बनाकर
 देश  के  सामने  कहते  चले  जाइए  कि  देश  में  निरक्षर  की  संख्या  बढ़  गई  साक्षर  की  संख्या  कितनी

 बढ़ी  इस  पर  भी  आपको  जाना  होगा  ।  इसी  सिस्टम  में  यहां  साइंटिस्ट  पैदा  हुए  फिलोसफर

 पंदा  हुए  इस  प्रकार  हम  शिक्षा  नीति  को  दोषा-रोपित  करके  अपने  आपको  हम  डिमॉरलाइज
 करने  की  कोशिश  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 अब  सवाल  यह  पदा  होता  है  कि  इन  तमाम  उपलब्धियों  के  बावजूद  भी  हमारी  आज  की

 स्थिति  कया  है  ?  इसका  आत्मनिरीक्षण  हमको  खुद  करना  मैं  सत्ताधारी  दल  का

 सदस्य  हूं

 ]

 श्री  एच०ए०  डोरा  :  विस्तार  हुआ  समेकन  नहीं  ।

 श्री  डी०पी०  यादब  :  वेसे  मैं  उन  लोगों  में  से  अगर  आज  मेरी  कमजोरी  होगी  तो  राब

 साहब  के  सामने  उनकी  अदालत  में  कहूंगा  कि  राव  साहब  मैं  इस  कमजोरी  को  अनुभव  करता  हैं  और

 उसको  ठीक  करना  चाहिए  में  कहूंगा  और  अभी  भी  कहने  के  लिए  तैयार

 आप  सुनने  की  कोशिश  कीजिए  ।

 195



 25  1987
 अनुदानों  की  मांगें  1987-88  हे

 मांनव  संसाधन  विक्लास  मंत्री  तद्रा  स्वास्थ्य  और  परिबार  अल्याण  मंत्री  पी०बी०

 तरसिह  :  आप-कमज़ोरियां  वो  सुनेंगे  ।

 की  डी०पी०  याढव  :  शिक्षा  की  मद  में  सभी  दूसरे-विभागों  को  जो  साढ़े
 सात  हज़्यर  क़रोड़  रुपय॒-छुम  लोगों  ने-सातवें  प्लान  में  दे  रहे  अभी  हम  लोग  शिक्षा
 मंत्रालय  के  बजट  को  डिस्कस  कर  रहें  हैं  ।  एक  बात  के  लिए  निश्चित  रूप  से  हमें  राव  साहब  को
 धन्यवाद  देना  चाहिए  कि  शिक्षा  मंत्रालय  में  प्लान  फंड  मुश्किल  से  352  करोड़  रुपये  था  पिछले

 इस  बार  825  करोड़  रुपये  की  उपलब्धि  है  और  इस  में  हम  एक  नया  रास्ता  और  नया
 आयाम  चलाने  की  कोशिश  करेगें  लेकिन  राब  साहब  से  एक्र  विनती  जरूर  करता  हू  कि  पिछले  साल
 जो  352  करोड़  रुपये  के  आसपास  पैसा  हमारे  प्रास  क़िसी  न  किसी  कारण  से  कुछ  पैसा  हम  को
 सरन्डर  करना  पड़ा  ।  इसलिए  यह  देखना  ज्ञाहिए  कि  सरन्डर  कौन  सी  आइटम  में  किया  गया  और
 अगले  साल  किसी  भी  हालत  में  वह  सरन्डर  न  हो  ।

 इस  नई  शिक्षा  की  नीति  के  संदर्भ  में  हम  ने  कोन  कौन  से  एक्शन  प्लान  दिये  जिस
 के  लिए  मंत्रालय  को  छ्यान  देने

 की  भाकश्यकता  है  ।  सबसे  पहली  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  आप
 ते  जो  रिसो्स  मोबेलाइजेशन  किया  कहीं  से  उसको  इकठ्ठा  किया  उसके  लिए  आप  को
 धन्यवाद  दे  रहा  हूं  ।  आप  ने  काफी  मेहनत  कर  के  सारे  साधनों  को  जुटाया  है  और  ऐसे  अंग  को
 भी  आप  ने  लेने  की  कोशिश  की  जो  शुद्ध  राज्य  का  विषय  इस  तरह  से  आप  एक  नई  परिपाटी
 शुरू  करने  जा  रहे  आपरेशन  ब्लैक  बोड  की  एक  स्कीम  है  ।  उस  के  लिए  आपने  100  करोड
 रुपया  दिया  100  करोड़  रुपये  में  सभी  पांच  लाख  और  साढ़े  पांच  लाश  प्राइमरी  स्कलों  की
 बिल्डिगें  बन  जाएगी  और  सभी  में  लेबोरटरीज  हो  यह  संभव  नहीं  लेकिन  यह  एक  नया
 स्टार्ट  सबसे  बड़ा  सवाल  यह  हैं  कि  इसकी  इम्पलीमेच्टेशन  आधेरिटी  कौन  होगा  ।  इम्पलीमेंटेशन
 अगर  ईमानदारी  से  नहीं  तो  चौबे  जी  आप  राव  साहब  को  दोषी  न  ठहराइए  क्योंकि
 इम्पलीमेन्टेशन  के  लिए  आप  के  यहां  पैसा  जाएगा  और  आपको  इसको  करना  किसी  न  किसी
 तरह  से  इम्पतीमेस्ट्रेशश  न  कर  तो  उसका  दोषारोपण  राव  साहब  के  माथे  पर  नहीं  होना
 चाहिए  ।  इनका  जो  अपना  क्षेत्र  सेलट्रल  स्कूल  कैसे  चल  रहे  इसकी  डाइरेक्ट  रेस्पोंसीबिलिटी  इन
 को  है  ।  मवोदय  विद्यालयों  में  थोडी  रेस्पोंसीबलिटी  इन्होंने  राज्य  सरकारों  को  दी  मेरा  इसमें
 सुझाव  यह  है  कि  तवोदय  विद्यालय  की  सेस्पोंसीबिलिटी  भी  अगर  ठीक  उसी  तरह  से  रखें  जौसे  कि
 धेन्ट्रल  स्कूली  की  तो  उस  से  ज्यादा  फायदा  होगा  ।  आपके  मन  में  इसको  एपेक्स  इन्ह्टो  ट्यूशन  बनाने
 की  समन््ता  है  ।  आप  चाहते  हैं  कि  यह  मॉडल  हो  और  अन्य  राज्य  सरकारें  और  अन्य  प्राइवेट  सकल
 भो  इस  मोडल  को  अछ्तियार  चाहे  जो  कुछ  हो  अगर  कुछ  राज्य  इस  को  राजनीति  का
 अश्ाहा  भी  बनाना  तो  उन  के  सामने  हाथ  जोड़  लीजिए  कि  राजतीति  से  आप  शिक्षा  नीफि
 को  अलग  रवदिए  ।  जो  लोग  शिक्षा  में  राजनोति  लाता  चाहेंगें  वे  देश  के  सबसे  बड़े  दुश्मन  हैं  और
 भागे  क्षत  वाली  ज॑नरेशन  यहो  कहेंगी  कि  इन्होंने  हमारे  साथ  ऐसा  किया  |  यह  मैंने  नवोदय
 विद्या-यों  के  बारे  में  लिबेदन  किया  ।

 करी  पी०बी०  मरसिह  राव  :  जिम्मेवारी  नहों

 योगदान की अपेक्षा होती है और योगदान मिल रहा है कई राज्यो से और हम संतुष्ट हूँ ।
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 थी  डो०पी०  यावव  :  यह  बहुत  ही  संतोषजनक  उत्तर  आपने  दिया  योगदान  की  ही  हम
 अपेक्षा  रखते  हैं  ।  कहीं  जमीन  नहीं  तो  15,  20  लाख  रुपये  में  जमीन  खरीद  दी  लेकिन

 नवोदय  विथालय  आप  मन  से  चलाइये  यह  मेरा  आप  से  निवेदन  है  ।

 एक  बात  और  मैं  राव  साहब  से  कहना  हम  लोगों  ने  चर्चा  की  नेशनल  सिस्टम

 आफ  एजूकेशन  की  पालिसी  की  ।

 उसके  काम  में  कुछ  देर  लग  रही  हूँ  हालांकि  रिपोर्ट  में  आया  है  कि  वह  फाइनल  स्टेज  में

 है  लेकिन  मुझको  यह  फीलिंग  है  कि  फाइनल  स्टेज  में  कहे  जाने  के  बावजूद  यह  जो  नेशनल

 सिस्टम  आफ  एज्केशन  इसकी  तेयारी  कुछ  कमजोर  पड़  रही  है  ।

 उसके  काम  में  कुछ  देर  लग  रही  है  हालांकि  रिपोर्ट  में  आया  है  कि  वह  फाइनल  स्टेज  में  है
 लेकिन  मुझको  यह  फीलिंग  है  कि  फाइनल  स्टेज  में  कहे  जाने  के  बावजूद  यह  जो  नेशनल  सिस्टम
 आफ  एजुकेशन  इसकी  तेयारी  कुछ  कमजोर  पड  रही  या  उसके  बनाने  फोरमूलेट  करने  में

 कुछ  देरी  हो  रही  है  जो  कि  न  नेशनल  केरीकुलम  भी  उससे  सम्बन्धित  यह  एकेडेमिक
 मेटर  इसमें  थोड़ा  समय  भी  लग  जाए  तो  कोई  बात  नहीं  लेकिन  यह  ठोस  रूप  में  बने  जैसे
 कि  आपने  एजूकेशनल  पालिसी  बनाई  है  ।  समूचे  देश  में  एक  बात  पता  चले  कि  हमारी  परम्परा
 बया  हमारा  राष्ट्रीय  आब्जक्टिव  क्या  है  ।  राष्ट्र  का  जो  आब्जेक्टिव  उसका  हमारी
 परम्पराओं  का  हमारी  कल्चर  का  फैलाव  सब  नेशनल  केरीकुलम  से  ही  होगा  ।

 एक  बात  और  है  जिसके  बारे  में  राजु  साहब  ने  भी  कहा  कम्पूटर  एजकेशन  के  बारे
 में  मेरा  सुझाव  है  कि  ध्स  पर  थोड़ा  सा  मजबूती  से  कदम  उठाना  होगा  ।  हम  देख  रहे  हैं  कम्यूटर
 एजूकेशन  पर  जो  थस्ट  होना  चाहिए  उस  थास्ट  में  कमी  आयी  उसमें  किस  कारण  से  कमी
 आयी  इस  पर  थोड़ी  सी  तहकीकात  कर  लेनी

 रह  गयी  बात  बोकेशनल  एजूकेशन  की  मैं  बार-बार  कहता  आया  हूं  कि  बजाए  इसके
 हमें  घोऊकेशनेलाइजेशन  आफ  एजूकेशन  करता  चाहिए  ।  वह  ज्यादा  अच्छा  इस  देश  की

 कुछ  व्यावसाथिक  परम्पराएँ  इस  देश  के  राज  मिस्त्री  का  बेठा  राज  भिस्त्री  बढ़ई  का
 बेटा  ब.ई  लोहार  का  बेटा  लोहार  कुछ  इस  प्रकार  की  परम्पराएँ  रही  मेरा

 कहना  यह  है  कि  लोहा  पीटने  बाला  लोहा  पीटने  सक  ही  सीमित  ने  रह  जाय  ।  उसको  इंस्टीच्यूट
 आफ  टैक्नोलौजी  की  टैक्नोलौजी  इम्पाई  कीजिये  ।  हयूमन  रिसोर्स  डबलमेंट  का  यह  सबसे  आवश्यक
 काम  होगा  ।  देश  के  मानस  को  इस  बात  के  लिए  तेंयार  करना  होगा  कि  साइन्स  और  टेक्नोलौजी
 के  माध्यम  से  हम  धस  देश  की  दशा  को  कंसे  सुधार  सकते  देश  के  स्वास्थ्य  को  कैसे  बना  सकते
 टोटल  कोअरहिनेटिड  प्लान  जो  शिक्षा  के  लिए  उसमें  रूरल  इवलपमेंट  का  भी  प्लान  करना  होगा  ।
 रूरल  डबजपमेंट  धलग>भलग  विभाग  हयमन  रिसोसिज  एण्ड  रूरत  डवलपमैंट  में  जो
 रिसो  €िस  जायेंगे  उममें  टैक्सोलोजिकल  साइ  टिफिक  एकेडेसिक  रिसोसिस  का
 सम-धूय  करना  होगा  |  यह  एक  विषय  है  जो  कि  छूटा  रहा  है  ।  इसको  भी  हमें  पूरा  करना

 साहस  ओर  टेबनोलौजी  को  अगर  आप  मासिज  के  लिए  कर  लनिग  बाई  इंद  लिंग
 बाई  सीईग  कर  देंगे  तो  इससे  भी  बहुत  काम  होने  वाला  हम  फोरमल  एजूकेशम  की  बात  करते
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 डी०  पी०

 बच्चों  को  पढ़ाने  की  बात  करते  हैं  ।  लेकिन  क॒ट्टी  काटने  ईट  बनाने  मुर्गी  पालन

 करने  गाय  भेड़  पालन  करने  वाले  लोगों  में  हम  विशान  और  टेक्नोलौजी  को  इशस्प्न  गनेट  करके

 बढ़ावें  और  उनकी  इनकम  को  बढ़ावें  ।  यह  काम  भी  डिपार्टमेंट  आफ  हू  युमन  रिसोर्सिस  को

 लेना  होगा  ।

 मैं  आपसे  निवेदन  करू गा  कि  विभिन्न  प्रयोगशालाओं  और  विभिन्न  विभागों  के  इ'स्टीच्युशंस '
 को  जोड़  कर  के  एक  नेशनल  प्लान  जिसमें  आपको  ट्रास्फर  आफ  टेक््नोलौजी  के  बारे  में

 -
 भी  देखना  होगा  ।  यह  सब  से  जरूरी  ट्रांसफर  आफ  टेक्नोलोजी  के  बारे  में  मैं  आपको  बताऊ  ।

 पंजाब  में  खाद  पर  एकड़  में  150  किलो  व्यवहार  में  आता  है  और  बिहार  और  बंगाल  में  कंवल

 8,  10  ओर  12  किलो  आता  इसका  व्यवहार  पंजाब  में  150  किलो  पहुँचाने  की  स्थिति  कंसे  आवे

 और  असम  और  बंगाल  में  25  किलो  की  स्थिति  कंसे  आवे  यह  सब  द्रान्सफर  आफ  टेक्तौलोजी
 से  होगा  ।

 आज  शिक्षा  में  शिक्षक  पढ़ाते  नहीं  बच्चे  पढ़ते  नहीं  यह  स्थिति  भा  गई  यह
 बड़ी  च्नौती  हमारे  सामने  है  कि  38  लाख  शिक्षक  पढ़ावें  और  13  करोड़  बच्चे  कंसे  पढ़ें  ।  इसका

 हमें  प्लान  करना  होगा  ।  30  लाख  टीचर  हैं  और  13  लाख  20  हजार  बच्चे  हैं  इस  देश  ये  सब  कंसे  पढ़े

 यह  देखना  होगा  ।  ट्रेनिंग  के  बारे  में  भी बात  की  जाती  हर  बार  वात  करते  हैं  टीचसे  ट्रेनिंग  प्रोग्राम  के

 बारे  मेरा  कहना  यह  है  कि  टीचर्स  एज्केशनल  स्टेंडड  प्रोग्राम  आपको  करना  होगा  ।  टीचर  का  अगर

 एजूकेशनल  स्टेंडड  नहीं  हैं  तो  ट्रेनिंग  का  कोई  फायदा  नहीं  होगा  ।  पिछली  बार  जैसा  नही  होना
 चाहिए  कि  7-8  करोड़  रुपया  ख्च  हो  टीचर  को  3-4  दिन  के  लिए  बुला  मीटिंग  हो
 गयी  और  चले  इसमे  काम  होने  वाला  नहीं  इसके  अलावा  छुट्टियों  को  क॑से  कम  किया
 इसके  बारे  में  भी  निश्चित  रूप  से  सोचा  जाना  चाहिए  ओर  मैंने  जो  अन्य  सुझाव  दिये  उन  पर
 भी  वियार  किया

 अंत  में  मैं  समझता  हूं  कि  जो  बजट  हमारे  सामने  रखा  गया  वह  निश्चिल  रूप  से  हम  सब

 के  लिए  सुख  का  विषय

 श्री  उमाकांत  मिश्र  :  उपाध्यक्ष  मैं  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  की
 दानों  की  माँगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  यह  बड़ा  भारी  विभाग  महिला  कल्याण
 बाल  युवा  कल्याण  आदि  विषभ  सब  पर  तो  चर्चा  करना  सम्भव  नहीं  शिक्षा
 के  बारें  में  ,  शिक्षा  नीति  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  करते  समय  मैं  कुछ  बातें  कहना  च  हता  इस  पर

 बुत  घर्चा  हो  चुको  मैं  केवल  इतना  ही  निवेदन  कदंगा  कि  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  बहुत  दिनों  बाद

 एक  ऐलहासिक  निणंय  जिया  इस  देश  की  शिक्षा  प्रणाली  को  नया  रूप  देने  के  लिए  और  इस  निर्णय
 का  कार्याववथन  भी  प्रारम्भ  हो  गया  है  ।  इस  नीति  को  बनाने  में  हमारे  वर्तमान  मानव  संसाधन  विकास
 मंत्री  और  उनके  सहयोगी  तथा  सबते  बहुत  कठोर  परिश्रम  किया  है  और  नीति  सामने
 भा  गई  मई  शिक्षा  नीति  सामने  आ  गई  है  और  उसके  अमल  का  काम  भी  प्रारम्भ  हो  गया  है  ।

 करी  गिरधारीलाल  ध्यात्त  :  सहयोगिनों  कौन  हैं  ?

 भी  उसाकांत  एक  सहयोगी  है  एक  सहयोगिती
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 2.58  म०  प०

 सोमनाथ  रथ  पीठासीन

 सभापति  नई  शिक्षा  नीति  पर  अमल  हो  रहा  उसमेंगनवीनता  नवोदय  विद्यालय
 का  कार्यक्रम  यह  बहुत  स्वागत  योग्य  है  और  हर  जिले  में  यह  विद्यालय  खुलेगा  ।  लेकिन  मेरा

 कहना  यह  है  कि  एक  विद्यालय  से  काम  कैसे

 फोई  ऐसी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  कि  इस  प्रकार  के  विद्यालय  इस  प्रणाली  के  इस

 प्रकृति  के  विद्यालय  राज्य  सरकारें  भी  खोलें  और  जिले  में  प्रत्येक  विकास  खण्ड  स्तर  पर

 विद्यालय  खुलना  चाहिए  तभी  प्रतिभावान  को  इससे  लाभ  होगा  ।  एक  जिलेਂ  में  एक  विद्यालय

 होने  से  काम  होने  वाला  नहीं  मेरा  निवेदन  आपके  माध्यम  से  यह  है  कि  कोई  ऐसा  कार्यक्रम

 बनाएँ  कि  हर  जिले  में  विकास  दण्ड  स्तर  पर  नवोदय  विद्यालय  खोला  जाना  तभी  एक
 विकास  खण्ड  में  1000-500  बिद्याथियों  को  इससे  लाभ  मिलेगा  और  पर्याप्त  लोगों  तक  यह  सुविधा

 पहुँच  सकेगी  ।  जिले  में  एक  विद्यालय  खोलने  से  काम  नहीं

 दूसरी  बात  की  तरफ  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  का  ध्यान  आकषित  करता  चाहता  हूं  और  वह
 प्राइमरी  शिक्षा  के  ब्वारे  में  प्राइमरी  शिक्षा  की  दुर्दंशा  हो  रही  दुर्गति  हो  रही  जबकि
 प्राइमरी  शिक्षा  की  घुनियाद  राष्ट्र  की  बुनियाद  लोकतन्त्र  की  बुनियाद  सारे  ज्ञान  विज्ञान
 की  बुनियाद  है  ।  अगर  प्राइमरी  शिक्षा  का  स्तर  ठोक  नहीं  होगा  तो  देश  आगे  कैसे  बढ़  कैसे  लोग
 शिक्षित  कैसे  ज्ञान-विज्ञान  का  ज्ञान  होगा  ।

 3,00  म०  १०

 फिर  देश  का  विकास  कंसे  हो  पाएगा  ।  देश  के  विकाश  के  लिए  बुनियादी  शिक्षा  पर  जोर  देने  की
 आवश्यकता  है  जब  हम  राज्यों  की  ओर  देखते  हैं  तो  वहां  इसकी  स्थिति  बहुत  खराब  दयनीय
 शोचनीय  है|  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  मानव  संसाधन  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहंगा  कि
 जब  प्राथमिक  शिक्षा  की  बुनियाद  जब  तक  बुनियाद  ही  मजबूत  नहीं  होगी  तो  महल
 कौपे  सुदृढ़  परन्तु  आज  वेसिक  शिक्षा  उपलब्ध  कराते  का  कार्य  राज्य  सरकारों  के  हाथ  में

 है  इसलिए  आप  कहेंगे  कि  हम  उसमें  क्या  कर  सकते  परन्तु  देण  के  हित  जब  आप  राष्ट्रीय
 शिक्षा  नीति  का  निर्माण  कर  रहे  राष्ट्र  निर्माण  की  बात  सोच  रहे  हैं  तो  कोई  न  कोई  रास्ता  ऐसा
 निकाला  जाए  ताकि  प्राइमरी  शिक्षा  की  राज्यों  में  जो  दुरंशा  उसको  ठीक  बनाया  जा  उसका
 स्तर  अथवा  उठाया  जा  सके  |  आज  तो  यह  स्थिति  हो  गयी  है  कि  स्कूल  नाममात्र  के  स्कलों  में
 अध्यापक  नहीं  यदि  हैं  मी  तो  जाते  कटीं  भवन  नहीं  गदि  हैं  भी  तो  उनकी  हालत  बहुत
 जर्जर  है  |  कुछ  समय  पूर्व  जब  प्राइमरी  शिक्षा  देने  का  कार्य  जिला  जिला  परिषदों  अथवा
 सगरपालिकाओं  के  अप्रीन  वे  ही  सारी  व्यवस्था  करती  तब  भी  कुछ  ठीक  काम  चलता  था

 परस्तु  जब  से  यह  विषय  राज्य  सरकारों  के  अधीन  आया  इसका  राज्यीकरण  हो  गया  तब  से
 बेसिक  शिक्षा  की  स्थिति  बहुत  क्षराब  दयतीय  और  शोचनीय  हो  गयी  इसलिए  आप  कोई  ऐसी
 तीति  रास्ता  लिकालें  या  मार्ग  प्रशस्त  करें  ताकि  प्राइमरी  शिक्षा  कौ  स्थिति  राज्यों  में  सुधर

 क्योंकि  राष्ट्र  की  बुनियाद  इसी  पर  आधारित  नहीं  तो  हमारा  शिक्षा  का  आधार  नष्ट
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 उमाकान्त

 हो  लोकतन्त्र  का  आधार  मंष्ट  हो  और  विकास  का  काम  रुक  जाएगा  ।  इस  सम्बन्ध

 में  आप  क्या  कदम  यह  आपके  विचार  का  विषय  क्योंकि  प्राथमिक  शिक्षा  का  कार्य  राज्य

 सरकारों  के  पास  है  और  केन्द्रीय  सरकार  कवल  भात्र  निर्देश  दे  सकती  नीति  बना  सकती  है  या  कुछ

 और  व्यवस्था  कर  सकती  है  परन्तु  आपको  कुछ  न  कुछ  करना  पड़ेगा  जिससे  प्राथमिक  शिक्षा  की

 स्थिति  में  सुधार  हो  ।  इसी  संदर्भ  मैं  आपका  ध्यान  देश  के  आदिवासी  हरिजन-बाहुलय
 या  निर्धन  वर्ग  बाहुल्य  पिछड़े  इलाकों  को  ओर  दिलाना  चाहता  हूँ  जहाँ  6-6  या  8-8  किलोमीटर

 तक  कोई  प्राथमिक  विद्यालय  नहीं  है  ।  जब  हमने  शिक्षा  पर  आधारित  डाक्यूमैंट  देखा  तो  उसमें

 यह  जानकर  हमें  प्रसन्तता  हुई  कि  आप  ऐसे  तमाम  आदिवासी  हरिजन  या  निधन

 पिछड़े  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कार्य  करने  जा  रहे  मेरा  निवेदन  है  कि  ऐसे  क्षेत्रों  में  आप  प्राथमिक

 शिक्षा  के  विस्तार  की  दिशा  में  कोई  न  कोई  प्रावधान  अवश्य  करें  ।

 प्रौढ़  शिक्ष  और  भनौपचारिक  शिक्षा  के  प्रचार  हेतु  भी  आपने  कई  कदम  उठाये  हैं  जो
 स्वागत  योग्य  और  प्रशंसनीय  हैं  क्योंकि  जो  लोग  हकूलों  में  जाकर  शिक्षा  प्र  प्त  नहीं  कर  जिनकी
 उम्र  ज्यादा  हो  गयी  लोकतंत्र  की  सफलता  के  लिए  उनको  शिक्षित  किया  जाना  अस्यन्त  आवश्यक

 वे  तो।॥  अत्र  स्कूनों  में  जा  सकते  हैं  और  इनसे-उनके  जीवन  स्तर  को  सुधारने  में  काफी  सहायता
 इसलिए  सरकार  का  यह  कदम  स्वागत  व  प्रशंसा  के  योग्य  परन्तु  मेरा  निवेदन  है  कि

 प्रौः  शिक्ष  और  अनतौतवारिक  शिक्षा  के  प्रसार  हेतु  हमारी  सरकार  जितना  घन  व्यय  कर  रही  उससे
 उतना  लाभ  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  जितना  फर्जी  आंकड़े  ज्यादा  दिए  जा  रहे

 मैं  समझता  हूं  कि  राज्य  सरकारों  के  अधीन  यह  कार्य  होने  के कारण  ऐसी  स्थिति  इसलिए
 आप  एस  दिशा  में  भी  कोई  ऐसा  रास्ता  निकालें  और  हमेशा  आपसे  यही  निवेदन  रहा  हैं  कि  जिन
 कार्यक्रमों  में  केन्द्रीय  सरकार  का  पैसा  लगे  उनके  निरीक्षण  और  देखभाल  की  समुचित  व्यवस्था  भी  होनी

 अन्यथा  राज्यों  में  जाकर  उरा  धन  के  दुरुपयोग  होने  की  सम्भावनाएं  वढ़  जांती  और  जितना

 घन  केन्द्रीय  सरकार  उस  योजना  के  लिए  उपलब्ध  करवाती  उस  अनुपात  में  हमें  सफलता  प्राप्त

 नहीं  होती  ।

 वैसे  सरकार  देश  में  प्रौढ़  शिक्षा  और  अनोपन्नारिक  शिक्षा  के  प्रसार  हेतु  जितने  कदम
 उठा  रही  पैसा  खर्च  कर  रही  बह  स्वागत  योग्य  प्रशंसनीय  जिसके  लिए  मैं  सरकार  को  प्रधान
 मन्नरी  जी  को  और  मानव  संशाधन  मंत्री  को  धन्यवाद  देता  हूं  बधाई  देता  हूं  परन्तु  जहां  तक  व्यवसायिक
 शिक्षा  का  सम्बन्ध  एकदम  तो  उसका  ढ़ांचा  बदल  नहीं  क्योंकि  जो  पद्धति  चली  आ  रही
 उसे  एकदम  से  बदला  नहीं  जा  सकता  परन्तु  जब  सरकार  ने  उसको  बदलने  का  निश्चय  कर  लिया
 व्यावसायिक  शिक्षा  कायंक्रम  को  आप  प्राथमिकता  दे  रहे  फिर  भी  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  चाहे
 राष्ट्रीय  खज।+  के  द्वारा  अथवा  राज्यों  के खजाने  आप  हर  विकास  खण्ड  में  एक  व्यवसायिक
 प्रशिक्षण  अथवा  एक  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  स्कूल  या  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  जो  भी

 एक  हजार  को  आबादी  पर  अवश्य  शीघ्र  छोलने  की  व्यवस्था  कराये  ताकि  जो  लोग
 शालो  नहीं  शानविज्ञान  की  शिक्षा  प्राप्त  नहीं  कर  वे  इन  स्कूलों  में  आठवीं  था  दसवीं  पास

 किसी  भी  प्रकार  की  व्यावसायिक  शिक्षा  प्रहण  कर  भोर  अपनी  जीविका  का  आधार  ढू  ढ़

 सकें । 200
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 व्यावसायिक  शिक्षा  का  प्रसार  जरूरी  उसको  शीघ्र  प्रारम्भ  करना  संस्कृत  के
 सम्बन्ध  में  आप  जो  कार्यक्रम  कर  रहे  के  उसका  स्वागत  करता  हूं  प्रशंसा  करता  हूं  ।  आपने
 संस्कृत  की  शिक्षा  के  लिए  व्यवस्था  की  लेकिन  संस्कृत  के  लिए  नहीं  ।  आपने  इस  सम्बन्ध  में
 सिफिकेशन  किया  है  और  तीन  वर्गों  में  इसको  बांटा  है--संस्क्ृत  तथा  अन्य  क्लासिकल  हिन्दी
 तथा  अन्य  आधुनिक  भाषाएं  और  अ ग्र॑  जीं  तथा  अन्य  विदेशीं  आपका  यह  जो  शीषक  है  ।

 यह  बहुत  प्रशंसनीय  मुझे  यह  बहुत  पसन्द  आया  आपने  अंग्र  जी  को  विदेशी  भाषा  के  रूप  में
 देखा  है  यह  बहुत  प्रशंसा  योग्य  भले  ही आज  हम  उसको  राजभाषा  के  रूप  में  रखे  हुए  लेकिन
 वह  तो  विदेशी  भाषा  ।  इसके  अतिरिक्त  और  समृद्ध  देशों  की  विदेशी  भाषाएं  जँसे
 चीनी  तथा  जापानी  भाषाएं  उनकी  भी  पढ़ाई-लिखाई  की  व्यवस्था  होनी  चाहिएं  ।  इस  पर  आपने
 ध्यान  दिया  है  यह  बहुत  ही  प्रशंसनीय  संस्कृत  के साथ-साथ  जो  और  बलासीकल  भाषाएं
 उनका  भी  विकास  हो  इसमें  मुझें  कोई  आपत्ति  नहीं  मुझे  तो  क्या  किसी  को  भी  इसमें  कोई  आपत्ति

 नहीं  किन्तु  संस्कृत  के  जो  आदर्श  जो  शञान-विज्ञान  खासतौर  से  संस्कृत  में  जो  दाह्दनिक
 आदर्श  हैं  उसकी  तो  पढ़ाई-लिखाई  की  व्यवस्था  जो  उच्चकोटि  का  ज्ञान  जो  मूल्य  उनकी
 पढ़ाई-लिखाई  की  व्यवस्था  लेकिन  संस्कृत  में  विशान  भी  है  ज्योतिष  विशान  और  विज्ञान
 गणित  विज्ञान  मेरे  विचार  में  संस्कृत  में  जो  प्राचीनकाल  के  विज्ञान  उन  विज्ञानों  को  दुनिया
 के  देशों  ने  ग्रहण  किया  विकसित  किया  इस  प्रकार  से  मेरा  निवेदन  है  कि  संस्कृत  में  जो  उच्च
 कोटि  के  विज्ञान  हैं  उनके  पढ़ाने  एवं  लिखाने  की  सघनरूप  से  व्यवस्था  की  जाय  ।

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  चू  कि  सभापति  जी  का  आदेश  इसलिए  हम  समाप्त  करते  मैं  आशा
 करता  हूं  कि  जो  सुझाव  मैंने  दिए  उन  पर  मंत्री  महोदय  अवश्य  ध्यान  देंगे  ।

 श्री  जगदौह्  अवस्थो  :  मैं  मानव  संसाधन  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तुत  मांगों  का

 समर्थन  करता  इसके  साथ  ही  साथ  मैं  कुछ  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  ज॑ंसा  अभी  हमारे  मित्र

 मिश्र  जी  ने  बताया  कि  हमारे  देश  की  प्राइमरी  शिक्षा  की  बड़ी  अधोगति  है  और  मुख्यरूप  से  ग्रामीण

 अंचलों  में  जो  हमारे  विद्यालय  उनमें  अधिकांश  की  हालत  खराव  वहाँ  पर  दोहरा  प्रशासन  है  |

 जहाँ  तक  रख-रखाव  और  सुविधाएं  देने  का  सम्बन्ध  वह  तो  स्वायत्त  निकायों  द्वारा  किया  जाता

 लेकिन  जहाँ  तक  अध्यापकों  कीं  नियुक्ति  का  संतन्ध  उनकी  नियुक्तियां  राज्य  सरकार  करती

 उसका  परिणाम  यह  हो  रहा  है  कि  भाज  ग्रामीण  अंबलों  की  स्थिति  बहुत  खराब  हो  रही  इसलिए
 मैं  मातनीय  मंत्री  जो  से  प्राथना  करूगा  कि  इस  विषय  को  ओर  शासन  को  ध्यान  देता  चाहिए  और

 इसमें  एकरूपता  आनी  चाहिए  ।  खासतौर  से  हमारी  प्राइमरी  जो  शिक्षा  का  बहुत  महत्वपूर्ण
 अंश  उसकी  ओर  शासन  को  अवश्य  ध्यान  देता  हृ॒सके  लिए  अलग  से  घनराशि  निर्धारित

 करनी  चाहिए  ।

 इसके  साथ  ही  साथ  मैं  एक  और  निवेदन  करना  चाहता  हूं  एक  ओर  हम
 प्राइमरी  शिक्षा  की  ओर  कम  ध्यान  दे  पा  रहे  हैं  दूसरी  ओर  हमारे  तवःनीकी  शिक्षा  खासतौर  से

 जो  उच्च  शिक्षा  के  संस्थान  उनकी  ओर  भी  हमें  जितना  ध्यान  देना  वह  नहीं  दे  पा  रहे
 इस  संवनन््ध  में  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  मैं  आई»  भाई०  टीज०  की  तरफ  आकर्षित  करते  हुए

 कहना  चाहता  हूं  कि  स्व०  पं०  जवाहरलाल  नेहरू  जी  की  कृपा  से  हमारे  देश  में  उच्च  शिक्षा  के  लिए
 5  संस्थान  कायम  लेकिन  आज  स्थिति  यह  है  कि  यहाँ  से  जो  प्रतिभाएं  निकलती  उनका
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 जगदीश  अवस्थी  ]

 योग  हम  देश  के  लिए  नहीं  कर  पाते  हैं  ।  क्योंकि  ज्यादातर  ये  प्रतिभाएं  विदेश  में  चली  जाती  हैं  ।  इन

 संस्थानों  की  प्रतिभा  का  लाभ  इस  प्रकार  से  देश  को  नहीं  मिल  पाता  इस  ओर  भी  ध्यान  देना
 मैं  खासतोर  से  आई०  आई०  टीज०  में  जो  शिक्षा  पद्धति  उसका  ग्रामीण  अंचलों  से  क्ष्या

 संबन्ध  इसकी  ओर  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 अभी  हमारे  राष्ट्रपति  महोदय  ने  एक  रिव्यू  कमेटी  बनाई  थी  उसने  एक  प्रस्तुत  की  है
 जिसमें  महत्वपूर्ण  सुझाव  दिए  गए  हैं  ।  उसमें  एक  बहुत  अच्छा  सुझाव  दिया  हैं  कि  आई०  आई०  टीज०
 में  जो  रजिस्ट्रार  की  पोस्ट  है  उसको  हटाकर  के  एक  प्रशासनिक  अधिकारी  बना  दिया  लेकिन  आपने
 उस्चको  कोई  पावर  नहीं  दी  जितने  भी  आपके  विश्व  विद्यालय  संस्थान  वहाँ  पर  निश्चित  रूप
 से  रजिस्ट्रार  यानी  कूल  सचिव  होते  लेकिन  इसमें  उनकी  व्यवस्था  नहीं  की  गई  इसलिए  मैं
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  कृपया  आप  उसको  और  आपका  कुल  सचिव  होना  बहुत
 शयक  है  ।  इस  पद  का  बहुत  महत्व  होता  इसको  आप  रखें  ।

 हमारे  क्षेत्र  कानपुर  में  आई०आई०टी०  वहाँ  पर  2,3  बार  विज्ञापन  किया  गया  एक  पद  के

 लिए  और  अच्छे  लोग  आये  लेकिन  उनको  रखा  नहीं  गया  ।  कुछ  निहित  स्वार्थी  लोगों  ने  वहां  पर

 कुछ  लोगों  को  काम  दे  रखा  जिसकी  वजह  से  वहाँ  की  व्यवस्था  बड़ी  खराब  हो  रही  इस  संबन्ध
 में  मैंने  माननीय  मंत्री  जी  को  पत्र  लिखा  आई०आई०टी०कान१र  आज  सबसे  अच्छी  संस्था  वहां
 पर  जो  एक  पद  सृजन  किया  गया  वहाँ  पर  उपयुक्त  व्यक्ति  को  नियुक्त  किया  जाये  ।  इसकी  उचित
 व्यवस्था  करें  ।

 इसके  साथ  ही  हमारे  आई०आई०  टीज०  की  जो  गवरनिग  बॉडी  है  इसमें  भी  सुधार  होना
 आप  उसमें  चाहे  कानून  बनाकर  कोई  व्यवस्था  नामिनेट  करें  लेकिन  उसमें  एक

 प्रतिनिधि  होना  चाहिये  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  आप  जन-प्रतिनिधि  की  नियुक्ति  के  बारे  में  अवश्य
 विचार  करेंगे  ताकि  वहां  की  व्यवस्था  थीक  हों  सके  ।

 प्रौढ़  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  हमारे  माननीय  मिश्रजी  ने  बहुत  कुछ  कहा  है  मैं  निवेदन  करना
 चाहतਂ  हुं  कि  कि  आज  40  वर्षों  के  बाद  भी  प्रोढ़  शिक्षा  के  बारे  में  संरक्षण  नहीं  कर  पाये

 आप  योजना  चलाते  कार्यक्रम  चलाते  लेकिन  जो  उनकी  उपयोगिता  होनी  महत्व
 चाहिए  उसके  लिए  समाज  और  शासन  कीं  ओर  से  उनको  प्रश्नय  नहीं  दिया  जाता  शिक्षा

 मंत्रालय  की  यह  एक  कसौटी  मैं  प्राथंना  कर ूगा  कि  एक  वार  आप  योजना  बनाकर  5  वर्षों  के
 अन्दर  अगर  सारे  देश  को  साक्षर  कर  पायेंगे  तो  उपयुक्त  होगा  ।  चीन  जैसा  देश  हमसे  बाद  में  आजाद

 हुआ  उसने  योजना  बनाकर  5  वर्ष  में  सारे  चीन  को  साक्षर  कर  दिया  ।  यह  हमारा  दुभ+ग्य  है  कि
 इसे  हम  अपने  देश  में  नहीं  कर  पाये  ।  आपने  लक्ष्य  रखा  है  कि  हम  केवल  दो  योजनाओं  में  10,12

 करोड़  लोगों  को  साक्षर  कर  मेरा  निवेदन  है  कि  आप  इनको  बढ़ाइये  ।  अगर  आपन  यह  काम  कर
 दिया  तो  इस  शासन  का  देश  में  नाम  होगा  कि  हिन्दुस्तान  में  सारे  लोग  साक्षर  इस  तरह  से

 आपने  कम  से  कम  लोगों  को  तो  साक्षर  ज्ञान  तो  दे  जहां  आप  अपनी  योजना  चलाते

 सिविल  संस्थाओं  से  अध्यापकों  से  सहयोग  लेकर  उच्च  स्तर  पर  इसे  चलाइये  ताकि  यह  देश  इस
 मामले  में  दृढ़  हो  जाये  ।  इससे  आपका  नाम  होगा  ।
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 भाषा  के  संबन्ध  में  मैं  निविदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  संबंध  में  जो  आपने  नई  राष्ट्रीय  शिक्षा
 नीति  बनाई  उसमें  यह  स्पष्ट  नहीं  किया  कि  किस  भाषा  के  माध्यम  से  शिक्षा  अभी  तक
 आप  यह  निश्चय  नहीं  कर  पाये  ।  अंग्रेजी  शिक्षा  अच्छी  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  लेकिन  दुनिया
 के  आजाद  देश  वहां  अपनी  देशी  भाषा  के  माध्यम  से  ही  शिक्षा  देते  हैं  उनका  अपनी  भाषा  में  राजकाज

 होता  है  ।  यह  हमारा  दुर्भाग्य  है  कि  इतने  वर्षों  के  बाद  भो  हम  अंग्रेजी  का  पल्ला  नहीं  छोड़  पाये
 मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  कम  से  कम  शिक्षा  मंत्रालय  को  इस  ओर  ध्यान  देना  आज

 हमारी  शिक्षा  अंग्र जी  के  माध्यम  से  न  होकर  अपनी  देशी  भाषा  के  माध्यम  से  होनी  चाहिये  ।  तभी

 हमारा  ज्ञान  विकसित  हो  सकेगा  ।  केवल  मात्र  यह  कह  देना  कि  अंग्रेजी  भाषा  को  अगर  हम  हटा  देंगे
 तो  ज्ञान  की  सीमा  कम  हो  जायेगी  लेकिन  यह  सदन  जानता  हैं  कि  जितने  भी  विकसित  राष्ट्र  चाहे
 फ्रांस  जापान  रूस  हो  इन  सब  ने  अपनी  भाषा  के  माध्यम  से  ही  ज्ञान-विज्ञान  के  साहित्य  की

 रचना  की  हैं  और  उनके  देश  आगे  बढ़  यहां  हमारी  होन  भावना  है  जिसकी  बजह  से  हम  समझते  हैं
 कि  अगर  अंग्रेजी  की  खिड़की  हम  बन्द  कर  देंगे  तो  देश  आगे  नहीं  बढ़  पायेगा  ।  हमारे  शिक्षा  मंत्री  जी

 शिक्षाविद्  हैं  विद्वान  योग्य  बह  इस  पर  विचार  करें  ।  शिक्षा  का  चाहे  उच्च  शिक्षा
 मध्यम  शिक्षा  वह  भारतीय  भाषाओं  में  होनी  चाहिए  ।  जब  हम  अपनी  भारतीय  भाषाओं  का

 विकास  नहीं  करेंगे  ततब्र  तक  यह  नहीं  कह  सकेंगे  कि  हमारी  आजादी  प्राप्त  अगर  हम  विदेशी

 के  माध्यम  से  ही  देखते  रहेंगे  तो  देश  तरवकी  नहीं  कर  सकता  है  गांधी  जी  ने  कहा  था  कि  जिस

 देश  कौ  अपनी  भाषा  नहीं  उस  देश  का  विकास  नहीं  हो  सकता  है  ।

 मुझे  खुशी  है  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  स्व  प्रथम  इस  ओर  ध्यान  दिया  है
 और  एक  अक्षर  नीति  अपनाई  है  मुझे  अभी  मालूम  हुआ  है  मिश्रजी  ने  कह  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  संस्कृत
 भाषा  नहीं  हिन्दी  के  प्रश्न  पन्न  में  हो  संस्कृत  अलग  भाषा  के  रूप  में  नहीं  रहेगी  आप

 देखें  कि  संस्कृत  भाषा  हमारी  अन्य  भाषाओं  की  जननी  उसका  उचित  स्थान  होना  चाहिए  तभी

 हम  भाषा  की  प्रतिष्ठा  कर  सकेंगे  ।

 आज  खेल  कूद  के  बारे  में  हम  बहुत  आगे  बढ़ते  जा  रहे  देश  में  एक  खेल  का  नाम  है
 क्रिकेट  ।  हम  उस  क्रिकेट  को  प्राथमिकता  देते  आप  जानते  हैं  कि  जब  हम  गुलाम  थे  उस  समय

 यह  खेल  खेला  जाता  इसके  अलावा  यह  खेल  केवल  यहीं  पर  खेला  जाता  है  रूस  और  अन्य

 कई  देशों  में  अभी  भी  यह  खेल  नहीं  खेला  जाता  हैं  हम  चाहेंगे  कि  जो  देशी  खेल-कूद  हैं  आप  उनको

 बढ़ावा  दे  और  मानसिक  दासता  से  दूर  रहें  ।  क्रिकेट  खेल  में  समय  भी  बहुत  नथ्ट  होता  है और  जिस

 समय  यह  खेल  खेला  जाता  है  उस  समय  बच्चे  पढ़  लिख  नहीं  पाते  अतः  मंत्रालय  इस  ओर

 अवश्य  ध्य'न  देकर  देशी  खेल-कूद  को  बढ़ावा  दे  ।  ऐसी  कोई  बात  नहीं  हैं  कि  अगर  यह  खेल  नहीं
 होगा  तो  हमारा  नाम  नहीं  रहेगा  अतः  माननीय  मंत्री  जी  इस  ओर  अवश्य  ध्यान

 अतः  मैं  कहूंगा  कि  मैंने  जो  कुछ  भी  सुझाव  दिए  हैं  आप  उन  पर  अवश्य  विद्यार  आपने

 इस  मंत्रालय  का  नाम  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  रखा  हैं  जो  कि  बहुत  ही  अच्छा  नाम  अतः
 आप  इस  पर  आचरण  भी  इन  ण्रों  के  साथ  मैं  इन  अनुदान  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]
 डा०  सुत्रीर  राय  :  समापति  मैं  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत

 अनुदानों  की  मार्गों  का  विरोध  करता

 203



 अगुदानों  की  मांगें  1987-88  25  1987
 व

 सुधीर
 पिछले  सप्ताह  प्रधान  मंत्री  जी  ते  अपने  चुनाव  भाषणों  में  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  की  यह

 कहकर  निन्दा  की  कि  वे  नयी  शिक्षा  नीति  के  मूल्यों  का आकलन  करने  में  विफल  रहे  महोदय
 पश्चिमी  बंगाल  की  जनता  ने  हाल  के  चुनावों  में  यह  दिखा  दिया  है  कि  वे  नयी  शिक्षा  नीति  के  मूल्यों
 की  परवाह  नहीं  करते  हैं  और  यही  बात  केरन  में  भी  हुई  है  ।

 वास्तव  ये  नई  शिक्षा  मोति  नई  बोतल  में  पुरानी  शराब  के  समान  है  क्योंकि  इसमें  वही
 सम्भ्रांतों  की  वही  औपनिवेशक  शिक्षा  नीति  जिसे  लाड़  मैकाले  ने  प्रारम्भ  किया  था
 क्योंकि  हम  देखते  हैं  कि  नीति  निर्माता  उच्च  शिक्षा  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  की  कोशिश  कर  रहे  उन्हें
 सावंभौमिक  शिक्षा  के  लक्ष्य  की  प्राप्ति  से  भय  होते  है  ।

 संविधान  निर्माताओं  नेनिर्देश  दिये  थे  कि  संविधान  लाग  होने  के  दस  वर्ष  के  भीतर
 भौमिक  शिक्षा  का  लक्ष्य  प्राप्त  हो  जाना  लेकिन  अब  स्थिति  यह  है  कि  वर्ण  2000  के  बाद

 अनपढ़  लोगों  की  संख्या  500  मिलियन  से  भी.अधिक  हो  यह  वर्तमान  सरकार  की  महानतम
 उपलब्धि  है  ।

 अगर  हम  उदाहरण  के  लिए  निकारागुआ  को  देखें  जो  कि  विरोधी  क्रांतिकारी  शक्तिओं  से
 घिरा  हुआ  है  जहां  लगभग  ग्रह  युद्ध  की  सी  स्थिति  वहां  उन्होंने  एक  वर्ण  के  भीतर  ही  साक्षरता
 को  35  प्रतिशत  से  बढ़ा  कर  80  प्रतिशत  कर  दिया  इसका  कारण  है  कि  उन्होंने  सारे  उपलब्ध

 पाद्यक्रमों  का  उपयोग  किया  ।  परन्तु  हमारे  यहां  सत्ताधारी  सार्मभभोमिक  शिक्षा  से  भय  खाते  हैं  क्योंकि
 अगर  शुरू  से  ही  सा्वभोमिक  शिक्षा  रही  होती  तो  राजनीति  का  वर्तमान  ढांचा  जो  अन्याय  और
 शं।षण  पर  आधारित  चरमरा  क्योंकि  अगर  सार्गभभौमिक  शिक्षा  रही  होती  तो  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  जाति  के आधार  पर  शासन  नहीं  होता  और  अगर  सार्नभोमिक  शिक्षा  होती  तो  लोग  अधिक
 सचेत  ओर  स्पष्टबादी  होते  ।  इसलिए  वे  सार्गभोमिक  शिक्षा  के  आदर्श  को  लागू  करने  का  प्रयत्न  नहीं
 फरते  हैं  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  ;  आपने  इस  लक्ष्य  को  अपने  राज्य  में  प्राप्त  क्यों  नहीं
 किया  है  ?

 डा०  सुधीर  रय  :  मुझे  शात  हुआ  है  कि  केवल  49,40,00,000  हुपये  ही  शिक्षा  के  लिए
 आर्थटित  किए  गए  प्रौढ़  शिक्षा  के  इस  लक्ष्य  को  अनौपचारिक  स्कूलों  तथा  दूर  जाकर  शिक्षा  प्राप्त
 के  माध्यम  से  प्राप्त  किया  अनौपचारिक  स्कूल  फी  सत्ता  मात्र  होती  यह  वस्तओं  को
 प्रदात  नहीं  करता  यह  मेरा  निजी  अनुभव  है  परन्तु  महोदय  प्रत्येक  व्यक्ति  इस
 बाल  को  जानता  है  कि  अगर  सावंधोमिक  शिक्षा  हो  तो  फैक्टरियों  में  इससे  उत्पादकता  बढ़ेगा  और
 लोग  अपने  स्वाह्थ्य  के  प्रति  सजग  होंगे  ओर  वे  अपनी  बाल  को  अधिक  स्पष्टता  से  कहेंगे  जिसके
 परिण।मह्वरूप  लोकतन्त्र  और  सुदृढ़  और  शक्तिशाली  पर-तु  उन्होंने  अपनी  जिम्मेदारी  नहीं
 निभाई  है  |  हम  देखते  है  कि  नई  शिक्षा  नीति  में  शन  ब्लेक  बोईਂ  के  बारे  में  खब
 चढ़ा  के  कहा  ताम  की  इस  योजना  के  अन्तर्गत  कहा  गया  है  कि  प्रत्येक
 प्राइमरी  स्मूल  में  दो  अध्यापक  होंगे  जिनमें  से  कूम  से  कम  एक  महिला  अध्यापिका  होगी  और  छात्रों
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 को  पुस्तकें  और  अन्य  शैक्षिक  उपादान  आदि  मुफ्त  दिए  इस  समय  भारत  में  लगभग  7  लाख

 प्राइमरी  स्कूल  हैं  और  इस  वर्ण  इस  कार्य  हेतु  99.80  करोड़  रुपये  का  आवंटन  किया  गया  आप

 इस  ब्लैकबोर्डਂ  नाम  की  योजना  को  इतनी  कम  धनराशि  से  कैसे  कार्यान्वित  कर  सकते  हैं  ।

 महोदय  वाधिक  रिपोर्ट  में  समेकित  बाल  विकास  योजना  की  बात  कही  गई  यह  एक
 प्रशंसनीय  कार्यक्रम  है  परन्तु  केवल  201.26  करोड़  रु०  इसके  लिए  आवंटित  किए  ग्रए  हमारे
 पास  दो  वर्ष  के  लिए  अनाज  का  भंडार  है  ।  अनाज  के  इस  भंडार  को  समेकित  बाल  विकास  योजना  के
 अंतर्गत  अधिक  से  अधिक  बच्चों  को  लाभान्वित  करने  के  लिए  प्रयोग  किया  जा  सकता  है  ।  वास्तव  में
 ग्रामीण  क्षेत्रों  और  गंदी  बस्तियों  में  रहने  वाले  बच्चों  को  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लाभान्वित  किया
 जा  सकता है  ।

 हम  देखते  हैं  कि  इस  वर्ण  आदि  के  लिए  कम-श्ननराशि  आवंधित  की  गई  पिछले
 साल  129.93  करोड़  रुपये  की  राशि  आवंठिस  की  गई  थी  जबकि  इस  वर्ण  केबल  87.73  करोड़
 रुपये  आवंटित  किए  गए  हैं  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  तथ्य  से  भली-भाँति  परिचित  है  कि  स्वस्थ  शरीर  में

 ही  स्वस्थ  मस्तिष्क  होता  इसलिए  अगर  सच्चे  अर्थों  में  शिक्षा  प्रदान  करती  है  तो  इसके  लिए
 लेलों  और  शारीरिक  शिक्षा  पर  अधिक  जोर  दिया  जावा  च्राहिए  ।

 जहां  तक  माध्यमिक  प्िक्षा  का  हमारा  बिश्वास  है  कि  आम  स्कूलों  में  जहाँ  हमारे
 अधिकांश  अच्चे  पढ़ते  हैं  उन्हें  -  अश्विक'हुदढ़  बनाया  जाना  लेकिन  ऐसा  करने  के  बजाय  शिक्षा
 मंत्रालय  में  बैठे  हुए  योजना  धालों  ने  मवोदय  विद्यालयों  को  खोल  दिया  है  और  69  करोड़
 रुपये  नवोदय  विद्यालयों  के  लिए  आवंटित  किए  गए  इन  नवोदय  विद्यालयों  में  अमीर  लोगों  के
 बच्चे  ही  जाएंगे  क्योंकि  प्रत्येक  बड़े  सरकारी  अधिकारी  और  अमीर  आदमी  का  ही  गांव  का  पता  भी
 होता  हालांकि  आप  कहते  हैं  कि  नवोदय  विद्यालयों  में  ग्रामीण  बच्चों  को  प्रवेश  दिया

 जाएगा  परन्तु  वाम्तव  में  धनी  लोगों  के  बच्चों  को  ही  इसमें  प्रवेश  इन  विद्यालयों  को

 पइसलिए  स्थापित  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  हमारे  शासक  वर्ग  को  ब्यूरोक्रेंट  सरकारी
 कारियों  और  कम्प्यूटर  जानने  वालों  की  आवश्यकता  इसीलिए  वे  राम  स्कूल  व्यवस्था  को  नकार
 रहे  आम  स्कूलों  के  करोड़ों  बच्चों  का  जीवन  बर्बाद  होने  दें  तो  कोई  बात  लेकिन  कुछ  अमीरों
 के  बच्चों  को  सबसे  बढ़िया  शिक्षा  उपलब्ध  होनी  न  केवल  इतना  बल्कि  इन  विद्यालयों  में  शिक्षा
 का  माध्यम  हिन्दी  और  अंग्रेजी  तथा  बेचारी  मातृभाषा  तीसरे  नम्बर  पर  एक  स्वतस्त्र
 लोकतंत्र  में  मातृ  भाषा  को  कितना  छड़ा  सम्मान  दिया  जा  रहा  है  ।

 इसवेः  बाद  हम  पाते  हैं  कि  कार्यवाही  योजना  में  यह  कहा  गया  था  कि  दस  प्रतिशत  छात्रों
 को  व्यवस!यिक  शिक्षा  दी  उस  अनुमान  के  सातबों  पंक्रवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  तीन
 वर्षों  के  लिए  कम  से  कम  1200  करोड़  रुपयों  की  आवश्यकता  परन्तु  इस  शिक्षा  के
 व्यवसायीक रण  के  लिए  केवल  49.80  करोड  रुपए  ही  नियत  किये  गये  हैं  ।

 उच्चतर  शिक्षा  के  सम्बन्ध  सरकार  समेकन  और  उत्कृष्टता  के  नाम  पर  उच्चतर  शिक्षा  को
 बढ़ाने  के  लिए  प्रथास  कर  रही  इसलिए  वह  कालेजों  को  अधिक  स्वायत्तता  दिये  जाने  के  लिए
 कोशिश  कर  रहे  इनके  लिए  विश्वविद्यालयों  की  स्वायसता  कम  परेशानी  का  कारण  है
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 सुधीर  राय ]

 क्योंकि  विश्वविद्यालयों  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  आदेशों  का  पालन  करना  पढ़ता
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  पर  इसके  लोकतंत्र  सम्बन्धी  लगाव  के  लिए  आरोप  महीं  लगाया  जा
 सकता  है  ।  इसलिए  वे  कहते  हैं  कि  विश्वविद्यालय  नाम  की  संस्था  को  जहां  तक  संभव  हो  छोटा  होना
 चाहिए  और  इसमें  अच्छा  हो  कि  अन  भवहीन  नामित  और  पदेन  सदस्य  वे  इस  बात  को  पसंद

 नहीं  करते  हैं  कि  अध्यापकों  छात्रों  और  अन्य  कमंचारियों  के  चुने  हुए  सदस्य  विश्वविद्यालयों  के
 निकायों  में  अपना  बहुमत  बनाएँ  ।

 वे  अगले  तीन  वर्षों  के  अन्दर  पूर  भारतभर  में  500  स्वायत्त  कालेज  प्रारम्भ  करने  के

 इच्छुक  हैं  ।  ये  स्व्राकत्त  कालेज  आदिर  क्या  हैं  ?  यह  कहा  गया  है  कि  वे  अपनी  पाठ्यधर्या  स्वयं
 तेयार  वे  अपने  कार्यों  की विषय  वस्तु  स्वयं  तैयार  वे  परीक्षाएं  भी  स्वयं  आयोजित  करें
 तथा  छात्रों  को  डिग्रियां  प्रदान  यदि  कुछ  सर्वेदेशीय  कालेज  स्वायत्त  बन  जायेंगे  तो  विश्वविद्यालय
 की  डिग्रियों  का  महत्थ  घट  जायेगा  और  ग्रामीण  कालेजों  में  पढ़ने  वाले  छात्रों  तथा  नगरों  में  पढ़ने
 वाले  छात्रों  के साथ  निश्चित  रूप  से  भेदभाव  बरता  केवल  इतना  ही  नहीं  यह  भी  कहा
 जाता  है  कि  ये  स्वायश्ष  कालेज  अपने  लिए  धन  की  व्यवस्था  भी  कर  लेंगे  ।  तब  क्या  होगा  ?  शिक्षा  में

 धोखाधड़ी  करने  वाले  तथा  राजनीति  से  बहिष्कृत  लोग  सदा  नये  कालेज  खोलने  की  ओर  प्रवृत  रहेंगे  ।
 मैं  अखिल  भारतीय  विश्वविद्यालय  और  कालेज  अध्यापक  संघ  का  एक  उपाध्यक्ष  हमें

 आशंका  है  कि  ये  स्वायस  कालेज  अध्यापकों  को  किराये  पर  लेंगे  तथा  उन्हें  नौकरी  की
 कोई  सुरक्षा  महीं  शिक्षा  में  धोष्ाधड़ी  करने  वाले  लोग  नये  स्वायत्त  कालेज  खोलने  का  प्रयास
 करेंगे  ।  महोदय  यही  कारण  है  कि  हम  चाहते  हैं  जैसा  डा०  कोठारी  ने  तक॑  दिया  था  शिक्षा  राज्य

 सूची  में  ही  रखी  जानी  चाहिए  ।

 हमारी  यह  भी  मांग  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  अपने  बजट  का  कम  से  कम  10  प्रतिशत
 तथा  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  का  6  प्रतिशत  शिक्षा  पर  व्यय  करना  इन  शब्दों  के  साथ  मैं
 अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 श्री  के०एन०  प्रधान  :  सभापति  माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  जो  मांगें  प्रस्तुत
 की  गई  उनका  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।  मैं  समर्थन  इसलिए  कर  रहा  क्योंकि  नई  शिक्षा  नीति  एक
 ठोस  नीति  जो  इस  देश  के  इतिहास  में  कभी  नहीं  बनी  इन  हालात  में  इतना  पिछड़ा  हुआ
 राष्ट्र  होते  हए  उसके  बहुमुखी  विकास  को  सामने  रखकर  ऐसी  नीति  किसी  देश  ने  नहीं  बनाई
 माततनीय  श्री  राजीब  गांधी  जी  ने  हस  नीति  को  बनाने  की  जिम्मेदारी  अपने  हाथ  में  ली  उन  पर
 निश्चित  ही  इस  देश  के  लोगों  को  त  केवल  विश्वास  बल्कि  गये  महसूस  करते  हें  |  हमारे  विरोधी
 पक्ष  के  सरस्यों  को  कुछ  तो  अपनी  बात  कहनी  लेकिन  मैं  राव  साहब  से  कटंगा  कि  इस  नीति  में

 हमारे  देश  में  बहुत  नी  कहावत  हैं  ओर  वे  उन  कहावतों  का  सकलन  कर  दें  ।  और  किसी  व्यक्ति  की
 अगर  वह  दे  तो  वह  बहुत  अकलमन्द  हो  सकता  है  और  उसमें  कम-अकलमन्दी  की  जो  बात

 घहु  खत्म  हो  सकती  हमारे  देहात  में  एक  कहावत  है  :
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 भैंस  के  आगे  बीन

 पैंस  खड़ी  खड़ी  पगराय  ।

 में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारी  जो  नीति  है  वह  बहुमुश्ली  किकास  को  है  ओर  उससे  हमारी
 राष्ट्रीय  एकता  और  अख्ण्डता  को  आधार  नवोदय  विद्यालय  के  बारे  में  बात  कही  जाती

 है  ।  मैं  आप  से  कहता  हूं  कि  ऐसी  अनूठी  योजना  किसी  मामूली  आदमी  के  दिमाग  में  नहीं  आ  सकती
 थी  ।  हमारे  देश  के  जो  हालात  थे  और  हमारी  जो  मानसिकता  उसके  बारे  में  इस  देश  के  लोगों
 के  अन्दर  एक  जबरदस्ता  भावना  यह  थी  कि  आजादी  के  बाद  से  हमारे  देश  में  हमारी  इस

 शाही  ने  दो  तरह  की  नागरिकता  पैदा  की  एक  जो  प्रिविलेज्ड  क्लास  उन्होंने  शासकीय
 शिक्षा  नीति  की  पद्धति  से  उसको  इतना  ऊंचा  कर  दिया  कि  सामान्य  नागरिकों  के  बच्चे  कभी  भी

 ऊंचे  नहीं  उठ  सकते  थे  किसी  भी  दिशा  में  और  केवल  बड़े  बड़े  आएफफिसर  बड़े  बड़े  पू'जीपति  बड़े  बड़े
 राजनीतिज्ञ  के  बच्चे  इत  देश  में  अच्छे  अच्छे  डाक्टर  और  इंजीनियर  हो
 सकते  थे  ।  इन  नवोदय  विद्यालयों  से  कम  से  कम  समय  के  अन्दर  इस  देश  के  अन्दर  जो  प्रतिभाएं

 हो  सकती  उन्तकों  मौका  दिया  इस  बात  को  इसके  रखने  वाले  ही  समझ  सकते  हैं  और
 हर  एक  की  समझ  में  यह  बात  नहीं  मैं  राव  साहब  को  बधाई  देना  चाहता  हूँ  कि

 उन्होंने  एक  बहुत  अच्छी  योजना  देश  के  सामने  रखो  है  और  आम  नागरिकों  में  जो  जलन  कई  वर्षों
 से  चली  आ  रही  उसको  खत्म  कर  दिया  ।

 मैं  आपका  ध्यान  1986  की  शिक्षा  नीति  के  पृष्ठ  2  पर  1.8  पैराग्राफ  की  तरफ  आकर्षित
 करना  चाहता  हूं  जिस  में  यह  कहा  गया

 ये  उपलब्धियां  अपने  आप  में  महत्वपूर्ण  किन्तु  यह  भी  सच  है  कि  1968  की  शिक्षा
 मीति  के  अधिकांश  सुझाव  कार्यकूप  में  परिणत  नहीं  हों  क्योंकि  क्रियान्वयत  की  पक्की
 योजना  नहों  न  स्पष्ट  दायित्व  निर्धारित  किए  और  न  ही  बित्तीय  एवं  संगठन
 सम्बन्धी  व्यवस्थाएं  हो  सकीं  |  नतीजा  यह  है  कि  विभिन्न  ब्र्गों  तक  शिक्षा  को  पहु
 उसका  स्तर  सुधारने  और  विस्तार  करने  और  आ्थिक  साधन  जुटाते  जैसे  महत्वपूर्ण  काम  नहीं
 हो  और  आज  हम  कर्मियों  ते  एक  बड़े  अम्धार  का  रूप  धारण  कर  लिया  इस
 स््याओं  बग  हल  निकालना  वक्त  की  पहली  जरूरत  है  ।”

 यह  निचोड़  आज  यह  संजोग  की  बात  है  कि  1968  में  वह  मीति  बनी  थी  और  1986  में  यह
 नीति  बनी  और  6  और  8  का  अन्तर  हुआ  है  लेकिन  विषय  के  अन्दर  भर  आज़  के  परिपेक्ष्य  में  बहुत
 बड़ा  अन्तर  हुआ  आप  ने  निश्चित  रूप  से  पक्की  योजना  बनाई  है  और  आप  ने  दायित्व  निर्धारित
 किये  हैं  लेकिन  वित्तीय  साधनों  का  जहां  तक  सम्बन्ध  मैं  यहु  कहना  चाहता  एं  कि  उसकी  जो
 व्यवस्था  बह  आज  भी  मशक्ूक  लगती  मैं  पूरे  देश  के  बारे  में  तो  नहीं  कह  सकता  लेकिन
 प्रदेश  वी  जो  स्थिति  आपने  जो  नीसि  बलाई  आपने  णो  कार्यवाही  योज्मा  अनाई  उसको
 सामते  रखना  चाहता  3  और  वर्ष  की  आयु  के  बच्चों  के  लिए  हमारे  मध्य  प्रदेश  में  पूर्व
 मिक  शालाएं  जो  €  वे  650  इन  में  सिर्फ  एक  लाख  बच्चे  पढ़ने  के  लिए  जाते  हैं  और  आज
 हम  रे  प्रदेश  में  तकरीबन  60  लाब  बच्चे  3  और  6  वर्ष  की  आयु  के  आप  ते  चाहा  है  कि  70
 प्रतिशत  तक  बच्चे  स्मूल  में  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  45  लाअथ  बच्ये  हमारी  सातबीं
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 पंचवर्षीय  योजना  में  इन  पूर्व  माध्यमिक  शालाओं  के  अन्दर  जाएं,'जिनके  लिए  '80  प्रतिशत  खर्च

 भाप  देंगे  और  20  प्रतिशत  राज्य  देगा  ।  80  प्रतिशत  आप  तो  दे  देंगे  लेकिन  इन  पूर्व  माध्यमिक

 शांलाओं  में  घंच्चीं  को  भेजने  में  जो  खर्च  उंसकी  राज्य  सरकार  नहीं  उठा  शकंती  ।

 इसी  प्रकार  हमारे  प्रदेश  में  |  लाख  60  हजार  बस्तियाँ  हैं  जिनमें  62  हजार  500
 से  ज्यादा  वे  वस्तियां  हैं  जिक्की  साबादी  300  से  कम  तीन  सो  से  ज्यादा  जो  बस्तियां  हैं  उनमें

 25  प्रतिशत  वस्तियां  ऐसी  हैं  जिनके  बच्चों  को  एक  किलोमीटर  के  घरे  के  अन्दर  प्राय  मिक-शालाएं

 उपलब्ध  नहीं  50  प्रतिशत  से  वादा  वे  बस्तियां  हैं  जिनके  लिए  तीन  किलोमीटर  के  घरे  में

 उपलब्ध  नहीं  इसी  प्रेकार  जापकी  नीति  है  कि  6  से  11  धर्ष  के  सब  बच्चों  को  आप  स्कलों  में

 पहुंचाएं  ।  लॉकव्यापीकरण  की  आपकी  योजना  लेकिन  मैं  वतंमान  परिस्थितियों  को आपके  सामने
 रखना  चाहता  आप  गये  बच्चों  को  छोड़  नयी  शालाओों  को  छोड़  लेकिन  जो

 बच्चे  आजकल  पढ़ने  जाते  उन  बच्चों  की  शालाओं  के  लिए  यदि  आप  कभरे  देना  चाहते  भवन

 देना  बाहते  हैं  तो  श्रीमन्  कम  से  कम  एक  लाख  कमरों  की  जरूरत  अकेले  भरध्य  प्रदेश  में  पड़ेगी  जिन  पर
 200-400  करोड़  रुपया  खर्च

 आप्रेशन  ब्लेक  बोर्ड  बडी  अच्छी  योजना  बड़ा  प्रभाव  डालने  थाली  उससे  बहुत  लाभ
 मिलते  वाला  उममें  ।6  वस्तुएं  आपने  रखी  हैं  कि  ये  दी  जानी  आपने  1986-87  में

 10  प्रतिशत  विकास  खंडों  1987-88  में  20  1988-89  में  30  प्रतिशत और  1989-90
 में  40  प्रतिशत  विकास  खंडों  में  इस  योजना  को  लागू  करने  का  प्लान  बनाया  आपने  कहा  है  कि
 1990  तक  इस  आप्रे  शन  ब्लैक  बोई  की  योजना  को  सभी  विकास  खंडों  में  लागू  करना  चाहते  हैं  ।
 लकिन  1986-87  वर्ष  में  क्या  हुआ  ?  वह  गुजर  चुका  क्या  आप  इसे  लक्ष्य  के  अनुसार  लागू
 कर  सके  हैं  ?  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  अकेले  मध्य  प्रदेश  में  इसको  लागू  करने  में  100  करोड
 रुपये  की  आवश्यकता  होगी  ।

 इसी  प्रकार  से  शिक्षकों  की  संख्या  भी  बहुत  अधिक  आप  ने  दस  जमा  दो  प्रणाली  में

 विज्ञान  और  गणित  को  अनिवार्य  विषय  बनाया  अभी  तक  वे  वैकल्पिक  विषय  जब  आपने
 इनको  अनिवाय॑  किया  है  तो  इनके  लिए  अध्यापकों  की  जरूरत  उनके  प्रशिक्षण  की  जरूरत
 पड़  गी  ।  इस  पर  अकेले  मध्य  प्रदेश  में  40  करोड़  रुपया  खर्च  होगा  ।

 श्रीमन्  इसो  तरह  से  आपने  व्यावसाथी  शिक्षा  को  रखा  इस  पर  वर्ष  87-88  में  25
 करोड़  रुपए  लगेंगे  तब  जाकर  यह  मरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  अच्छी  शिक्षा  व्यवस्था  को

 लाग्  करते  में  जो  सब  से  प्रमुख  बात  है  वह  है  साधन  जुटाने  की  ।  हमारे  यहाँ  साधनों  की  कमी  है  ।

 हमारा  जो  1964  से  66  का  शिक्षा  आयोग  था  उसते  यह  सुझाव  दिया  था  कि  हमारे  पास  जो  कुल
 साधन  हैं  उनका  6  प्रतिशत  शिक्षा  पर  खं  होना  आपने  इसके  लिये  वृद्धि  कर  इसे  3

 प्रतिशत  तक  ला  पाए  मरा  निवेदन  है  कि  आए  राज्य  सरकारों  को  यह  निर्देश  दें  कि  वे  अपने

 वित्तीय  साधनों  का  6  प्रतिशत  साधन  शिक्षा  पर  खर्च  वे  6  प्रतिशत  साधन  आऊटराईट  शिक्षा

 के  लिए  कर  अन्यथा  यह  होगा  कि  हमारे  राव  साहब  जब  तक  एफट्स  कर  लेंगे  लेकिन
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 भगर  राज्यों  में  राव  साहब  के  स्तर  का  शिक्षा  मंत्री  होगा  किसी  पर  रिफूलेक्शन  डालना  नहीं
 चाहता  तो  वह  भी  एफट्स  करेगा  वरना  यह  काम  होने  वाला  नहीं  हम  देखते  हैं  कि

 सड़कें  ओर  दूसरी  चीजों  केलिए  शिक्षा  के  वजट में  कठोती  होती  णाती  है  ।  वेशक  जोश  में

 कुछ  साल  निकाल  दें  ले  किन  आगे  जा  कर  वाधा  ही  उत्पन्न  होगी  ।

 इसी  प्रकार  से  हमें इस  जन  सहयोग  मिसहल  के  तौर
 पर  हमारे  यहाँ  बहुत  से  दानदाता  उनकी  हम  ठीक  से  चेनेलाईज  नहीं  करते  |  अगर  कोई
 दानदाता  बिल्डिग  बनाकर  देता  अगर  वह  किसी  के  नाम  पर  बना  कर  देता है  त्तो  बना  कर  हमें
 दे

 सभापति  मैं  दो  तीन  सुझाव"दे  कर  खत्म  करना  चाहता  संस्थाओं  का

 हमारे  देश  में  बहुत  महत्व  लेकिन  पिछलेਂ  इतिहास  देख  लीजिए  ।  भाहे  एडल्ट  एजकेशन
 अनौपचारिक  एजूकेशन  लेकिन  उसकी  जो  असलियत  वास्तविकता  उसको  हम  जरूर  देख  लें
 कि  बहू  सही  मायनों  में  है  या  नहीं  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  कि  ट्यूश़त  को  किसी  तरह  से  समाप्त  जिस

 तरह  से  प्राइवेट  प्र  क्टिस  ने  डाक्टरों  को  बरबाद  कर  दिया  इसी  तरह  से  ट्यूशन  ने  अध्यापकों  को

 बरबाद  कर  इसी  तरह  से  लोकव्यापीकरण के  आरे  में  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  आपने
 व्यावसायिक  शिक्षा  प्लक्ष  टो  में  करने  की  बात  की  श्रीमन  जो  आपने  6  से  14  कर्ष:के  बच्चों  को

 स्कूल  में  लाने  की  बात  की  लेकिन  इस  देश  में  50  प्रतिशत  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे

 वे  अपने  बच्चों  को  काम  में  लगाना  चाहते  उनकी  आमदनी  के  साधन  में  योगदान  होता
 चाहे  खेत  में  ढोर  चरवाएਂ  या  कोई  भी  काम  तो  मेहरबानी  करके  प्राथमिक  शिक्षा  से
 इस  चीज  को  शुरू  कीजिए  और  काम  करो  और  पढ़ो'की  योजना  लागू  कोजिए  ।  जिस  प्रकार  से
 मध्य  प्रदेश  में  टाट-पट्टी  और  चाक  स्कूल  में  तैयार  करवाते  हैं  इसी  तरह  से  पालियामेंट  में  जिन
 लिफाफों  का  इस्तेगाल  होता  है  वे  भी  उनसे  बनवाए  जा  सकते  इससे  उनकी  कुछ  आमदनी  भी  हो
 सकती  है  और  वे  दोनों  काम  कर  सकते  हैं  ।

 एक  बात  और  कालेज  के  शिक्षकों  के  बारे  में  कहना  चाहता  जिस  देश  में  शिक्षक  का
 सम्मार  नहीं  शिक्षक  में  आत्म-विश्वास  नहीं  वह  देश  ऊचा  नहीं  उठ  सकता  ।  आज
 शिक्षकों  की  बुरी  स्थिति  केन्द्रीय  कमंचारियों  के  लिए  आयोग  बन  जाता  राज्य  सरकार
 कर्मचारियों  के  लिए  भी  आयोग  बन  जाता  है  और  उनके  वेतनमान  लाग्  हो  जाते  लेकिन  शिक्षकों
 को  जो  शिक्षा  अनुदान  आयोग॑  वेतनमान  देता  वें  लब  तक  लाग्  नहीं  होते  जब  तक  राज्य  सरकारें
 आधा  पैसा  नटीं  इसको  हल  करना  बहुत  आवश्यक  जैसे  ही  व  तनमान  मंजर  इनको
 मिलने  चाहिए  ।

 एक  बात  और  कहना  चाहता  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  बहुत  अच्छा  नाम  यह
 देश  के  विकास  के  लिए  सबसे  बड़ा  साधन  लेकिन  इसमें  से  मोौतिकवादिता  की  जबरदस्त  बू  आती
 है  कि  हम  मानव  का  साधनों  के  रूप  में  विकास  करना  चाहते  इसमें  मानव  का  विकास  सेकण्डी
 चीज  हो  जाती  इसको  अगर  चेंज  कर  सकें  तो  बहुत  अच्छा  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  मांगों
 का  समर्थन  करता  हूं  ।
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 क्री  ए०  ई०  दी०  बेरो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  विभागਂ  धीर्षक  के  अन्तर्गत  सांग  सें  100  ९०  कस  किए
 ब्लैकबोर्डਂ  की  योजना  को  कार्यान्वित  करने  की  (1)

 कि  विभागਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रु०  कम  किए
 को  स्वायत्ता  प्रदान  करने  की  (2)

 कि  विभागਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  सांग  सें  100  ९०  कस  किए
 कोर  पाद्चर्या  के  क्रियान्वयन  की  आवश्यकता ]  (3)

 कि  विभागਂ  शीर्णक  के  अस्तरगंत  मांग  में  100  र०  कम  किए
 तथा  तकनीकी  शिक्षा  को  परस्पर  जोड़ने  की  आवश्यकता ]  (4)

 क्री  वो०  एस०  कृष्ण  अस्यर  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 कि  विभागਂ  शीर्णक  के  अम्तर्गत  साँग  में  100  र०  कस  किए
 विद्यालयों  में  प्रादेशिक  भाषाएं  पढ़ाने  के  लिए  धनराशि  उपलब्ध

 कराने  की  आवश्यकता ]  (5)

 कि  विभागਂ  शीर्ष क  के  अम्तर्गत  सांग  में  100  र०  कम  किये  जायें  ।

 महाविद्यालयों  में  अनिवार्य  सैनिक  प्रशिक्षण  देने  की  आवश्यकता ]  (6)

 कि  विभागਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  सांग  में  [00  रु०  कम  किए
 सरकारी  प्राथमिक  स्कूलों  में  दोपहर  के  मध्याक्न  भोजन  के  लिए
 धनराशि  उपलब्ध  कराने  की  आबश्यकता |]  (7)

 कि  विभाग  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रु०  कम  किए
 सीखने  के  लिए  और  अधिक  प्रोत्साहन  देने  की  (8)

 कि  विभागਂ  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  र०  कम्त  किए
 क्षेत्रों  में  प्राइमरी  स्कूल  भवनों  के  निर्माण  के  लिए  और  अधिक

 घनराशि  उपलब्ध  कराने  की  आवश्यकता  |  (9)

 |

 *हा०  फूलरेणु  गुहा  :  सभापति  मैं  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  से
 न्धित  अनुदान  को  मांगों  का  समर्थन  करती  शिक्षा  के  बिता  कोई  भी  राष्ट्र  प्रगति  नहीं  कर  सकता

 राष्ट्र  की  मूल  प्रगति  शिक्षा  पर  निर्भर  करती  प्रौढ़  शिक्षा  तथा  व्यावसाथिक  शिक्षा  की  बुनियादी

 बमूलतः  बंगला  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुबाद  का  द्विन्दी  रूपान्तर  ।
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 बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  धनराशि  आवंटित  कर  दी  गई  है  और  शिक्षा  केन्द्र  भी खोल  दिये  गए  हैं  लेकिन

 मुख्यतः  यह  देखना  तथा  इस  पर  निगरानी  रखना  बहुत  आवश्यक  है  कि  ये  केन्द्र  उपयुक्त  रूप  से  चल

 रहे  हैं  या नहीं  ।  अपने  व्यक्तिगत  अनुभव  से  मैंने  यह  पाया  कि  ये  सभी  केन्द्र  उचित  ढंग  से  नहीं  चल

 रहे  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  इन  केस्द्"ों  का समय-समय  पर  मूल्यांकन  किया  जाना  महोदय
 कुछ  धनराशि  महिला  शिक्षा  के  लिए  आवंटित  की  गई  है  और  हस  क्षेत्र  में  कुछ  काये  भी  प्रारम्भ  किया
 गया  मेरा  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  है  कि  वे  इस  बात  पर  निगरानी  रखें  कि  इस
 धनराशि  का  उपयोग  समुवित  ढंग  से  किया  जाय  तथा  विभिन्न  योजनाओं  का  कार्यान्वयन  उपयुक्त
 रूप  से  किया  यह  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि  लड़कियां  नियमित  रूप  से  शिक्षा  केन्द्रों
 में  जाती  हैं  तथा  समुचित  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  प्राप्त  करती  हैं  ।  अन्यथा  यह  सब  निरथंक  हो  जायेगा  ।

 क्रैवल  धनराशि  ही  व्यय  की  जायेगी  तथा  लड़कियां  और  महिलाएं  कोई  प्रगति  नहीं  कर  पायेंगी  ।

 नवोदय  स्कूलों  की  काफी  आलोचना  की  गई  है  ।  यहां  अपने  अनुभव  की  एक  घटना
 को  बताने  के  लिए  मैं  एक  मिनट  का  समय  1943  में  बंगाल  में  भयानक  अकाल  पड़ा
 उस  समय  हमने  कई  निराश्चित  बच्चों  क ेलिए  आश्रय  खोले  हमारे  पास  गलियों  से  कई  ऐसे
 बच्चे  आये  ।  यह  मेरा  अनुभव  है  कि  उनमें  से  आज  कई  बच्चे  अपने  पेरों  पर  बड़े

 मैं  आपको  एक  और  घटना  बताती  हूँ  कि  उस  समय  एक  लड़का  ओ  गली  में  पड़ा  था  उठा

 लिया  गया  और  वह  कुछ  दिन  मेरे  घर  पर  उस  समय  उस  लड़के  की  उम्र  7  या  8  वर्ष  की

 थी  कुछ  साल  बाद  हमने  उसी  लड़के  को  पुनः  देखा  उस  समय  उसकी  उम्र  LL  या  12  बष  की

 हमें  यह  देखकर  आश्चर्य  हुआ  कि  वह  लड़का  काफी  प्रतिभावान  वह  गा  सकता  वह  नाच

 सकता  है  और  वह  पेंटिंग  बना  सकता  आपको  विश्वास  नहीं  होगा  कि  जब  हम  उसकी  पेन्टिगों

 को  नन्दलाल  बोस  के  पास  ले  गये  तो  उन्होंने  अश्चयं  से  कहा  कि  आप  यह  पेन्टिग  कहाँ  से  लाये  ।

 मैं  इस  बच्चे  को  गोद  लूगा  ।  उन्होंने  उस  लड़के  को  प्रशिक्षण  दिया  और  बाद  में  स्वतन्त्र

 भारत  में  उस  लड़के  को  एक  कालिज  में  नौकरी  मिली  ।  इस  तरीके  से  कई  लड़के  लड़कियां  हमारे
 पास  आये  |  इन  €कूलोंਂ  में  छात्रों  को  बिना  किसी  भेदभाव  के  केवल  उनकी  बौडिक  क्षमता

 तथा  उनमें  अन्तनिहित  प्रतिभा  के  आधार  पर  भर्ती  करना  मुझसे  पहले  बोलने  वाले  सदस्य

 मे  यह  संकेत  दिया  कि  इन  स्कलों  में  अन्ततः  केवल  सम्पन्न  तथा  प्रभावशाली  अभिभावकों  के  बच्चों

 को  ही  प्रवेश  दिया  ऐसा  नहीं  होता  नवोदय  स्कूलों  में  प्रवेश  के  लिए  मानदण्ड

 प्रतिभा  और  बौद्धिक  क्षमता  ही  होने  केवल  तभी  गरीब  बच्चों  की  प्रतिभा  जो  आज  बेकार

 जा  रहो  विकसित  हो  पायेगी  और  देश  को  उससे  लाभ  होगा  ।

 मैं  एक  बात  और  कहता  एक  राज्य  में  शिक्षा  की  केवल  एक  समान  पद्धति

 होनी  चाहिए  |  मुझे  खेद  है  कि  मेरे  अपने  ही  राज्य  में  प्राथमिक  स्तर  पर  दो  अलग-अलग  प्रकार  की

 शिक्षा  प्रदान  की  जा  रही  एक  शिक्षा  पद्धति  अंग्रं जी  युक्त  है  और  दूसरीं  अंग्रेजी  रहित
 इससे  दो  प्रकार  के  नागरिक  पैवा  अंग्र  ज्ञी  पढ़ने  वाले  बच्चे  समृद्ध  अभिवावकों  के  हैं  ।  उन्हें  अंग्र जी
 स््कलों  में  प्रवेश  मिल  जायेगा  क्योंकि  वे  शिक्षा  पर  अधिक  व्यय  वहन  कर  सकते  वे  जीवन  में  बढ़ते

 वे  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  कर  लेंगे  और  इस  प्रकार  उच्च  पद  आदि  हथिया  लेंगे  ।  दूसरी  प्रकार

 की  शिक्षा  से  नि#ने  गरीब  बच्चे  अपेक्षित  रहेंगे  और  वे  कहीं  मी  अपना  आधार  नहीं  पायेंगे  ।
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 इस  संदर्भ  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  लोकसभा  में  कुछ  अति  महत्वपूर्ण  एवं  आवश्यक

 विधान  किए  गए  इन  सामाजिक  विधानों  का  परम  महंत्व  है  तथा  इन्हें  हमारे  समाज  की
 अनेक  बुराइयों  को  दूर  करने  के  लिए  समाज  में  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।  किन्तु  एक  कारयकर्त्ता  के

 रूप  में  मैंने  देखा  है  कि इन  सामाजिक  कानूनों  को  सही  ढंग  से  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  अथवा

 कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  मसले  को  एक  जन  आन्दोलन
 के  रूप  में  लिया  जाना  चाहिए  ।  इस  आन्दोलन  को  नगरों  और  शहरों  से  उप-मण्डलों  में  तथा
 तत्पश्चात  गांबों  में  फैलाना  चाहिए  ।  जब  तक  हम  इसे  एक  जन  आन्दोलन  के  रूप  में  नहीं  तब  तक
 सामाजिक  कानूनों  से  विभिन्न  सामाजिक  बुरांइयों  को  दूर  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।

 हमारे  देश  में  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  देने  की  थोड़ी  व्यवस्था  कुछ  और  व्यावसायिक
 प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  की  जायेगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहूँगी  कि  जो  छांत्र  किसी
 विशेष  व्यवसाय  के  योग्य  हैं  अथवा  प्रतिभा  रखते  उन्हें  केवल  उन्हीं  पाठ्यक्रमों  में  प्रवेश  दिया  जाना

 चाहिए  ।  यदि  उन्हें  केबल  नाम  के  लिए  ही  प्रवेश  दिया  जाता  तो  भविष्य  में  वे  उन  व्यबसायों  में
 रुचि  नहीं  लेंगे  और  उनका  सारा  प्रशिक्षण  एवं  उन  पर  किया  गग्रो  व्यय  बेकार  चला  जायेगा  ।

 प्राथमिक  वैज्ञानिक  शिक्षा  अभी  तक  हमारे  आम  लोगों  तक  नहीं  पहुंची  हमें
 इसकी  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हैँ  कि  अभी  तक  हमारे  देश  में
 शक्ति  की  आयोजना  वैज्ञानिक  आधार  पर  नहीं  की  गई  मैं  स्पष्ट  रूप  से  माननीय  मन्त्री  महोदय
 से  यह  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वे  इस  ओर  ध्यान  हमारे  देश  की  महिलाओं  और  बच्चों  के  लिए
 बहुत-कुछ  किया  जाना  बाकी  है  |  समेकित  बाल  विकास  कार्यक्रम  एक  अत्यंत  प्रशंसनीय  कार्यक्रम

 हमें  उसमें  और  सुधार  करने  के  लिए  कोशिश  करनी  होगी  तथा  यह  देखना  होगा  कि

 यहू  ठीक  ठंग  से  काये  करे  ।  महिलाओं  के  कल्याण  सम्बन्धी  प्रावधानों  को  और  सुधारना  तथा  सुदृढ़
 करना  होगा  ।  जब  तक  महिलाओं  के  लिए  अधिक  व्यावसायिक  शिक्षा  की  व्यवस्था  नहीं  की
 तब  तक  वे  अपने  पैरों  पर  कभी-भी  खडी  नहीं  हो  पायेंगी  ।  जब  तक  हमारे  देश  की  महिलाओं  को
 प्रगति  एवं  उन्नति  नहीं  तब  तक  हमारे  देश  की  कोई  प्रगति  नहीं  होगी  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  एक  बार  पुनः  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन
 करती  हूं  तथा  अपना  भाषण  समाप्त  करती  हूं  ।

 भ्री  मोरिस  कुकर  माननीय  सभापति  मैं  मानव  संसाधन  विकास
 लय  की  बजट  मांग  का  समर्थन  करता  हूँ  |  मैं  इस  सदन  में  पहली  बार  बोल  रहा
 मैं  नई  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  के  विषय  में  विस्तार  पूर्वक  नहीं  कहना  चाहता  अथवा  इस  मामले
 विषय  के  ब्यौरें  नहीं  देना  चाहता  ।  आरंभ  मैं  प्रधानमंत्री  को  धन्यवाद  देता  हे  कि  उन्होंने  विगत
 की  तुलना  में  इस  समय  शिक्षा  के  लिए  बजट  में  अधिक  धनराशि  की  व्यवस्था  की
 सरकार  ने  अनेक  कदम  उठाए  हैं  तथा  नई  नीति  में  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  तथा  आदिवासी
 क्षेत्रों  मे ंशिक्षा-सम्बन्धी  समस्याओं  एबं  कठिनाइयों  को  दूर  करने  की  गुंजाइश  अभी  भी  वहां

 कुछ  खामियाँ  तथा  मैं  उन  मुद्दों  अथवा  उन  क्षेत्रों  के  बारे  में  बोल गा जिन  पर  अधिक  ध्यान  देने  की
 आवश्यकता  है  ।
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 पथ  डडस  सअलसफइलकखइचइइंइंचस्इडडक्चचखच8त”त+त  तन  कल  न  ततत+++

 नई  शिक्षा  नीति  के  देश  में  तवोदय  विद्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव  तवोदय  विद्यालग्रों
 का  उद्देश्य  प्रतिधावान-अच्चों  को  अपनी  क्षमता  का  पूरा  विकास  करते  के  लिए  अवसर  प्रदान  करता
 तथा  एकता  को  ब्रढ़ावा  देना  ये  विद्यालय  ग्रामीण  तथा  पिछड  क्षेत्रों  में  खोले  जाने  चाहिए
 ताकि  वे  सामाजिक  अलगाव  को  असमाप्त  करते  में  मदद  कर  सके  जो  इस  समय  भमीरों  के

 स्कूलों  भौर  गरीबों  के  स्कूलों  के  बीश्र  विद्यमान  है  ।

 निर्धन  माता-पिता  बडी  उम्मीदों  और  बड़ी  आकांक्षाओं  के  साथ  अपने  बच्चों  को  स्कूल  भेजते

 किन्तु  अपनी  शिक्षा  पूरी  करने  के  पश्चात्  ये  बच्चे  कोई  भी  रोजगार  पाने  में  अप्षमर्थ  होते  हैं  ।

 शिक्षा  की  एक  निश्चित  अवस्था  पूरी  कर  लेने  के  पश्चात्  न  तो  वे  अपने  पैतृक  व्यवसाय  को  अपना

 पाते  हैं  और  न  ही  खेतों  में  काम  कर  पाते  इस  वे  अपने  वृद्ध  माता-पिता  पर  वित्तीय  भार
 बन  जाते  हैं  ।

 स्कूलों  और  कॉलेजों  में  पाठ्यक्रम  इस  प्रकार  का  होना  चाहिए  कि  शिक्षा  केवल  डिग्री

 उत्मुख  नहीं  होनी  ब्रक्षक  रोजगार  उन्मुल्ल  भी  होनी  च्राहिए  ताकि  शिक्षा  की  क्षम्ाप्ति  के  पश्चात्
 हमारे  लड़के  ल़क्तियाँ  स्वतस्त्  रूप  से  कार्य  कर  सकें  ।  इससे  देश  में  बेरोजगारी  की  समस्या  का
 धान  हो  जायेगा  ।

 मैं  बड़ी  चिता  के  माननीय  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मुद्दे  की
 भोर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  :  भग्रामीण  और  आदिक्वासी  क्षेत्रों  में अनेक  लड़के  और  लड़कियाँ  अपनी
 शिक्षा  पूरी  करते  से  पूर्व  ही  स्कूल  छोड़कर  चले  जाते  ऐसा  करते  वालों  में  आदिवासी  लड़कों  ओर
 लडकियों  की  संख्या  अधिक  ग्रामीण  और  आदिवासी  क्षेत्रों  मे ंअधिकांशतः  छात्र  सातवीं  कक्षा  के

 पश्चात्  पढ़ना  छोड़  देते  इसके  विभिन्न  का  रण  इसका  मुख्य  कारण  परिवार  अथवा
 माता-पिता  की  वित्तीय  स्थिति  माता-पिता  या  तो  बच्चों  को  ऊँची  शिक्षा  के  लिए  भेजने  में
 मर्थ  होते  हैं  अथवा  वे  उन  बच्चों  को  ऐसे  कुछ  काम  में  लगा  देते  हैं  जिससे  परिवार  को  आथिक  रूप
 से  सहायता  देते  क ेलिए  आय  हो  सके  ।  इस  प्रकार  बच्चों  द्वारा  बड़े  पैमाने  पर  स्कूल  छोडने  पर  रोक
 लगाने  के  लिए  कदम  उठाये  जाने  चाहिए  तथा  इसके  लिए  मंद्रिक-पूर्व  बजीफों  में  बुद्धि  की  जानी

 चाहिए  ।

 अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसू क्ति  जनजाति  क्षेत्रों  में  अधिक  आवासीय  सकल  खोले  जाने

 अनुसूचित  जाति  एवं  अनुस  चित  जनजाति  छात्रों  को  मध्याह  पुस्तकें  एवं  बदियाँ

 मुफ्त  दा  जानीं  चाहिए  ताकि  ये  छात्र  स्कूल  जाने  में  समर्थ  हो  और  कम-से-फर्म  उनका  स्कूल
 ज'मे  मात्र  की  अभिवार्य  आवश्यकताओं  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  को  एक  बात  स्पष्ट  रूप  से  कहना  चाहता  हूँ  :  उड़ीसा  केवल

 एक  कृषि  विश्वविद्यालय  भुवनेश्बर  में

 पश्चिमी  उड़ीसा  में  जहाँ  लोगों  का  मु्य  पेशा  ३पति  धहाँ  राउरकेला  अथवा  में  एफ

 और  कृषि  विश्वविद्यालय  होना  आदिवासी  लड़के  और  लड़कियां  पिछड़े  तथा  प्रामीण  परिवेश

 से आते हैं तथा उन परिवारों में अधिकांश माता-पिता विशेष कप से आदिवासी परिवारों में
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 मोरिज

 अशिक्षित  होते  ग्रामीण  पृष्ठभूमि  अथवा  परिवेश  अत्यन्त  पिछड़ा  है  और  यही  कारण  है  कि  शिक्षा
 की  एक  निश्चित  अवस्था  पूरी  करने  के  पश्चात  भी  ग्रामीण  क्षेत्रों  अथवा  गाँवों  से  आने  वाले
 वासी  लड़के  एवं  लड़कियाँ  राष्ट्रीय  स्तर  की  प्रतियोगिताओं  में  होने  में  समर्थ  नहीं  होते  हैं  ।

 सरकार  द्वारा  कुछ  कदम  उठाये  गए  हैं  तथा  जहाँ-तहाँ  कोचिंग  सेन्टर  खोले  गए  हैं  ।  किन्तु
 मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह  अनुरोध  करूँगा  कि  वे  इस  ओर  अधिक  ध्यान  दें  तथा  कुछ  और
 कोचिग  संस्थान  बोलें  |  तथा  वे  कोचिंग  संस्थान  आवासीय  होने  चाहिए  जहाँ  अनुसूचित  जाति  एवं

 अनुसूचित  जनजाति  के  लड़कों  एवं  लड़कियों  को  भारतीय  प्रशासनिक  भारतीय  पुलिस  सेवा

 एवं  अन्य  कं  चारी  चयन  आयोग  की  परीक्षाओं  के  लिए  तैयारी  करने  का  अवसर  मिल  सके  ।  इस
 सम्बन्ध  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह  अनुरोध  करू गा  कि  सुन्दरगढ़  और

 सम्बलपुर  में  इस  प्रकार  के  कुछ  कोचिंग  सेन्टर  खोले  इससे  आदिवासी  छात्रों  को अखिल
 भारतीय  स्तर  की  प्रतियोगिताओं  में  सफलता  प्राप्त  करने  में  मदद

 मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  प्रौढ़  शिक्षा  की  कुछ  खामियों  को  ओर  आकर्षित  करना

 चाहता  हूं  ।  मैंने  कुछ  प्रौढ  शिक्षा  केन्द्रों  को  देखा  हैं  एवं  उनका  दौरा  किया  मैंने  पाया  है  कि  वे

 बहुत  पहले  खोल  दिए  जाते  हैं  किन्तु  पुस्तकें  एवं  अन्य  सामग्री  बहुत  बिलम्ब  से  मिलती  हैं  अर्थात्
 तीन-चार  महोने  वाद  ४सलिए  इन  खामियों  को  दूर  किया  जाना  चाहिए  ।

 प्रौढ़  शिक्षा  के  प्रभारी  निरीक्षयों  को  बहुत  ही  कम  पारिश्रमिक  दिया  जाता  अतः  कृपया
 उनके  परिश्रमिक  में  वृद्धि  की

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  कि  आपने  मुझे  इस  विषय  पर  बोलने  का
 अवसर

 श्रीमती  जयस्ती  पटनायक  :  मैं  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  से  सम्बन्ध  अनुदानों
 की  मांगों  का  समर्थन  करती  हूं  ।  मानव  सभवतः  विकास  के  अत्यन्त  आवश्यक  और  महत्वपूर्ण
 निर्धारक  हैं  फिर  भी  उनके  विकास  पर  अपेक्षित  ध्यान  नहीं  दिया  गया  मानव  संसाधनों  के

 गणात्मक  पहलू  पर  अधिक  ध्यान  देते  की  आवश्यकता  हमें  खुशी  है  कि  बजट  प्रावधान  350
 करोड़  रुपए  से  बढ़ाकर  800  करोड़  रुपए  किया  गया  जिसमें  127  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  गई
 इससे  शिक्षा  के  महत्व  और  नई  शिक्षा  नीति  के  कार्यान्वयन  पर  उचित  ही  जोर  दिया  गया  छठी
 योजना  में  कुल  धनराशि  की  आधी  राशि  स्वीकार  किए  जाने  से  इस  बात  का  निश्चिस  रूप  से  पता
 लगता  है  कि  इसमें  सदभाव  दिखाया  गया  है  और  इसे  प्राथमिकता  दी  गई  राष्ट्रीय  शिक्षा
 नीति  का  लक्ष्य  प्राप्त  करते  की  दृष्टि  से  धनराशि  का  सही  उपयोग  सुनिश्चित  करने  हेतु  सरकार  की
 मंगा  समन्वित  प्रशासनिक  कार्यवाही  के  अनुकूल  होनी  चाहिए  ।

 4.00  म०  प०

 शरद  बिचे  पीठासीम

 यह  मैं  इसलिए  कह  रही  हूं  कि  क्योंकि  माध्यमिक  शिक्षाਂ  मद  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  और  केन्द्र
 सरकार  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  लिए  चालू  वर्ष  में  59  करोड़  रुपए  नियत  किए  हैं  किन्तु
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 संशोधित  अनुमानों  के  अनुसार  केवल  42  करोड़  रुपए  का  उपयोग  किए  जाने  की  संभावना

 है  ।  इस  कार्य  निष्पादन  को  देखते  इसमें  कोई  भी  आशंका  नहीं  होनी  चाहिए  कि  वर्ष  1987-88

 में  इसी  प्रयोजन  के  लिए  नियत  किए  गए  258  करोड़  रुपए  का  सार्थक  उपयोग  नहीं  किया
 मैं  सिफे  यह  कहना  चाहती  हूँ  कि  वित्तीय  प्रावधानों  का  नियतन  प्रशासनिक  तंत्र  को  मजबूत  बनाने  के

 लिए  किए  जाने  वाले  उपायों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जाना  चाहिए  ।

 हमें  वर्ष  1995  तक  प्राथमिक  शिक्षा  का  सर्वत्र  प्रसार  करना  यह  सर्वविदित  है
 कि  आपरेशन  ब्लैक  बो्डਂ  के  लिए  पर्याप्त  घनराशि  की  आवश्यकता  इसको  ध्यान  में  रखते

 कार्यवाही-कार्यक्रम  में  यह  आशा  की  गई  थी  कि  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  की  राष्ट्रीय  ग्रामीण
 रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  का  पहला  काय॑  अपेक्षित  भवनों
 का  निर्माण  करना  होगा  ।  इसमें  भी  कोई  आशंका  नहीं  की  जानी  चाहिए  कि  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय
 के  इस  शीष  के  अल्तगंत  नियत  को  गई  600  करोड़  रुपए  की  धनराशि  का  सार्थक  उपयोग  नहीं
 किया  जाएगा  ।  इसमें  कोई  अ!हंका  नहीं  होनी  चाहिए  कि  क्या  प्राथमिक  स्कूल  भवनों  के  निर्माण

 वी  भारी  मांग  पूरी  की  जाएगी  अथवा  नहीं  क्योंकि  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  की  अपनी  हो
 ताएं  हैं  ।

 हालांकि  प्राथमिक  स्कूलों  में  दाखिल  बच्चों  कीं  संख्या  वर्ष  1950-51  में  42  प्रतिशत  भी

 जो  वर्ष  1983-84  में  बढ़कर  91  प्रतिशत  हो  फिर  जहां  तक  स्कूल-सुविधाएं  उपलब्ध  कराने

 का  संबंध  राज्यों  मे ंऔर  राज्य  के  भीतर  जिलों  के  बीच  व्यापक  असमानततएਂ  स्कूलों  में  लड़कों

 की  तुलना  में  लड़कियों  की  संख्या  कम  है  और  बीच  में  ही  रुकूल  छोड़  देने  की  गम्भीर  प्रवत्ति  है  ।

 प्राथमिक  शिक्षा  को  सर्व  सुलभ  कराने  की  आवश्यकता  पर  जोर  देने  सम्बस्ध  में  वांछित

 परिणाम  प्राप्त  करने  के  लिए  दो  स्तरों  पर  ठोस  कायंवाही  की  आवश्यकता  शैक्षिक  रूप  से

 पिछड़े  नौ  राज्यों  जहां  कल  मिलाकर  75  प्रतिशत  बच्चे  शिक्षा  से  वंचित  वर्ष  1990  से  पहले

 सकल  सविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  एक  संकट  योजना  तेयार  करनी  ही  चाहिए

 ताकि  6-12  वर्ष  के  आयु  समूह  के  बच्चों  के  दाखिले  का  राष्ट्रीय  औसत  लक्ष्य  प्राप्त  किया  जा  सके  ।

 इस  आयु  समूह  के  इन  सत्तर  लाख  अतिरिक्त  बच्चों  के  लिए  मूल-भूत  सुविधाओं  की  स्पष्ट  कमी

 और  ह्सके  फलस्वरूप  उपेक्षित  वर्ग  को  उपलब्ध  प्राथमिक  शिक्षा  की  किस्म  में  सुधार  करने  की

 आवश्यक्ता  इस  सम्बन्ध  में  भी  मैं  यह  फहूँगा  कि  आंकड़ों  पर  आधारित  योजना  तैयार  करने

 की  अत्यन्त  आवश्यकता  जब  तके  दाक्षिक  योजनाओं  के  आंकड़ों  में  सूधार  नहीं  तब  तक

 सुधारात्मक  प्रयास  के  क्षेत्र  का  निर्धारण  करना  संभव  नहों  जो  आवश्यक  है  |

 एक  अन्य  महत्वपूर्ण  पहलू  यह  है  कि  हमें  बच्चे  को  उपयोगी  बातावरण  उपलब्ध  कराने  पर

 विचार  करना  चाहिए  ।  इसका  तात्पर्य  यह  है  कि  स्कूल-भवनों  दी  जीर्ण  शीर्ष  स्थिति  में

 सुधार  किया  इसके  स्कूल  भवन  को  सामाजिक  कार्य-कलापों  का  केख  बनाता  चाहिए  ।

 पाठयचर्चा  में  प्रमख  प्रसंग  और  सामाजिक  कार्य  के  लक्ष्यों  को  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिए  और  ये  समाज

 की  आवश्यकताओं  से  सम्बन्धित  होते  चाहिए  इसका  सामुदायिक  शिक्षा  केख  के  रूप  में  विकास  किया

 जाता  चाहिए  जिनों  औयवारिक  और  अतोचारिक  योजतापों  के  अन्तर्गत  स्कूल  जाने  की  आयु  से  कम

 आयु  के  वच्चों  और  6-1।  वर्ष  तवा  11-14  व  $  आपु  समूहों  के  बच्चों  और  इसके  साथ  ही  15-35

 बर्ष  के  आयु  समूह  के  अशिक्षित  प्रौरों  के  लिए  शिक्षा  की  व्यवस्था  की  जाती  भाहिए  |
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 जयन्ती

 अब  मैं  स्कूल  छोड़ने  की  समस्या  पर  आती  हूँ  जो  कि  अधिकतर  लड़कियों  विशेषकर

 आदिवासी  क्षेत्रों  मे ंपाई  जाती  इन  क्षेत्रों  में  और  अधिक  आवासीय  स्कूल  खोलने

 वासी  लोगों  से  बाचचीत  की  सुविधा  के  इन  क्षेत्रों  के  लिए  भर्ती  किए  गए  शिक्षकों  को  आदिवासी

 बोलियों  से  अवग॒त  कराया  जाना  चाहिए  और  आदिवासी  लोकाबार  से  अवगत  कराने  के  लिए  उन

 के  लिए  एक  प्रबोधन  पाठ्यक्रम  का  प्ंचालन  किया  जाना  चाहिए  ।  जो  शिक्षक  अच्छा  कार्य  करते  हैं
 उन्हें  आवास-सुविधाएਂ  और  पदोन्नति  के  अवसर  उपलब्ध  कराकर  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  ।

 बीच  में  ही  स्कूल  छोड़  देने  वाले  बच्चों  की  संख्या  बहुत  अधिक  इसका  कारण  आधिक  पिछड़ापन

 है  क्योंकि  बच्चों  से  प्रायः  यह  आशा  की  जाती  है  कि  वे  परिवार  की  आय  के  साथनों  में  सहयोग  दें
 अथवा  घर  के  कामकाज  में  हाथ  बटाएਂ  ताकि  ऐसे  आ्थिक  कार्य-कलापों  में  माताएਂ  भाग  ले

 इसके  अंतिंरिक्त  लड़कियों  का  समाज  में  नीचा  दर्जा  माने  जाने  और  ये  घर  का  कामकाज
 करने  अथवा  छोटे  भाई-बहनों  की  देखभाल  करने  के  कारण  शिक्षा  से  वंचित  रह  जाती  इस  मामले
 में  सकल  के  खुलने  और  छूट्टी  के  समय  में  परिवर्तन  किया  जाना  चाहिए  ताकि  ये  बच्चे  अपना  अन्य
 कार्य  करने  के  पश्चात  स्कूल  जा  सकें  और  उनके  स्कूल  जाने  से  उनके  अन्य  अपरिहाय॑  कार्यों  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  न  पड़े  ।  उन्हें  आवश्यकतानुसार  निशुल्क  यूनीफार्म  की  सप्लाई  और
 भोजन  की  व्यवस्था  के  में  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  इसके  लड़कियों  को  उनके
 छोटे  भाई-बहनों  की  देखभाल  में  सहयोग  देने  के  लिए  आंगनवाड़ियों  को  स्कूलों  क ेसाथ  सम्बद्ध  करना
 भी  बहुत  आवश्यक  नई  शिक्षा  नीति  आरम्भिक  को  भी  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  है  लेकिन
 प्रारम्भिक  शिक्षा  क ेलिए  और  अधिक  घन  दिया  जाना  चाहुए  |  अन्यथा  और  अधिक  आंगनवाड़ियां
 खोली  जामी  चाहिए  गौर  उन्हें  स्कूलों  से  सम्बद  किया  जाना  चाहिए  ।

 अनौपचारिक  शिक्षा  अधिक  महत्वपूर्ण  है  क््थोंकि  इस  पर  इस  बजट  में  भी  जोर  दिया  गया  है  ।
 लेकिन  समाज  में  हमारी  पहले  ही  यह  धारणा  बन  गई  है  कि  अनौपचारिक  शिक्षा  औपचारिक  शिक्षा
 का  ही  विकल्प  है  |  यह  धारणा  नहीं  होनी  चाहिए  ।  शिक्षा के  आदर्श  में  औपचारिक  और  अनौपच  रिक
 तथा  प्रोढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  के  लिए  बलाई  गई  विभिन्न  परयंवेक्षण  प्रणालिग्रों  में  एकरूपसता  लाने  की
 आवश्यकता  को  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।

 इस  प्रकार  के  एकीकरण  से  ब्लाक  स्तर  पर  पर्यवेक्षण  तन्त्र  सुदृढ़  परयंवेक्षी  आथिक
 मार्गदर्शन  में  सुघार  करने  के  उद्देश्य  से  स्कूल  कम्पलैक्स  प्रणाली  को  फिर  से  लागू  किया  जाना
 चाहिये  ।  अनौपचारिक  शिक्षा  प्रणली  के  शिक्षकों  को  पंरिवर्सन  के  प्रभावशाली  माध्यम  और  विस्तार
 अधिकारियों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिये  प्रशिक्षित  किया  जाना  चाहिये  ।

 मैं  प्रोढ़  शिक्षा  के
 बिषय  में  भी  कहूँगा  |  हमें  यह  जानकर  खुशी  है  कि  प्रीढ़ों  की  कार्यात्मक

 साक्षरता  को  महत्व  प्रदान  किया  जा  रहा  राष्ट्र  सेवा  योजना  के  दो  लाख  विद्यार्थियों  को  आमन्त्रित
 करते  के  लिये  शुरूआत  कर  दी  गई  है  |  ऐसा  होना  चाहिये  ।  किन्तु  श्रेय  उन्हें  दिया  जाना  चाहिये  जो
 +5छा  काम  करते  यह  परीक्षा  में  अन्तिम  ग्रेडों  के  रूप  में  हो  दिया  जाना  चाहिये  और  स्वैगिछक
 एजेंसियों  को  भी  स्थायी  भवन  के  निर्माण  के  लिये  अनुदान  के  रुप  में  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिये
 तथा  प्रशिक्षकों  को  भी  प्राथमिक  हकलों  में  भरती  करके  अथवा  पर्यवेक्षक  कर्मचारियों  के  रूप  में

 प्रदोन््नत  करके  प्रोत्साहुन  दिया  जाना  चाहिये  ।
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 पाठ्यक्रम  की  ओर  विशेष  ध्यान  दिये  जाने  की  आवश्यकता  है  |  विशिष्ट  क्षेत्र  और  व्यवसाय
 विशिष्ट  के  लिए  मानदण्ड  विकसित  करने  की  आवश्यकता  महिलाओं  में  निरक्षरता  को  समाप्त
 करते  के  लिये  साक्षरता  और  सामाजिक  एवं  आथिक  कार्यक्रम  को  जोड़ा  जाना  चाहिये  और  विकास

 में  निम्नतम  स्तर  पर  नेतृत्व  के  विकास  को  प्रमुखता  दी  आनी  विकास  की  सभी
 योजनाओं  और  कार्यक्रमों  के  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  को  अनिवार्य  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।
 स्वेच्छिक  संगठनों  को  प्रोढ़  शिक्षा  दिये  जाने  वाले  अनुदान  प्राप्त  करने  की  प्रक्रिया  को  सरल  बनाया

 जाना  जाहिये  ताकि  इस  कार्य  में  रुकावट  न  आये  ।

 मबोदव/विद्याज्रय  एक  विशेषता  है  ।  हमें  मानव  संसाधन  के  रूप  में  सर्वोत्तम  संसाधन  जुटाने  हैं  ।  हमें
 '  ऐसे  सर्वोत्तम  सर्वाधिक'भ्रेघांवी  क्थिाणियों  का  चयन  करमाਂ  है  जिनके  बारे  में  हम  यह  महसूस  करते

 हैं  कि  थे  विभिन्न  क्षेत्रों  प्रसिभा  कों  विकसितਂ  कर  सकेंगे  ।  हस  प्रकार  नवोदय  विद्यालय  केवल

 शहरी  बच्चों  को  हीਂ  बल्कि  कच्चों  को  केवल  धनी  धच्चों  को  ही  निर्धन  बच्चों
 -  यह  अवसर  प्रदान  करेंगे  ।  इनका  ध्येय  समानता  के  आधार  पर  गुणवत्ता  की  तलाश  करना  है  |

 शिक्षा  बजट  की  90  प्रतिशत  मुख्यतः  वेतन  और  अन्य  स्थापना  सम्बन्धी  प्रभारों  पर  व्यय  हो
 जाती  मैं  यह  कहना  चाहेंगा  कि आथिक  रूप  से  पिछड़े  हुये  क्षेत्रों  मे ंअतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  की

 मंभाक्तायें  थीमित  हैं  ।.  इसलिये  उन्हें  नई  शिक्षा  नीति  जाने  के  कारण  अतिरिक्त  साधन  जुटाने  में

 भ्त्यधिक  कठिनाइयां  हो  रहीं  उन्हें  जब  पर्याप्त  मात्रा  मैं  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  दी  जायेगी  और

 के  द्र  द्वारा  महत्वपूर्ण  प्रोत्साहन  नहीं  दिये  अपेक्षाकृत  अधिक  विकसित  राज्यों  और  अल्पविकसित
 राज्यों  में  यह  अन्तर  बढ़ता  ही  जायेगा  |  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  की
 मांगों  का  समर्थन  हूँ  ।

 क्री  सेपद  शहाबुद्दीन  :  समापति  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  एक
 विद्वान  और  सुसंस्क्ृत  व्यक्ति  हैं  और  कल्पनाणील  और  दूरदृष्टा  किन्तु  सेरी  उनके  प्रति

 भूति  भी  है  क्योंकि  उ.हें  बहुत  जिम्मेदारी  का  काय्े  सौंपा  गया  उन्हें  ऐसा  कार्य  क्षेत्र  मिला  है  जो

 असमानताओं  और  क्षेत्र  धिकार  की  असंगति  और  विरोधों  से  पूर्ण  है  ।  इन्हे  उन्होंने  पैदा

 तहीं  फिया  किन्तु  स्वतंन्त्रता  के बाद  जो  लगभग  विवंक्हीन  प्रयोग  किये  उनके  कारण  उन्हें

 शिक्षा  के  क्षेत्र  में  ब्यवस्थाह्ीन  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  थे  शिक्षा  सम्बन्धी  एक

 राष्ट्रीय  नीति  लेकर  हमारे  पास  भाये  हैं  »ौर  पिछले  एक  वर्ष  में  संगवतः  यह  उनके  मंत्रालय  का

 महत्वपृर्ण  योगदान  है  ।  उन्होंने  रिपोर्ट  में  किसी  चोषणापत्र  से कम  महस्वप्र्ण  नहीं  बताया

 है  ।  समापत्ति  महोदय  मुझे  यह  आएंका  कि  अभी  भी  यह  एक  घोषणापन्र  से  अधिक  कुछ  नहीं  है  ।
 अभी  उन्तके  पास  कोई  साधन  ही  नहीं  मुझे  मालूम  है  कि  अधिक  धनराशि  आवण्टित  न  किये  जाने
 के  कारण  उन्हें  कठिनाई  हो  रही  है  किन्तु  उससे  भो  उत्हें  उतने  साधन  प्राप्त  नहीं  हो  सकते  जिससे  वे
 अपने  सपनों  अथवा  उन  नीतियों  के  उद्देग्यों  को  मूर्त  रूप  दे  जिन्हें  उन्होंने  सरकार  की  ओर
 मे  निरूपित  किया  मेरे  उनसे  मतभेद  शिक्षा  के  प्रति  उनके  दृष्टिकोण  जिसमें  सरकार  के
 सर्वोत्कृष्ट  पूर्वाप्रह  प्रतिबिम्धित  हो  रहे  शिक्षा  के  स्तर  और  उसके  प्रसार  में  असमानताओं  को  ही
 बल  मिलेगा  ।  रससे  मानदण्डों  की  असमानता  दूर  महीं  यह  हम  सभी  को  समानता  और  सम्मान
 बाले  उस  देश  में  नहीं  ले  जायेगी  जिसफा  गांधीजी  ने  स्वप्त  देखा  सम्पूर्ण  शिक्षा  नीति  गांधीजी
 की  विचारधारा  से  हट  रही  जिसे  आम  जनता  के  साथ  बांटा  नहीं  जा  बह  प्रत्येक  के  लिये
 निषिद्ठ  सभापति  महोदय  प्राथमिक  शिक्षा  और  प्रौढ़  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  हमारे  लिये  सबसे  बड़ी
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 सैयद

 चुनोतियां  आज  हम  कम्प्यूटर  लगाने  की  सोच  सकते  किन्तु  हमारे  पास  ब्ल॑ंकबोों  के  लिये  धन

 नहीं  है  ?  सभी  को  शिक्षित  करने  का  स्वप्न  तेजी  से  धूमिल  होता  जा  रहा  है  शीघ्र  समाप्त  प्रतिशतता
 की  दृष्टि  से  पंजीकृत  छात्रों  की  संख्या  में  वुद्ध  हो रही  किनन््धु  आप  किस  प्रकार  की  शिक्षा  दे  रहे
 हैं  भौर  आप  ने  किस  प्रकार  की  भाधारभूत  सुविधायें  प्रदान  की  सभा  में  इस  स्थिति  के  दोनों

 पहलुओं  के  बारे  में  भली  भांति  बताया  जा  चुका  है  और  इसलिये  मेरे  पास  कहने  के  लिये  कोई  नई
 बात  नहीं  सच्चाई  यह  है  कि  पंजीकृत  की  इस  सम्पूर्ण  प्रक्रिया  जिस  प्रकार  से  विद्यार्थी  शिक्षा

 अधूरी  छोड़  जाते  और  ऐसे  प्रोत्साहनों  के  न  होने  से  जिससे  गरीबों  को  ऊपर  उठाया  जा  यदि

 हम  कहीं  पंहुचेंगे  भी  तो  वह  ऐसी  स्थिति  होगी  जिसे  मैं  वर्ग  भेद  की  स्थिति  कहता  हूं  ।  यहीं  से  अन्तर
 प्रारम्भ  हो  जाता  है  |  यहीं  से  व्यवस्था  में  तरफदारी  शुरू  हो  जाती  है  और  मुझे  नहीं  लगता  कि
 सरकार  आगामी  वर्ष  में  अथवा  निकट  भविष्य  में  इस  अन्तर  को  कम  करने  वाली  है  ।

 सभापति  प्रोढ़  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  50  करोड़  रुपये  से  आय  क्या  क्या  प्राप्त  करेंगे  ?  ऐसे
 देश  हैं  जिन्होंने  इस  कार्य  को  एक  चुनौती  के  रूप  में  प्रारंभ  किया  और  वे  थोड़े  ही  समय  में  परिणाम
 प्राप्त  करने  में  सफल  रहे  ।  हम  40  साल  गयां  चुके  हैं  और  मैं  नहीं  जानता  कि  हमारे  देश  में  पैदा

 हमारे  कितने  और  लाखों  देशवासी  निरक्षर  रह  जायेंगे  ।  सभापति  महोदय  माध्यमिक  शिक्षा  के
 क्षेत्र  मे ंहम  सभी  विशिष्ट  वर्ग  के  प्रति  पूर्वाग्रहपूर्ण  दृष्टिकोण  अपनाये  जाने  और  शिक्षा  के  व्यव
 करण  में  प्रगति  न  होने  का  रोना  रोते

 जहाँ  तक  इन  नवोदय  स्कूलों  का  सम्बग्य  मुझे  अभी  इनके  परिणाम  देखने  हैं  ।  हनके  बारे
 में  मुझे  सन्देह  सभापति  महोदय  सभा  में  ध्स  विषय  में  बाद-विवाद  के  समय  मैंने  अपना  सन्देह्
 प्रकट  किया  किन्तु  नवोदय  विद्यालय  कुछ  गिने  चुने  विशेष  व्यक्ति  तैयार  करने  के  सिवाय  और  क्या
 करेंगे  ।  हो  सकता  है  वे  विभिन्न  श्रेणियों  के  हों  सकता  हैं  कि  वें  विशिष्ट  वर्ग  में  नई  पीढ़ी  को
 प्रवेश  कराने  का  प्रयास  कर  रहे  फिर  भी  इससे  जनता  के  बहुत  ही  छोटे  भाग  को  लाभ  पहुंचेगा  ।
 और  ज्ञहाँ  तक  विश्वविद्यालयों  का  सम्बन्ध  उनमें  अशान्तिपूर्ण  स्थिति  उनमें  वितरण  की
 असमानता  है  और  उनके  मानदण्डों  में  बहुत  गिरावट  आई  इनका  अब्यवस्थित  ढंग  से  विकास  हुआ
 है  जिससे  यह  लगता  है  कि  जोसे  हमें  अपनी  मंजिल  का  ही  पता  नहीं  है  ।  हम  लाखों  बेरोजग।र  स्तातक
 तैयार  कर  रहे  ऐसे  बेरोजगार  स्नातक  जिन्हें  यह  नहीं  मालूम  कि  वे  किस  तरह  आगे  बढ़ें  ।
 सभापति  महोदय  कभी  कमभार  मैं  यह  सोचने  के  लिये  बाध्य  हो  जाता  हूं  कि  विश्वविद्यालय  शिक्षा  की
 घारी  योजना  युवाशक्ति  को  शिथितर  युवाशक्ति  को  दुरबंल  बनाने  और  उन्हें  ऐसी  व्यवस्था  का
 सेबक  मात्र  बनाने  के  लिये  एक  राष्ट्रीय  षड़यन्त्र  है  जिसमें  यहां-वह़ां  नौकरियां  तलाशने  के
 अन्ततः  वे  हतोत्साहित  हो  जाते  वे उस  स्तर  तक  नहीं  पंहुच  थाते  जिसके  लिये  उनकी  शिक्षा  को
 उन्हें  तैयार  करना  चाहिये  ।  बे  केवल  रोजी  रोटी  जुटा  पाते

 सभापति  अब  हुम  स्वातत्तशासी  कालेजों  के  बारे  में  सुनते  क्या  हम  शिक्षा  की  दो
 शिक्षा  के  दो  मानदण्ड  अपनाने  जा  रहे  हैं  ?  स्पष्टतः  स्वायत्तशासी  कालेजों  से  रोज़गार  के

 बाजार  में  विश्वविधालय  की  शिक्षा  का  मूल्य  घट  और  नियोक्ता  उन्हीं  को  लेंगे  जो  विब्यात
 कालेजों  है  हुये  होंगे  ।  सभापति  मैं  निस्सन्देह  प्रौद्योगिकीय  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  की  गई  प्रगति
 की  प्रशसा  करता  हूं  ।
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 सभापति  मेरे  पास  अधिक  समय  नहीं  लेकिन  मैं  शिक्षा  के  विषय  के  बारे  में  चन्द

 एक  शब्द  अवश्य  भारतीय  शिक्षा  की  महान  असफलता  यह  रही  हैँ  कि  उनमें  एक  भारतीय

 एक  राष्ट्रीय  एक  मानवीय  जागरूकता  विकसित  नहीं  की  गई  एक  ऐसी
 जागरूकता  जिसमें  एक  दूसरे  के  मतभेदों  को  सहन  कर  जिसमें  हम  विविधाताओं  को  स्वीकार
 कर  सकें  ।  आइये  हम  अपनी  पाठ्य  पुस्तकों  की  समीक्षा  मुझे  मालूम  है  कि  उनकी  समीक्षा  शुरू
 कर  दी  गई  लेकिन  ऐसा  व्यापक  तौर  पर  और  पहले  से  अधिक  रुचि  लेकर  करना  हम
 अपने  अध्यापकों  के  वेतन  की  ओर  देखें  ।  उनकी  सेवा  की  उनके  रहन-सहन  के  स्तर  और  उनकी
 कार्य  करने  की  की  ओर  देखें  ।  क्या  हम  यह  नहीं  चाहते  कि  हमारी  शिक्षा  प्रणाली  में  पूरी  तरह
 से  सर्वश्रेष्ठ  प्रतिमा  वाले  व्यक्ति  आए  ?

 समापति  मैं  आपका  ध्यान  एक  ऐसे  प्रश्न  की  ओर  भी  दिलाना  चाहता  हू  जो  कि

 हम  बहुत  से  लोगों  के  लिए  चिन्ता  का  विषय  है  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  30  के  अन्तगंत  अल्पसंख्यक
 लोगों  को  अपनी  इच्छा  के  अनुसार  शैक्षिक  संस्थाएं  स्थापित  करने  और  उनका  प्रशासन  चलाने  का

 अधिकार  दिया  गया  उसको  धीरे-धीरे  समाप्त  किया  जा  रहा  मेरा  मानमीय  मंत्री  णी  से

 अनुरोध  है  कि  वह  इस  स्थिति  को  इस  स  बंध  में  अल्पसंख्यक  लोगों  के  दिमाग  मों  जो  बेचैनी
 उसे  दूर

 शिक्षा  के  माध्यम  के  प्रश्न  पर  मातृभाषा  को  दूसरा  स्थान  और  कभी-कर्मी  तीसरा  स्थान
 दिया  जा  रहा  मेरे  विवार  में  यह  सढी  नहीं  हँ  अथवा  हमारी  शिक्षा  प्रणाली  अथवा  हमारे
 स्वतंत्रता  आन्दोलन  अथवा  हमारी  संस्कृति  की  भावना  के  अनुरूप  नहीं  हमें  अपनी  मातृ-भाषा  को
 शिक्षा  के  माध्यम  के  रूप  में  चुनकर  उसे  गौरवपूर्ण  स्थान  देना  चाहिये  और  उसे  स्कूल  स्तर  पर  प्रयम
 भाषा  के  रूप  में  पढ़ाना  चाहिए  ।  मैं  जानता  हूं  कि  तरिभाषा  फाम् ला  सर्वश्रेष्ठ  फाम  ला  यदि  इसको
 ईमानदारी  और  सत्यनिष्ठा  से  कार्यान्वित  किया  जाता  हैँ  ।  मैं  जानता  हू  कि  इससे  गर-हिन्दी  राज्यों

 में  भाषायी  अत्पसंख्पकों  के  लिए  समस्या  फिर  भी  लेकिन  यह  ऐसा  मामला  हँ  जिनका  सम्बन्ध
 क्रेवल  लोगों  के  बहुत  छोटे  वर्ग  से  जिसको  अन्य  तरीके  से  निबटाया  जा  है  लेकिन

 भाषा  के  प्रश्न  पर  यदि  हम  इस  समय  कुछ  सही  कदम  नहीं  उठाते  उसमें  राष्ट्रीय  समस्या  पैदा

 होने  का  खतरा  है  ।

 समापति  मैं  कुछ  मिनट  सौर  एस  संस्कृति  विभाग  के  बारे  में  यहाँ  यह
 उल्लेख  करना  चाह  गा  कि  उन्होंत  स'स्कृति  को  अन्तर्राष्ट्रीय  तमाशा  और  यहाँ  हक  कि  अब

 इनको  स्थानीय  तमाशा  जना  दिया  हम  उन  लोगों  के  लिए  क्ष्या  कर  रहे  जो  हमारी  स  स्कृति
 को  अग्नसर  कर  रहे  आम  आदमी  के  पास  हम  कहां  तक  स स्फृति  ले  जा  रहे  हम  सरकृति

 को  दरवारों  में  ला  रहे  हम  सारे  रेश  की  संस्कृति  को  दिल्लो  ला  रहे  हम  दिल्ली  में  बड़े
 तमाशों  और  उत्सवों  का  आयोजन  कर  रहे  लेकिन  हम  लोगों  के  सांस्कृतिक  स्तर  के  दर्जे  को

 बढ़ाने  के  लिए  क्या  कर  रहे  हैं  ?,  हम  उनके  लिए  कया  कर  रहे  जो  संस्कृति  को  अग्नसर  क्षरते

 और  हम  देश  के  एक  भाग  से  देश  के  दूसरे  भाग  में  प्तांस्कृतिक  धरोहर  के  अन्तरण  के  लिए
 क्या  कर  रहे  मैंते  माननीय  मंत्री  से  एक  प्रस्ताव  किया  सभी  भारतीय  भाषाओं  के  गौरव

 ग्रन्थों  का  अन्य  राष्ट्रीय  भाषाओं  में  अनुवाद  किया  लेकिन  इसके  लिए  उन्होंने  ध्रन  की  कमी

 का  कारण  बताया  मेरे  छयाल  में  जहां  तक  राष्ट्रीय  एकता  का  क्षर्यध्व  अन्य  उपायों  द्वारा  इनसे

 अधिक  प्रभाव  नहीं  पड़  सकता  ।

 219



 ,  अनुदानों  की  मांगें  1987-88  25  1987

 सैयद

 जहां  तक  कला  विभाग  का  सम्बन्ध  उसको  एफ  विशिष्ट  काय्य  सौंपा  गया  है  :  वह  कार्य

 है  भूतपूर्व  दिवंगत  प्रधान  मंत्री  के नाम  पर  एक  केन्द्र-की  स्थापना  करना  ।  मुझ  इसमें  ईर्ष्या  नहीं  है  ।

 लेकिन  उसे  इसके  अलावा  कुछ  और  भी  करना  चाहिए  |  जहां  तक  बच्चों  और  महिलाओं  का  संबंध

 हमारे  पास  उनके  लिए  कोई  स्पष्ट  अथवा  पर्याप्त  संसाधन  अथवा  यहां  तक  कि  कोई
 योजनाबद्ध  कार्यकलाप  नहीं  हमारे  प्रास  कुछ  कल्याण  कार्यक्रम  सभापति  कल्याण

 कोई  विकास  नहीं  है  ।

 खेल  और  युवाओं  के  क्षेत्र  मैं  चाहता  हु  कि  हमें  स्तिओल  में  हुए  अप्रने  अनुभवों  से  कुछ
 सीख  लेनी  हमें  राष्ट्रीय  स्तर  पर  खेल  कूद  गतिविधियों  का  विस्तार  करना  हमें
 प्रतिभावान  बच्चों  का  बहुत  ही  कम  आयु  में  चयन  करना  चाहिए  ।  गांवों  में  खेलक््द  के  मैदान  होने
 चाहिए  और  मैं  चाहता  हूं  कि  आगामी  वित्तीय  व  में  प्रस्येक  पंचायत  के  पास  कम  से  कम  एक  ग्रामीण
 खेल  कूद  मैदान  मैं  यह  भी  हूं  कि  आगामी  वित्तीय  बर्ष  में  प्रत्येक  पंचायत  में  कम  से  कम

 एक  युवा  क्लब  की  स्थापना  की  जाए  ।  मैं  चाहूँगा  कि  माननीय  मंत्री  जी  इस  ओर  ध्यान

 समापति  मैं  यह  कह  कर  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूਂ  कि  हमें  एक  राष्ट्रीय  मिक्षा
 अधिनियम  बनाना  चाहिए  जिससे  कि  हमारी  शिक्षा  प्रणाली  में  समानता  लाई  जा  हमारी
 व्यवस्था  में  समानता  की  भावना  पैदा  की  जा  जिसमें  एक  राष्ट्रीय  पाठ्यचर्चा  जिसमें  एक
 जैसा  स्तर  जिसमें  हमारे  सभी  हमारे  सभी  धर्नोँ  हमारे  सभी  समुदायों  के  लोगों  के

 लिए  शैक्षिक  योजनाओं  में  एक  समान  अवसर  प्रदान  था  क्योंकि  सभापति
 समानता  के  बिना  गौरवपूर्ण  शासन  नहीं  हो  सकता  और  शिक्षा  के  बिना  हम  विकास  नहीं
 कर  सकते  ।

 सभापति  कह  ग्रा  कि  हम  वर्ग  भावना  पैदा  करने  वाली  प्रणाली  को
 समाप्त  करके  समानता  लाने  और  गौरव  प्रदान  करने  की  कोशिश

 श्रीमती  किशोरी  सिह  :  सभापति  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  एक
 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मंत्रालय  किसी  भी  देश  का  विकास  और  प्रगति  मानव  संसाधन  के  विकास
 पर  ही  निर्भर  करती

 मानव  विकास  के
 बहुत  सारे  पहलू  हैं  लेकिन  चू  कि  वक्त  मुकरंर  इसलिए  मैं  मुक्तसर  में

 ही  भपनी  बात  कहूंगी  ।  मैं  बाल  विकास  और  महिला  कल्याण  कार्यक्रमों  पर  बोलना  चाहती  हूं  ।

 हमारे  देश  की  40  फीसदी  सिर्फ  बत््तों  की  यह  आवादी  इतनी  है  जितनी  कि
 अफ्रीका  के  सारे  देशों  के  बच्चों  की  आद्रादी  नहीं  फिर  भी  विकासशील  देशों  के  प्रुकाबले  में  हमारे
 देश  के  बच्चों  की  हालत  बहुत  खराब  अधिकांश  बच्चे  रुग्ण  हैं  और  अबबुत  ही  निबंल  बच्चे  पैदा

 होते  बहुत  कमजोर  पैदा  होते  हैं  ।  बच्चों  की  करीब  बीस  लाख  संख्या  प्रतिवर्ष

 हृपिंग  कफ  आदि  का  शिकार  बअन  जाती  विटेमिन  की  कमी  से  हजारों  बच्चे  अन्धे  हो
 जाते  इन  सबसे  रक्षा  करते  और  विकास  करने  की  जिम्मेदारी  सरकार  ने  ली  है  जो  कि  काबिले
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 तारीफ  बात  नेशनल  इन्टीग्रं टिड  चाइल्ड  डबलपमैंट  के  अन्तगंत  यह  काम्त  रहा  है  ॥  दूध
 पिलाने  वाली  गर्भवती  स्त्रियों  क ेलिए  पोषाहार  और  स्वास्थ्य  की  देखभाल  व  रोग  निवारण
 के  ऊपर  ध्यान  दिया  गया  तीन  वर्ष  के  बच्छों  के  लिए  प्रीप्राइमूरोी  एजूकेशन  की
 व्यवस्था  की  गयी  6  वष  की  आयु  वर्ग  के  बच्चों  के  लिए  उनके  स्वास्थ्य  की  देखभाल
 की  व्यवस्था  की  गयी  है  और  महिलाओं  के  लिए  स्वास्थ्य  की  सुविधाएਂ  उपलब्ध  करायी  गयी  हैं  ।

 इन  सेवाओं  उपलब्ध  कराने  के  बच्चों  की  देखभाल  करते  के  आंगतबाड़ी  और
 बालबाडी  चलाई  जा  रही  बालवाड़ी  और  आंगनवाड़ी  आदिवासी  और  हरिजन  इलाकों  में

 की  आबादी  पर  एक  के  आधार  पर  चलाई  जा  रही  हैं  ।  मुझ  आंगनबाड़ी  के  बारे  में  यह  कहना  है  कि

 इसकी  पूरी  जावक्ारी  न  वजह  से  पहु  चने  में  बहुत  दिक्कत  होती  है  |  मेरा  अपना
 में  में  देखने  के  गई  तो  बहुत  दिक्कत  के  काफी  खोज-खबर

 लेने  के  बाद  एक  दो  आंगनबाड़ी  देख  वहाँ  बच्चों  को  वर्ग रह  दिया  जाता  उसके  ,
 बारे  में  उनकी  बहुत  शिकायत  है  कि  दलिया  अच्छा  नहों  उसमें  कोड़  होते  लेकिन  यह  बड़ी

 खुशी  की  बाढ़ है  कि  सरकार  तरफ  से  दलिक्मा  उपलब्ध  कराने  का  विचाह़  किया  जा  रहा
 है  ।  इसीਂ  तरह  से  चलाने  का  आनरेरियम  भी  बढ़ाना  ताकि  वे

 रुचि  के  मुस्तकी:के  दिलचस्पी  के  साथ  अपनी  जवाबदेही  सम्भाल  सकें  ।

 इसी  तरह  स्वास्थ्य  केन्द्रों  को  देशने  का  मौका  एक  महीना  पहले  जब  वैशाली  क्षेत्र  के

 प्राइमरी  स्वास्थ्य  केन्द्रों  को  मैंने  तो  वहाँ  पर  दवा  का  अभाव  दवा  नाममात्र  के  लिए
 खाली  शीशियाँ  पड़ी  हुई  घ्सी  तरह  से  रैफ्रल  हास्पीटल  में  गई  वहाँ  भी  दवा  की

 कमी  यह  पता  नहीं  चल  सका  कि  किस  वजह  से  दवा  कम  डाक्टर  ने

 इंडेन  नहीं-कराया  या  सरकार  की  से  आपूर्त  नहीं,की  गई  या  ढाक्टर  ने  हंडन  कराने
 की  आवश्यकता  नहीं  समझी  ।  एक  अस्पताल  में  तो  5  औरतों  की  जान  चली  क्योंकि

 वहाँ  पर  ए  टी-टिटनेस-का  जेक्शन  नहीं  था  ।  मैं  सरकार  से  अग्रह  करू  गी  कि  इन  बातों  की  तरफ

 सरकार  ध्यान  आंगनवाड़ी  चलाने  वाली  महिलाओं  देखते  के  लिए  पूरा  इ'तजाम  होना
 सरहार  की  तरफ  से  व्यवस्था  लेकित  स्थानीय  स्तर  पर  ब्यवस्था  को  संतोषजनक

 नहीं  कहा  जा  यूनिवर्स  इम्यूनिजेशन  के  अन्त्गंत  यह  तय  हुआ  है  कि  वेक््सीन  दिए
 लेकित  उसको  हिफ़ाज्त  से  रखने  वहाँ  इंतजाम  नहीं  है  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  अस्पतालों  में

 का  इ  तजाम  हो  ।  इसी  तरह  से  अस्पतालों  -  में  पेडिआ्ञाट्रिक  बोचिग  का  होना  जरूरी

 बसे  तो  रोजगार  की  व्यवस्था  की  गई  योजना  चल  रही  फिर  भी  मैं  चाह ूगी  कि  ऐसी  माताओं

 को  बच्चों  का  पालन-पोषण  कर  रही  उनको  करने  के  लिए  हल्का  कःम  दिया  ताकि  वे

 बच्चों  का  पालन-पोषण  कर  चरखा  चलाने  के  लिए  उनको  प्रोत्साहित  करना

 ताकि  थे  सत  कातकर  अपना  काम  चला  सकें  |  कुछ  खास  जगहों  पर  केन्द्र  बनाने  चाहिए  जहाँ  जाकर
 वेब  सकें  - और  उनका  कास  चल  सके  |  जिस  तरह  से  डेरी  मिल्क  स्क्रीम  के  अन्तर्गत  जगह  जगह

 पर  केम्द्र  बनाए  गए  वहाँ  गाँव  के  लोग  ले  जाकर  दूध  बेचते  वहाँ  पर  वैज्ञानिक  ढंग  से  त॑यार

 कर  के  बाद  में  बेचा  जाता  इससे  बेरोजगारी  की  समस्या  हल  हो  मेरे  कहते  का  साएप

 यह  है  कि  जितना  हम  लोग  बाल  विकास  की  तरफ  ध्यान  उतना  ही  मानव  का  विकास  होगा  ।

 मानव  का  विकास  होगा  तो  जाहिर  है  हमारा  देश  विकास  और  प्रगति  के  पथ  पर  अग्रसर  होता
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 किशोरी

 मंत्रालय  ने  अब  तक  जो  काम  किया  है  वह  सराहनीय  इन  चन्द  लफ्जों  के  साथ  मैं

 धन्यवाद  देना  चाहती  हू  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  मौका  दिया  ओर  सन्न  के  साथ  मुझ  सुना  ।

 ]

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  मैं  हस  माँग  का  समर्थन  करता  हूँ  ।  शुरू  में  मैं  यह  कहना  चाहता

 हैं  कि  यह  प्रसन्नता  का  बिषय  है  कि  एक  कुशल  विद्वान  और  जानकार  मंत्री  श्री  नरसिह  राव

 जिनके  पास  इस  मंत्रालय  का  प्रभार  है  ।

 इस  शिक्षा  नीति  का  उद्देश्य  निर्धनता  के  विर्द्ध  और  चहुमुखी  विकास  के  लिए  संघर्ष  करना

 है  ।  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने इसकी  ओर  विशेष  ध्यान  दिया  है  और  मैं  उन  शब्दों  का
 उल्लेख  करू गा  जोकि  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  बजट  प्रस्तुत  फरते  हुए  कहे  थे  :--

 नीति  की  अच्छी  शुरूआत  के  लिए  मैंने  शिक्षा  के  लिए  800  करोड़  रुपए  आवंटित  किए
 जबकि  वर्ष  1986-87  में  352  करोड़  रुपए  आवंटित  किए  गए  यह  भारी  वृद्धि

 हमारे  देश  में  शिक्षा  में  परिवर्तत  लाने  के  बारे  में  हमारे  दृढ़  संकल्प  का  परिचायक  है  ।”

 उन्होंने  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  का  भी  उल्लेख  किया  मैं  उन्हें  उद  त  करता  हूं  :

 राज्य  सरकारों  की  प्राथमिक  जिम्मेदारी  ये  संसाधन  राज्य  सरकारों  के  प्रमाणों
 के  प्रक  होंगे  ।”

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  इस  नीति  के  कार्पान्वयन  में  कठिनाइयों  पर  चिन्ता  व्यक्त
 की  है  ।  इस  शिक्षा  नीति  में  राष्ट्रीय  अध्यापकों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  नवोदय

 औपचारिक  शिक्षा  में  प्रोढ़  आपरेशन  ब्लैक  व्यावसायिक  शिक्षा  पर  बल  दिया
 गया  है--एन  सभी  बातों  से  गुणात्मक  सुधार  लाए  मैं  सुझाव  दू'गा  कि  लड़के  और  लडकियों
 के  लिए  स्कूल  शिक्षा  को  अनिवार्य  बनाकर  उसको  कार्यान्वित  किया  जनसंख्या  पर  नियन्त्रण
 रबने  की  शिक्षा  दी  जानी  कुछ  विस्यात  व्यक्तियों  ने  भी  प्राथमिक  स्कलों  में  शत-प्रतिशत
 पंजीयन  की  बात  कही  इसके  लिए  संसाधन  नहीं  इसके  लिए  कोई  क्षमता  नहीं
 शिक्षा  का  विकास  में  बहुत  बड़ा  योगदान  शिक्षा  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  भी  वित्तीय  कठिनाइयों  के  आरे  में  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  की  जब  उन्होंने
 कहा  योजना  आयोग  यह  महसूस  करता  है  कि  मानव  विकास  के  लिए  साधन  नहीं

 इसके  लिए  प्रारम्भ  से  ही  फिर  से  विचार  किया  जाना  चाहिए  जब  तक  कि  योजना  आयोग  यह
 महसूस  लहीं  करता  कि  हमारे  विकास  का  आधार  बाँध  और  विद्यू  त  केन्द्र  और  उद्योग  नहीं  हैं  बल्कि
 हमारे  विकास  का  आधार  वे  लोग  हैं  जो  इन  बांधों  को  बनाते  हैं  और  इन  उद्योगों  को  चलाते

 मई  शिक्षा  नीति  पर  कई  आर  चर्चा  हो  चुकी  है  |  मैं  इस  पर  विस्तार  से  नहीं  बोलना  चाहता
 यह  समीपवर्ती  सूची  का  विषय  यदि  राज्यों  द्वारा  इस  योजना  को  लागू  नहीं  किया  जाता  है

 तो  केश्रीव  सरकार  चुपत्रात  नहीं  रह  सकती  ।  केद्वीय  सरकार  की  भी  तो  जिम्मेदारी  है  ।
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 अब  मैं  जो  कि  एक  बहुत  पिछड़ा  हुआ  राज्य  है  की  चर्चा  करू  मैं  यह  कहना

 चाहूँगा  कि  उड़ीसा  राज्य  में  इस  नीति  के  क्रियान्वयन  के  सम्बन्ध  में  बड़ी  भ्रान्तियाँ  विद्यमान

 उदाहरण  के  तोर  पर  आपके  राज्य  महाराष्ट्र  में  और  उड़ीसा  में  परीक्षा  को  लेकर  समस्याएँ
 पैदा  हो  गई  सरकार  ही  समस्या  को  सुलझा  सकती  परन्तु  उड़ीसा  में  कुछ  ऐसे  कालेज  हैं

 जिन्हें  सरकार  ने  तो  मान्यता  दे  दी  है  परन्तु  वे  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध  नहीं  दूसरी  कुछ
 प्राइवेट  जिनके  कुछ  जिला  प्रशासक  या  तो  शासी  निकाय  अथवा  प्रबन्ध  समिति  के  अध्यक्ष  हैं
 अथवा  उनके  रिश्तेदार  को  मान्यता  दी  जा  रही  है  जबकि  उनके  पास  बुनियादी  सुविधाएँ  मोजूद
 तहीं  हैं  ।  परेशानी  छात्रों  को  होती  वह  सिलसिला  कई  वर्षों  से  चल  रहा  है  ।

 सरकार  प्रात  वर्ष  इस  मामले  को  सुलझाते  का  प्रयत्न  करती  ऐसे  कुछ  कालेजों  का  चयन

 करती  है  जिन्हें  स्थायी  रूप  से  मास्यता  और  सम्दद्धता  दी  जाती  है  परन्तु  कुछ  स्पष्ट  कारणों  से  ऐसा
 महीं  किया  जाता  प्राइबेट  काटोजों  की  सं'या  में  अकस्मात  बद्धि  हुई  छात्रों  से  अत्मधिक
 प्रावेशिक  शुल्क  लेकर  इन  कालेजों  में  प्रवेश  दिया  जाता  उन्हें  परीक्षा  में  बैठने  की  अनुमति  दी
 जाती  हैं  परन्तु  वास्तविक  कालेज़ों  को  परेशानी  उठानी  पड़ती  इसी  केन्द्रीय  सरकार  की
 नीति  को  उड़ीसा  के  कुछ  अधिकारी  जिन्हें  इस  योजना  के  क्रियान्वयन  का  भार  सौंपा  गया  हैं
 सही  परिपेक्ष्य  में  नहीं  समक्ष  पाए  उनकी  धारणा  यह  हैं  कि  यह  नीति  उच्च  शिक्षा  के  प्रसार  करने
 की  नहीं  हैं  बल्कि  यह  केवल  इसे  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  इससे  वे  नए  कालेज  खोलने  की  बात  तो

 दूर  विद्यमान  कालेजो  के  विकास  को  कोई  महत्व  नहीं  देते  मैं  गंजम  जिले  का  निवासी  हूं  जहां
 पर  ज्यादातर  प्राइवेट  कालेज  वहां  आरम्भ  से  ही  कोई  सरकारी  कालेज  नहीं  उड़ीसा

 प्राइवेट  कालेजों  के  माध्यम  से  ही  प्रदान  की  जाती  सरकार  ने  हाल  ही  में  एक  भी  सरकारी
 कालेज  नहीं  खोला  है  ।

 अलग-अलग  संस्थान  पर  अलग-अलग  नीति  लागू  की  जाती  सरब्ंप्रथम  उन्होंने  उन
 प्राइवेट  कालेजों  को  सहायता  देने  का  निर्णय  किया  जो  जिन्होंने  पाँच  वर्ष  पूरे  कर  लिए  हैं  और  उन्हें
 सहायता  प्रदान  की  गईं  है  |  परन्तु  भब  उतका  कहना  हैं  कि  लेक्चरारों  की  और  नियुक्ति  के  लिए
 तिहाई  अनुदात  सात  वर्ण  के  परचात्  दिया  जाएगा  और  दो-तिहाई  नो  वर्षों  के  भाद  और  केवल  उन्हीं
 होकवरारों  को  प्ररेद  कातेजों  क ेशासी  निकाय  द्वारा  उच्च  वेतन  पर  नियुक्त  किया  जाएगा  जिनके
 धाम  की  सरकार  हारा  सिफारिश  की  गई  ये  प्राइवेट  कालेज  इस  तरह  कीते  सल
 सकते  हैं  ?  मैं  माननीय  मह्त्री  महोदय  को  यह  जानकारी  दे  हूਂ  कि  इन  सहायता  प्राप्त  कातिजों  के
 छात्रों  की  दगुशन  फीस  और  प्रवेश  एुल्क  सरकार  के  शिक्षा  विभाग  के  पक्ष  में  जमा  की  जाती  और
 केबल  मरकार  वारा  सिफारिश  किए  गए  लेब्शरारों  को  इन  कालेज़ों  के  शासी  निकाय  हारा  नियक्त
 किया  जाएगा  और  पेतन  दिया  जाएगा  |  और  केवल  सात  वर्ष  के  बाद  ही  एक  तिहाई  अनुवान  प्रदान
 किया  इस  प्रकार  कार्य  करता  असम्भव  इस  तरह  शिक्षा  में  सुधार  कैसे  हो  सकता  है
 और  ह  प्रकार  इस  तीति  को  किस  तरह  क्रियान्वित  किया  जा  सकता  है  ?  केन्द्रीय  सरकार  को  हसमें
 एतक्षेप  करता  चाहिए  |  मुझे  यह  पुनः  कहो  की  अनुमति  दीणशिए  कि  शिक्षा  समगती  सी
 का  विषय  किसी  विश्वविद्यालय  अथवा  राज्य  सरकार  की  हुटि  के  कारण  उस  राज्य  के  छात्रों
 अथवा  जनता  को  परेशानी  महीं  होमी  भाहिए  ।
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 सोमनाथ

 इसी  सरकार  कौ  नीति  यह  थी  कि  महिलाओं  की  शिक्षा  हेतु  तीन  वर्ण  बाद  एंक-तिहाई

 अनुदान  दिया  परन्तु  कुछ  ऐसे  भी  कालेज  हैं  जिन्हें  यह  अनुदान  नहीं  दिया  जाता  मैं

 जानता  भंजनगर  सावित्री  महिला  कालेज  को  छह  वर्षों  स ेकोई  अनुदान  नहीं  दिया  गया

 यद्यपि  सरकार  ने  यह  विज्ञापित  किया  है  कि  इंस  कालेज  को  सरकारी  भूमि  उपलब्ध  होने  पर
 प्रदान  की  जाएगी  परन्तु  ऐसा  नहीं  कियां  गया  है  ।

 इन  परिस्थितियों  में  मैं  यह  सुझाव  देता  हुं  कि जबकि  नवोदय  विद्यालय  शुरू  किए  ज़ा  रहे
 है  ती  माननीय  मंत्री  जो  को  संसद  संदस्यीं  को  भी  विश्वांस  में  लेना  चाहिए  और  उनके  सुझावों  पर
 ध्यान  देना  चाहिए  ।  इसी  तरह  विभिन्न  संस्थाओं  को  के  लिए  अनुदान  देते  समय  उस
 क्षेत्र  के  संसद  सदस्य  के  गुझावों  पंर  भी  विचारं  किया  जाना  चाहिए  क्योंकिਂ  इस  तरह  के  उदाहरण  कई  '

 मिल  ज़  ऐगे  जबकि  इन  सांस्कृतिक  संस्थाओं  ने  समय  परं  अनुदान  के  लिंश  आवेदन  लेकिन  '

 वह  कैन्द्रीय  सरकार  के  पास  कभी  भी  समय  पर  नहीं  पहुंचा  उसे  कहीं  पर  रोक  दिया  जाता  है
 ये  संस्थाएं  केन्द्रीय  सहांयता  से  बैंचित  रह  जाती  इसलिए  मैं  यह  निवेदन  करता  हूँ  कि  सांसदों  के  |

 सुझावों  को  अपेक्षित  महत्व  दिया  यह  योजना  के  क्रियोन्वयन  की  दृष्टिट  से  है  क्योंकि  :

 हमने  इस  सदन  में  हस  पर  वर्चा  की  और  इस  संबंध  में  माननीय  मंत्री  ने  जो  उत्तर  दिया  उससे
 सरकार  ठे  दृष्टिटकोण  का  भी  पता  चलता  परन्तु  जब  हम  माननीय  मंत्री  से  इस  सबंध  में  अनुरोध
 करते  हैं  तो  तब  यदि  हमें  हर  मामले  में  अपने  र/ज्य  से  संपक  करन  को  कहा  जाता  है  मेरे  विजार
 से  हम  अपनो  लक्ष्य  हासिल  नहीं  कर  सकते  नवोदय  विद्यालय  की  स्थापना  के  पीछे  सरकार  की
 मंशा  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  मेघावी  छात्रों  को  उन्नति  का  अवसर  प्रदान  करना  अब  उच्च  शिक्षा  का
 लाभ  अमीरों  को  मिल  रहा  और  आम  आदमी  को  यह  लाम  प्राप्त  नहीं  होता  निसंदेह  सरकार
 का  हरादा  बहुत  अच्छा  है  परन्तु  यदि  हम  इसे  राज्यों  पर  छोड़  दैते  यदि  हम  इसे  निदेशक  की
 रिपोर्ट  के  सहारे  छोड़  देते  हैं  तो  वह  अपनी  मर्जी  से  काम  करेगा  |  यह  भी  हो  सकता  है  कि  वह  कोई
 काम  न  उड़ीसा  पांच  विश्वविद्यालयों  में  से एक  कृषि  विश्वविद्यालय  है  जो  भारतीय  कृषि
 अनुसंधान  परिषद  के  अधीन  है  और  दूसरा  है  संस्कृत  विश्वविद्यालय  तीनः  अन्य  विश्वविद्यालय  हैं
 और  मेरे  जिले  में  एक  विश्वविद्यालय  बरहामपुर  वहाँ  कोई  सिड़ीकेट  अथवा
 सीनेट  नहीं  हैं  ;  वहाँ  एक  प्रशासक  इसी  प्रकार  सम्बलपुर  विश्वविद्यालय  में  भी  कोई  सिडीकेट
 अथवा  सीनेट  नहीं  है  वहाँ  पर  भी  एक  प्रशासक  मैं  समझता  हूँ  कि  आज  नहीं  तो  कल  उत्कल
 विश्वविद्यालय  में  भी  एक  प्रशासक  की  नियुक्ति  कर  ली  जाएगी  ।

 ये  प्रशासक  कौन  हैं  ?  कया  ये  शिक्षाविद  है  ?  क्या  उनका  शिक्षा  से  कोई  सरोकार  है  ?  वहाँ
 पर  कुछ  अधिकारियों  की  नियुक्ति  कर  दी  जाती  है  ।  ये  विश्वविद्यालय  परीक्षा  आयोजित  कश्ने  और
 डिग्रीयां  बांटने  बाली  संस्थाएं  नहीं  हैं  ;  बल्कि  ये  उस  क्षेत्र  की  और  संस्कृति  के  क्षेत्र  में
 संधान  करती  हैं  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  का  ध्याम  इस  तथ्य  की  भर  आक्ृष्ट  करना  चाहता  हूँ  कि
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  उड़ीसा  के  पास  ऐसी  योजना  भेजी  है  -  जो  इन  तीनों
 लयों  में  से  किसी  एक  विश्वविद्यालय  में  महिला  शिक्षा  पर  अनुसंधान  का  एक  केर  खोलने  के  संबन्ध
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 में  केवल  बरहामपुर  यिश्वविद्यालय  ने  यहू  योजना  भेजी  आपको  यह  जानकर  आश्चर्य  होगा
 कि  अन्य  दो  विश्वविद्यालयों--उत्कल  और  सम्बलपुर  ने  कोई  योजना  नहीं  भेजी  और  उड़ीसा  सरकार
 ने  यह  योजना  केन्द्रीय  आयोग  के  पास  नहों  भेजी  यह  समस्या  इसके  फलस्वरूप  उड़ीसा
 की  जनता  उड़ीसा  के  छात्रों  को  परेशानी  उठानी  पड़ी  है  उन्हें  परेशानी  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 लिए  मैं  माननीय  मंत्री  से  पुनः  अनुरोध  व-रता  हूं  कि  वे  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करें  क्योंकि  हमें  ही  इन
 योजनाओं  का  क्रियान्वयन  करना  हमारा  किसी  व्यक्ति  की  पसन्द  था  नापसन्द  से  कोई  सरोकार

 नहीं  है  ।
 ह॒

 ये  विध्वविद्यालय  वित्तीय  उपयोग  संबंधी  अपने  प्रमाणपत्र  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  पास
 समय  पर  नहीं  भेजते  हैं  बविद्यालय  अनुदान  आयोग  उन्हें  और  अनुदान  नहीं  दे  रहा  है  और  ये
 विश्वविद्यालय  अनुदान  प्राप्त  करने  से  वंचित  हो  गये  यह  नियमित  रूप  से  हो  रहा  है  ।  ऐसा  कोई
 निरीक्षण  अभिकरण  होना  चाहिए  जो  यह  देखे  कि  बजट  में  निर्धारित  राशि  सभी  राज्यों  में  प्राप्त  हो
 और  विश्वविद्यालय  और  राज्य  शिक्षा  विभाग  को  इस  संबन्ध  में  सक्रिय  होने  की  सलाह  दी  जानी

 चाहिए  और  उनसे  इन  नीतियों  को  लागू  करने  के  लिए  कहा  जाना  चाहिए  ।  जब  तक  कोई  निरीक्षण
 अभिकरण  नहीं  बलाया  जाता  है  और  इस  कार्य  को  राज्यों  की  मर्जी  पर  छोड़  दिया  जाता  है  तब  तक
 मैं  समझला  हूँ  कि  इन  नीतियों  को  लागू  नहीं  किया  जा  सकता

 राष्ट्र  का विकास  होना  चाहिए  ।  यह  राष्ट्रीय  महत्व  का  विषय  है  यह  किसी  क्षेत्र  अथवा  राज्य
 के  महत्व  की  बात  नहीं  यह  राष्ट्रीय  महत्व  का  है  ज॑से  कि  प्रधाम  मंत्री  और  माननीय  मंत्री

 महोदय  ने  इस  सभा  में  कहा  जरूरत  इसके  कर्यान््थयन  कीं  धनराशि  की  कमी  नहीं  है  ।

 इसलिए  कर्यान्वयम  करते  समय  मैं  सुझाव  दगा  कि  अल्प  विकसित  और  पिछड़े  राज्यों  को  समुचित

 महत्व  और  प्राथमिकता  तथा  धनराशि  दी  जानो  चाहिए  और  इन  सभी  योजन।ओं  के  कार्यान्वयन  के

 लिए  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।

 की  पी०  मासस्याल  :  सभापति  ह्यूमन  रिसोर्सज  इंवलपमैंट  डिपा्ंमेट  के

 बारे  में  चर्चा  हो  रही  है  मैं  इस  डिपार्टमेंट  की  मांगों  का  समर्थन  क्ररते  हुए  अपने  ख्यालात  का  इजहार
 करना  चाहता  हूं  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  को  और  अपने  रहनुमा  जनाबे  राजीव  गाँधी

 जी  को  मुबारकबाद  देना  चाहता  हूं  ।  कि  उन्होंने  बहुत  थोड़े  से  बकत  में  जो  नई  एजुकेशन  पालिसी

 अपनाई  है  और  उसको  इम्पीमेट  करने  जा  रहे  हैं  मै ंउसके  लिए  उनको  मुबारकबाद  देता  नई

 एककेशन  पालिसी  में  यूनिक्सल।इजेशन  आफ  एसीमेंद्री  एजुकेशन  को  बेहद  तरजीह  दी  गई  है  उससे  हम
 उम्मीद  कर  सकते  हैं  कि  यह  मुल्क  की  बेहतरी  और  विशेष  कर  गांवों  में  रहने  वाले  विद्यार्थियों  के
 लिये  बहुत  ही  फायदेमंद  होगी  ।  इसके  साथ  ही  आप  नई  एजुकेशन  पालिसी  में  जो  नवोदय  विद्यालय
 सैट-अप  करने  जा  रहे  हैं  उसमें  1986-87  में  8।  ऐसे  स्कूल  खुलबाने  का  प्रोग्राम  60  ऐसे  स्क्ल
 पहले  ही  खुल  चुके  हैं  और  इनमें  से  एक  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  मे  भी  मैं  इसके  लिए  माननीय  मंत्रीजी
 को  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  इन  स्कूलों  के  खुलने  से  उन  मां  बाप  और  बच्चों  की  ख्वाहिश  पूरी  होगी
 जो  काबलियत  होते  हुए  भी  ताभील  हासिल  व.र+  से  महरूम  रह  जाते  थे  इन  स्कूलों  मे ंएडमिशन  की  जो
 पालिसी  बनाई  है  बह  भी  काफी  सराहनीय  इसके  द्वारा  60  परसेंट  बच्चे  रूल  एरियाज  से  और
 40  परसेंट  टाउन  »पर  सिटीज  भे  से  रखें  जायेगे  ।

 पे
 किन  इसमें  एक  मुश्किल  यह  देखने  में  आई  है

 कि  रूरलत  एरियाज  के  बच्चों  का  स्टैंड  अल  इण्डिया  लेब्लि  के  बरावर  रखा  गया  है  ।  नतीजा
 यह  होता  है  कि  दूर  दराज  इलाकों  में  या  रूरल  एरियाज  में  रहते  वाले  बच्चे  उसमें  पूरो  तरह  खरे
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 नहीं  उतर  पाते  हैं  और  जहां  100  बच्चे  लेने  हैं  वहां  मुश्किल  से  50  बच्चे  ही  मिल॑  पाते  हैँ  मेरी  तंजबीज

 है  कि  क्या  यह  मुमकिन  नहीं  हो  सकता  है  कि  ऐसे  बच्चे  जो  टेस्ट  में  फंल  हो  गए  हैं  या  थोड़े  नम्बरों  से

 रह  गये  हैं  उनको  1-2  महीने  की  कोंचिंग  देकर  और  टेस्ट  लेकर  एक  और  चाँस  दिया

 ऐसा  करने  से  आपका  जो  प्रोग्राम  है  उसको  इम्पलीमेंट  ब-रने  में  बहुत  फायदा  मिलेगा  ।  इस  पर

 क्षापक्रो  अबग्य  ध्यान  देना

 जहां  तक  जम्मू-कश्मीर  में  तालीम  का  सवाल  है  वहां  डिग्री  लेबल  तक  एजुकेशन  फ्री

 है  और  तकरीगन  हर  गांव  में  एक  स्कूल  लेकिन  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  जो  स्कूल  हैं  वह  नहीं  के

 बराबर  हैं  और  नाम  गात्र  के  लिए  हीं  खोले  गये  हैं  वहां  पर  कोई  फैंसिलिटी  नहीं  ब्लैकबो्ड

 स्कूल  बिर्स्ग  नहीं  बच्चों  के  बैठने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  टीचर  के  बैठने  के  लिये  दोई  कर्सी
 नहीं  बच्चे  जमीन  पर  बैठकर  पढ़ाई  बरते  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  यह  मसला  वहीं  का  वहीं  रह
 जाथेगा  और  हम  कहीं  आगे  नहीं  जा  सकते  हैं  ।

 ॥

 मेरी  कांस्टीटुएन्सी  में  तमाम  ऐसे  छोटे-छोटे  गाँव  जहां  10-15  फैमिलीज  रहती  हैं  ओर

 उस  गांव  में  10-15  बच्चों  से  ज्यादा  नहीं  होंगे  ।  वहां  पर  स्कूल  तो  हैं  लेकिन  ऐसे  बहुत  सारे  स्कूलों
 में  टीचर्स  नहीं  हैं  और  अगर  टीचर  हैं  भी  तो  सिगल  टीचर  हैं  जोकि  वर्ढां  पर  अक्सर  रहते  नहीं  हैं
 क्पोंकि  वह  बहुत  रिमोट  एरियाज  अब  आपने  जो  डबल  टीचर  का  प्रोग्राम  रखा  है  वह  एक  बहुत
 अच्छी  स्कीम  है  और  उससे  मैं  समझता  हूं  जिन  स्कूलों  में  सिगल  टीचर  रहते  नहीं  हैं  वहां  पर  डबल

 टीबर  रहने  से  उन  बच्चों  की  तालीम  को  आगे  ले  जाने  में  बड़ा  फायदा  पहुंचेगा  ।  इस  बात  के  लिए
 मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 मेरी  लो  कांस्टीटुएन्सी  वहां  पर  बहुत  रिमोट  एरियाज  हैं  और  वहाँ  पर  50-60  ऐसे  गांव

 होंगे  जहाँ  पर  या  तो  एक  फंमिली  दो  फेमिलीज  हैं  या  4-5  फेमिलीज़  वहाँ  पर  गवनंमेंट  के  लिए

 स्कूल  खोलना  तो  शायद  नामुमकिन  लेकिन  वहाँ  पर  जो  बच्चे  हैं  उनको  तालीम  हासिल  करने  का

 राइट  है  ।  तो  इसके  लिए  आप  कया  करने  जा  रहे  हैं  ?  उन  वच्चों  के  लिए  आप  कैसे  तालीम  मोदेया
 करेंगे  ?  मेरी  तजवीज  हैं  कि  हर  डिस्ट्रिक्ट  हैडक्वार्टर  में  या  जो  और  सेन्द्रलीलोकेटेड  प्लेसेज  हैं  बराँ

 पर  आप  एक  रेजिडेंशियल  होस्टल  बनवायें  जहाँ  पर  कि  इन  वच्चों  को  रब्रा  जा  और  वहाँ  पर

 उनको  तालीम  की  फंसिलिटीज  दी  ऐसे  बच्चों  की  तादाद  ज्यादा  नहीं  हैं  लेकिन  ये  बच्चे  रिमोट

 एरियथाज  बाईर  एरिय्यज  में  उनको  तालीम  दिलाने  के  लिए  अगर  आप  होस्टल  की  फैसिलिटी

 मोहैया  करा  जैसी  कि  मैंने  तजवीज  रथ्ी  तो  इस  बात  के  लिए  आप  हमेशा  याद  किए
 जायेंगे  ।

 जहाँ  तक  स्कालरशिप्स  का  सवाल  उसके  बहुत  सारे  प्रोग्राम  हमारे  बाड  र-एरियाज  में

 स्कॉालरशिप्स  मिल  भी  रही  कई  तरह  की  स्कालरशिप्स  दी  जा  रही  जैसे  मेरिट  कम  पावर्टी

 वार्ड  र-एरिया  लेकिन  इसकी  रकम  इतनी  मामूली  होती  है  कि  जिसका

 कोई  फायदा  नहीं  पहुंचता  दूसरी  बात  यह  भी  है  कि  यह  स्कालरशिप  इकट्ठा  दी  जाती  अगर
 यह  स्कालरशिप  हर  महीने  दी  जाया  तो  मैं  समझता  हूं  उससे  ज्यादा  पहुंच  सकता  इकट्ठा
 देते  में  होता  यह  है  कि  माँ-बवाप  उसको  लेकर  चाय-पानी  या  दूसरी  चीजें  खरीदने  में  लगा  देते  हैं  और

 बच्चों  को  उससे  कोई  फायदा  नहीं  पहुंचता  है  ।  बच्चों  को  उससे  एक्संसाइज-बुक्स  या  दूसरी
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 फंसिलिटीज  नहों  मिल  पाती  इसलिए  आप  उसको  हर  महीने  डिस्ट्रीव्यूट  करने  का  कोई  प्रयत्न

 ताकि  उन  बच्चों  को  फायदा  पहुँच  सके  ।

 मैं  दो  शब्द  टैक्निकल-एजुकैशन  के  बारे  में  भी  कहना  घाहूंगा  ।  जो  वीकर-संक्शंस  शेड््यल्ड
 कास्ट  और  शेड  यल्ड  ट्राइव  के  उनके  लिए  तो  आपके  पास  रिजर्वेशन  टेक्निकल-एजूकेशन  में

 उन  लोगों  के  बच्चों  को  कुछ  थोडा-बहुत  मिल  जाता  लेकिन  हमारे  यहाँ  पर  कई  ऐसी  कम्युनिटीज
 हैं  जो  कि  पहाड़ों  में  रहती  हैं  जिनकी  हालत  इन  लोगों  से  कहीं  बदतर  है  जो  fe  ध्लेन्स  में  लेकिन

 च  कि  वे  इस  कैटेगरी  में  नहीं  आते  हैं  इसलिए  उनके  बच्चों  को  टैक्निकल-एजुकेशन  की  फैसिलिटीज
 और  ट्रेनिंग  नहों  मिल  पाती  है  क्योंकि  वे  दूसरों  क ेसाथ  कंपीट  नहीं  कर  सकते  उनके  बारे  में

 मेरी  तजवीज  है  के  ह्यूमन  रिसोस  डिपार्टमेन्ट  अपने  पास  कुछ  ऐसी  सीटें  खमसूस  रखे  जोकि
 रियस  स्टूडेन्ट्स  हैं  और  पहाड़ों  से  आते  उनको  इन्जीनियरिंग  या  ऐसी  दूसरी  टैक्निकल

 एज,केशन  में  ले  लिया  जासा  करे  तो  बहुत  अच्छा  होगा  ।  मेरी  गुजारिश  है  आप  इस  पर  जरूर  विचार
 करने  की  कृपा

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  इस  विन्टर  में  250  बच्चे  मोजल्स  का  टीका  न  होने  की  वजह  से  मर
 क्योंकि  वहाँ  डाक्टर  नहीं  था  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  30  डाक्टरों  की  पोस्ट  खाली  पड़ी  हुई  हैं  ।

 हमारे  बच्चों  को  टीके  नहीं  मिल  रहे  हैं  और  जम्मू  और  श्रीनगर  के  लोग  वहाँ  जाते  के  लिए  तैयार

 नहीं  इसलिए  मैं  गुजारिश  करू गा  कि  वहाँ  के  लिए  सीटें  रिजवं  टीचसं  की  ट्रेनिंग  के  लिए
 आपने  मासिक  कार्यक्रम  चलाया  बहुत  अच्छा  लेकिन  मैं  आपसे  गुजारिश  करना  चाहता  हूं  कि

 साइन्टिफिक  रिसर्च  से  इन्जीनियरिंग  ओर  मैडिकल  रिसर्च  से  एग्रीकल्चर
 ओर  वंटरनरी  आदि  लोगों  के  लिए  आपको  रनिग  ग्रड  रखना  चाहिए  ।  टीचर्स  की  तनख्वाहें  बहुत
 कम  इसलिए  आप  रनिंग  ग्रड  रखिए  ।  हैड  आफ  दि  डिपार्टमेंट  तक  जाने  का  उनको  मौका  मिलना

 चाहे  बीच  में  आप  एफिशिसेंसी  बार  लगा  ताकि  स्टैग़नेशन  न  अब  टीचसं  के
 लिए  अच्छे  लोग  नहीं  जाते  हैं  ।  वे  टीचर  नहीं  बनना  चाहते  वे  दूसरी  जगहों  पर  चले  जाते  हैं  ।

 इसलिए  टीचर्स  के  लिए  आपको  अच्छे  लोगों  की  जरूरत  है  और  उनके  लिए  आपको  रनिग  ग्रेड
 रखना  चाहिए  ।

 डिपार्टमंट  आफ  कल्चर  में  तिब्बतन-लिटरेचर  ओर  उनकी  स्टडीज  के  लिए  स्क्रीम  वह
 बहुत  धीमी  चल  रही  उसको  तेज  करने  की  जरूरत  जिस  वक्त  नालन्दा  यूनिवसिटी  जो
 कि  दुनियाँ  की  मशहूर  यूनिवर्सिटी  वह  संस्कृत  की  बहुत  बड़ी  यूनिवर्सिटी  मुस्लिम  की
 तबाही  के  बाद  जो  लिटरेचर  वहाँ  मौज,द  वह  बहुत  पहले  तिब्बतन  में  ट्रांसलेट  हो  चुका
 उसके  रि-ट्रांसलिशन  का  काम  थोड़ा  बहुत  चल  रहा  लेकिन  वह  भी  बहुत  घीमा  इस  पर  आपको
 ध्यान  देने  की  जरूरत

 आखिरी  बात  मैं  स्पोर्ट्स  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूँ  |  मैं
 इस  विभाग  का  बहुत  मशकूर  हूँ  कि

 उन्होंने  इस  साल  लद्दाख  से  कुछ  बच्चों  को  ट्रेनिंग  के  लिए  बुलाया  हमारे  बच्चे  हर  क्षेत्र  में  टॉप
 कर  सकते  यदि  उनको  फंसीलिटीज  दी  जायें  ।  एक  निवेदन  यह  भी  है  कि

 फील्ड  ऐसी  कई  चोजों  में  हम  समझते  हैं  कि  वे  अच्छा  काम  कर  सकेंगे  यदि  उनको  एनक्रंज  किया

 जाए  ।

 इन  शस्दों  के  सथ  सभापति  महोदय  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बहुत  समय
 दिया  और  मैं  इस  डिमांड  का  समर्थन  करता  हूँ  ।
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 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  सभापति  हयूमन  रिसोर्सेज  एण्ड
 मेंट  की  डिमांड्स  का  मैं  समर्थन  करता  हूं  और  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  कुछ  बातों  की  ओर
 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 राजस्थान  एक  पिछड़ा  हुआ  राज्य  इस  बारे  में  मैंने  जब  सदन  में  एज्केशन  पॉलिसी  पर
 बहस  हो  रही  उस  वक्त  मैंने  निवेदन  किया  था  ।  राजस्थान  का  आधा  क्षेत्र  डेजटे  क्षेत्र  एक
 चोथाई  पहाड़ी  क्षेत्र  हैं  और  एक  चौथाई  क्षेत्र  जो  कि  दिल्ली  के  आसपास  वह  कुछ  विकसित  है  ।

 इस  प्रकार  तीन  चौथाई  क्षेत्र  बिल्कुल  बेकवर्ड  ऐसी  स्थिति  में  यदि  उसके  विकास  की  ओर

 ध्यान  नहीं  दिया  जायेगा  तो  निश्चित  तरीके  से  वहाँ  के  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  विकास  नहीं  हो
 सकेगा  ।  वहाँ  के  प्राइमरी  स्कूल  की  हालत  के  बारे  में  और  माननीय  सदस्यों  ने  व्याख्यान  कर  दिया

 इसलिए  मैं  उसको  दोहराना  नहीं  चाहता  हूं  ।  सब  जगह  की  हालत  एक  सी  प्राइमरी  स्कूल
 की  बैठते  की  जगह  नहीं  सामग्री  नहीं  ब्लैक-बोई  नहीं  है  ।  प्राइमरी  स्कूल  की  हालत

 ही  नहीं  मॉडल  क्षेत्र  में  भी  हलत  अच्छी  नहीं  है  ।  हायर  सकरेग्डरी  स्कूलों  में  भी  बिल्शिगों  ओर  हर
 प्रकार  का  अभाव  ही  अभाव  है  ।  शिक्षा  का  क्षेत्र  ऐसा  जिस  पर  हमारे  माननीय  प्रधानमंत्री  जी
 ने  काफी  ध्यान  दिया  है  लेकिन  इतना  जो  घन  दिया  गया  गया  उससे  भी  काम  होने  वाला  नहीं  है  ।

 मध्य  प्रदेश  क ेअभी  एक  भाई  बोल  रहे  थे  ।  उन्होंने  करोड़ों  रुपयों  का  हिसाब  बता  दिया  |

 करीब  400,  500  करोड़  रुपये  का  हिसाब  बताया  और  बाकी  और  जो  स्टेट्स  उनका  भी  यही
 हाल  हर  स्टेट  में  कम  से  कम  500,  700  करोड़  रु०  की  आवश्यकता  है  तब  जाकर  शिक्षा  की
 सामग्री  की  पूर्ति  आप  कर  सकते  हैं  वरना  यह  असंभव  लगता  इतने  बड़े  पैमाने  पर  जब  तक  वजट

 न  मिले  और  पैसा  न  तब  तक  शिक्षा  का  स्तर  जो  आप  उठाना  चाहते  उतना  ऊँचा  नहीं  उठा
 आए  को  जो  825  करोड़  रु०  दिया  गया  उससे  काम  चलने  वाला  नहीं  है  ।  इसके  लिए

 और  ज्यादा  पैसा  मित्रता  च  हिए  ताकि  शिक्षा  के  मामले  में  तरक्की  कर  सकें  ।

 5.00  भ०  प०

 मेरा  एक  निवेदन  खास  तौर  से  एक  विषय  की  ओर  आपने  जो  नवोदय  स्कूल  खोलने
 की  बात  कही  उसके  सम्बन्ध  में  मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूँ  ।  ये  जितने

 ऋ्रेट्स  बटे  यह  हमारी  तो  सुनते  नहीं  हैं  मगर  आपकी  भी  नही  सुनते  इसलिए  पालियार्मैंन्टरी
 क्षेत्र  मे ंनवोदय  स्कूल  कहां  पर  इसका  निर्णय  वहां  का  जिला  शिक्षा  अधिकारी  डिप्टी
 डायरेक्टर  करेगा  या  डायरेक्टर  करेगा  या  फिर  एजूकेशन  संक्रेटरी  करेगा  ।  वहाँ  का  जो  पालियामेंट
 का  सदस्य  जो  इस  क्षेत्र  से  सम्बन्ध  रखता  उसकी  कोई  परवाह  नहीं  करेगा  ।  व्योरोक्रेट  तो

 हमारी  जात  का  नहीं  है  मगर  आप  तो  हमारी  जात  के  हो  और  अगर  हमारी  जात  के  होते  हुए
 आप  हमारी  परवाह  न  करें  तो  यह  निश्चित  रूप  से  हमारे  लिए  दुर्भाग्यपूर्ण  है  ।

 सानय  संसाधन  विकास  मंत्री  तथा  स्वास्थ्य  और  परिवार  वल्याण  संत्री  पो०  नरतिह
 :  जहां  सरकार  किसी  काम  को  करती  वहां  ब्योरोक्रट्स  भी  होते  हैं  और  इमोक्रेट्स  भी  होते  है  ।
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 ओ  गिरघारी  लाल  व्यास  :  डेमोक्रेट्स  नहीं  इसलिए  कह  रहा  हूं  ।  मैंने  आप  से  निवेदन
 किया  था  और  स्टेट  मिनिस्टर  साहिबा  से  भी  निवेदन  किया  था  और  एजूकेशन  सैक्रेटरी  साहब  से
 भो  निवेदन  किया  उन्होंने  यही  कहा  कि  वहां  जो  निर्णय  हो  वही  रहेगा  ।

 क्री  पी०  थो  नर्रासह  राव  :  इस  चीज  को  समझने  की  जरूरत  मान  लीजिये  एक  जिले
 में  दो  क्षेत्र  पड़ते  है ंलोक  सभा  तो  हम  कया  क्या  दोनों  के  बीच  में  कुश्ती

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  मरा  क्षेत्र  तो  एक  में  ही  है  ।

 श्री  पी०  बो०  मरसिह  राव  :  आप  अपनी  बात  छोड़िये  ।  इसमें  कठिनाई  होती  इसलिए
 राज्य  सरकारों  की  सुनते  हैं  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  मैं  आपको  बताऊ  कि  मेरा  जो  एरिया  हमारे  जो  एजूकेशन
 सेक्रेटरी  वें  भी  वहीं  के  रहने  वाले  अब  उनका  जहाँ  जी  वहां  वें  खोलेंगे  और  जहां  मैं

 चाहूँगा  वहां  नहीं  खोलेंगे  ।  मैं  विशेष  तौर  पर  आप  की  तवज्जह  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हमारी  जात
 के  होते  हुए  अगर  आप  हमें  आउटफास्ट  कर  तो  यह  ठीक  नहीं  है  ।  हम्तारी  बात  को  प्रीफ्रेन्स
 मिलना  त्ताहिए  ।  जो  बात  एम०  पी०  उसको  मानना  चाहिए  ।  हाँ  अगर  हमारी  बात  गलत
 तो  आप  मत  मानिए  |  अगर  हम  सही  बात  कहते  तो  निश्चित  रूप  से  हमारी  बात  को  मानना  चाहिए
 और  मैं  समझता  हूँ  कि  इस  बात  पर  आपको  ध्यान  देना  चाहिए  ।  जहां  हम  कहते  वहीं  पर  नवोदय
 विद्यालय  खुलने  चाहिये  ।

 दूसरी  बात  मोडल  स्कूल  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हूँ  ।  बहुत  से  लोग  दांका  करते  हैं
 कि  बड़ें-बड़  आदमियों  के  बच्चे  ही  वहां  भर्ती  कर  लिए  जायेंगे  ।  हमने  पब्लिक  स्कूलों  का  विरोध  किया

 है  ।  दो  तरह  की  इंस्टीट्यूशन्स  इस  देश  में  नहीं  होनी  चाहिए  ।  व्योरोक्रेट्स  के  लड़के  पब्लिक  स््कलों  में

 पढ़कर  आई०  ए०  एस०  गौर  आई०  पी०  एस०  बन  जाते  हैं  और  हमारे  लड़फे  आई०  ए०एस०  और
 आई०  पी०  एस०  नहीं  बनते  यह  जो  व्यवस्था  इसको  डिस्काई्  करने  की  आवश्यकता  गांवों
 के  लड़के  इन  बड़े  केडरों  में  आ  नहीं  पाते  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  नवोदय  स्कूल  जो  आप  उनमें

 बड़े-बड़े  लोगों  के  वच्चों  को  ही  न  रखा  जाए  बल्कि  जो  गरीब  लोग  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  और

 यूल्ड  ट्राइब्स  के  लोग  हैं  ओर  हम  जैसे  छोटे  छोटे  लोग  उन  के  बच्चों  को  ही  उसमें  एडमिशन  मिले  ।
 तब  जाकर  यह  सारी  व्यवस्था  ढीक  हो  पाएगी  ।  ताकि  नवोदय  स्कूलों  का  देहात के  क्षेत्रों  में  ज्यादा  से
 ज्यादा  फायदा  मिल  सके  ।

 कालेज  एजूकेशन  के  बारे  में  मैं  निविदन  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे  राजस्थान  के  अन्दर
 जोधपुर  और  उदयपुर  में  तीन  यूनिवर्सिटियां  हमारी  राजस्थान  सरकार  ने  तीन

 वर्सिटियों  की  घोषणा  की  हमारे  यहां  पहले  से  ही  बिकानेर  और  बोटा  में  एजूकेशनल
 इन्स्टीच्युशंस  चल  रहे  हैं  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  इन  सेन््टर्स  पर  यूनिवर्सिटियां  खुलनी  चाहिए
 ताकि  तमाम  राजस्थान  के  लोगों  को  एजूकेशन  में  समानता  मिल  सके  और  समान  फायदा  हो  सके  ।

 यूनिवर्सिटी  ग्रांट्स  कमीशन  की  तरफ  से  जो  पैसा  मिलता  है  व  पैसा  पिछड़े  इलाके  के  लिए
 ज्यादा  मिलना  चाहिए  ।  जो  यूनिवर्सिटियां  पहले  से  चल  रही  हैँ  और  जो  नई  यूनिवर्सिटियां  खुल  रही
 हैं  उनको  आप  पैसा  देते  जो  नई  यूनिव्सिटियाँ  खुलती  हैं  उनको  ज्यादा  पैसा  मिलना
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 जिससे  कि  नयी  यूनिवसिटियों  का  स्टेण्डड  भी  आल  इण्डिया  लेबुल  का  बन  सके  और  हमारे  बच्चों
 को  ज्यादा  से  ज्यादा  अच्छी  शिक्षा  प्राप्त  हो  सके  और  वे  देश  के  लिए  असेट्स  बन  सकें  नकि
 लाएबिलटीज  |  मैं  समझता  हूं  कि  आप  इसके  सम्बन्ध  में  कुछ  करें  ताकि  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को
 फायदा  मिल  सके  |

 एजूफेशन  पालिसी  पर  बोलते  हुए  मैंने  कहा  था  कि  कालिजिज  में  एडमीशन  रेस्ट्क्ट  किया
 जाना  चाहिए  ।  ऐसे  ही  रुट्युडेंट्स  को  एडमीशन  मिले  जो  फर्स्ट  क्लास  मेरे  जैसे  सेकिड  क्लास
 या  थर्ड  क्लास  लोगों  को  वहां  एडमीशन  नहीं  चाहिए  जो  कि  साल  में  दस  महीने  एजीटेशन
 करते  ऐसे  लोगों  को  दाशिला  देने  से  जो  पढ़ने-लिबने  वाले  बच्चे  हैं  उनके  साथ  गड़बड़  हो  जाती
 है  और  कालिजिज  का  एटमास्फिअर  दूधित  हो  जाता  एहसलिए  आप  हरेक  स्टेट  में  एक-एक
 ओपन  यूनिवर्सिटी  खोल  दें  ताकि  इस  प्रकार  के  बच्चे  जो  ताम  के  लिए  डिग्री  लेता  चाहते  हैं  वहां
 से  प्राइवेटली  पास  करके  डिग्री  प्राप्त  इससे  ज्ञो  बच्चे  पढ़ने  वाले  हैं  उनको  अच्छा
 मास्फिअर  मिलेगा  और  वे  और  भी  अच्छी  तरह  से  पड़ाई  कर

 इसके  साथ  साथ  हमारे  यहाँ  गल्स  की  एजुकेशन  सबसे  कम  इस  मामले  में  राजस्थान

 बहुत  ही  पिछड़ा  हुआ  है  ।  इसके  लिए  मैंने  पहले  भी  आपसे  तिवेदन  किया  था  लेकिन  इस  स्थिति  में
 कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ  ।  इन  दो  सालों  में  राजस्थान  की  बच्चियों  के  लिए  एजूकेशन  में  आगे
 बहने  का  कोई  मौका  नहीं  मिला  हमारी  नयी  शिक्षा  नीति  के  अन्तगंत  इस  सम्बन्ध  में  भारत
 सरकार  से  राजस्थान  सरकार  को  विशेष  साधम  मिलने  चाहिए  ताकि  वहां  लड़कियों  की
 लिखाई  आगे  बढ़  सके  ।  वहां  के  लोगों  के  लिए  लष्टकों  को  पढ़ाना  ही  बहुत  मुश्किल  लड़कियों  को

 पड़ाना  तो  और  भी  मुश्किल  हो  जाता  इसलिए  वहां  के  लिए  हमें  विशेष  प्रोत्साहन  मिलना

 इस  सम्बन्ध  में  विशेष  प्रबन्ध  करने  के  लिए  में  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।

 नयी  शिक्षा  नोति  के  अन्तगंत  दस  जमा  दो  प्रणाली  के  अन्तगंत  वाकेशनल  एज्केशत  भी  शुरू
 होगी  ।  यह  स्कीम  तो  बहुत  अच्छी  है  लेकिन  इसके  लिए  स्टेट  गवर्नं  मेंट  के  पास  पूरे  साधन  नहीं  हैं  ।
 स्टेट  गवनंमेंट  हाई  स्कूल  और  सेकेंडरों  स्कूलों  को  ही  मुश्किल  से  चला  पाती  कहीं  शिक्षकों  को
 बेतन  कहीं  बिल्डिंग  कहीं  दूसरी  च्रीज  नहीं  ।  इस  प्रकार  की  कई  कमियां  रह  जाती  हैं  ।
 जब  तक  आप  वोकेशनल  एजूकेशनल  के  लिए  पूरे  साधन  राज्य  सरकारों  को  उपलब्ध  नहीं  करायेंगे
 तब  तक  वहां  किस  प्रकार  से  यहू  कामयाव  होगी  ।  इसके  सम्बन्ध  में  आपने  कभी  गंभीरता  से  विधार
 किया  है  या  नहीं  ?  इस  शिक्षा  नीति  को  कामयात्र  करने  के  लिए  निश्चित  तरीके  से  आपको  और
 ज्यादा  फण्ड  देना  तव  जाकर  यह  काम  ठीक  हो  पाएगा  ।  इसी  तरीके  से  मैं  यह  भी  निवेदन
 करना  बाहता  हूं  कि  टेक्तीकल  एजूकेगन  बड़े  पैमाते  पर  हमारे  देश  में  होनी  चाहिए  ।  जिस  देश  में

 टेक््नीकल  एजूकेशन  ज्यादा  इंजीनियर  ज्यादा  इन्डस्ट्रीज  को  पनपाने  वाले  ज्यादा
 देश  की  आथिक  श्थिति  को  मजवूत  करे  बाले  ज्यादा  उस  देश  का  विकास  तेजी  से  होगा  ।  अभी

 इस  तरफ  कर  तवज्जहू  दी  जा  रदी  बहुत  कम  टेक्तीकल  कालेजेज  खुले  हैं  ।

 क्री  वृद्धिधख  जैत  :  जितने  टेक्तीकल  लोग  उनको  ही  एंम्पलायमेंट  तहीं  मिलता  ।

 थी  गिरधारी  लाल  ध्यास  :  उनको  एम्पलायमेंट  देने  की  बात  मंत्री  जी  से  वे
 अभी  आप  भी  कहेंगे  कि  मेरे  क्षेत्र  में  भी  टेक्नीकल  कालेज  खोला  जाए  और  जब  मैं  कह  रहा

 हूंतो  आप  इसका  विरोध  कर  रहे  हैं  ।  ये  बड़े  स्व्रार्थी  हूँ  ।
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 श्री  पो०बी०  नर्रासहराव  :  दो  जिले  टकरा  रहे  हैं  ।

 री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  टकरा  नहीं  रहे  अलग-अलग  तरीके  की  बात  मैं  कह  रहा
 था  कि  टेक्नीकल  कालेजेज  ज्यादा  खोले  जाने  अन्त  में  स्पोर्ट्स  के  बारे  में  मैं  कुछ
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  हमारे  यहां  शाहपुरा  में  तरने  वाले  बहुत  अच्छे  लड़के  निकलते  सारे

 राजस्थान  में  प्रथम  स्थान  पर  मैं  धन्यवाद  देता  हूं  कि आपने  एक  लाख  रुपया  तरण-तारण  ताल
 बनाने  के  लिए  दिया  वह  बन  भी  गया  लेकिन  उसकी  सफाई  के  लिए  जो  मशीन  आती  है  वह
 डेढ़  लाख  की  और  उसके  अभाव  में  वहां  बहुत  कठिनाई  आ  रही  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि

 वहां  के  लिए  डेढ़  लाख  रुपया  और  स्वीकृत  किया  जाए  ताकि  वहां  का  काम  ठीक  तरह  से  चल
 सके  |  इसी  तरह  से  हायर  सेकेण्डी  स्कूल  शाहपुरा  में  काफी  बड़ा  मैदान  है  वहां  पर  बहुत  बड़ा

 स्पोर्ट्स  प्रोजेक्ट  बनाने  के  लिए  उन्होंने  5  लाख  रुपए  की  मांग  की  ताकि  वहां  पर  स्टेडियम  और
 अन्य  सुविधाओं  का  निर्माण  किया  जा  अगर  यह  स्पोर्ट्स  का  केन्द्र  बन  जायगा  तो  बच्चों
 को  अधिक  से  अधिक  सुविधा  मिलेगी  ।

 स्पोट्स  के  बारे  में  एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  कि  जितनी  भी  सलेक्शन  कमेटीज  हैं  वहां
 बड़ा  पक्षपात  होता  है  ।  इसी  बजह  से  हम  हर  जगह  से  हारकर  आ  रहे  हाकी  में  हो  यਂ  क्रिकेट  में
 रोज  पाकिस्तान  से  हार  रहे  हमारा  खेल  का  स्तर  गिरता  जा  रहा  है  ।  इसका  मूल  कारण  यह  है  कि

 हमारी  सलेक्शन  की  व्यवस्था  ठीक  नहीं  है  ।  व्यवस्था  बिल्कुल  ठीक  नहों  यहां  तक  कि  खिलाड़ियों
 को  इकट्ठे  खेलने  का  मौका  भी  नहीं  दिया  जाता  और  लाकर  टीमों  में  भेज  दिया  जाता  जिससे
 कांम्बीनेशन  भी  नहीं  बन  पाता  इसीलिए  हम  स्पोर्ट्स  में  हारते  हमारा  सिर  नीचा  हो  जाता

 इसलिए  इस  बारे  भ॑  बियेषतौर  पर  व्यवस्था  करिए  ।  इतना  बड़ा  देश  75  करोड़  की  आबादी  है
 और  हम  लोग  अच्छे  खिलाड़ी  भी  तैयार  नहीं  कर  यह  वड़ी  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  इसलिए
 इस  सम्बन्ध  में  विशेष  तबज्जह  दी  ताकि  इस  देश  का  मस्तक  ऊंचा  उठ  सके  ।

 इसके  साथ  ही  मैं  मांगों  का  समर्थन  करतः  हुं  ।

 ]

 श्री  पराग  :  शिक्षा  की  मांगों  पर  अपने  पिछले  भाषण  में  मैंने

 शिक्षा  मंत्री  की  विद्वता  और  प्रशासनिक  कुशाग्रता  के  लिए  प्रह्यंमा  की  किन्तु  वे  भी  शजनीति

 व्यवस्था  में  एक  मंत्री  हैं  ।  यह  उन्हें  देखना  है  कि  उनके  भविष्य  का  कौन  सा  पहलू  किस  दूसरे  पहल
 पर  प्रभावशाली  होगा  ।  क्षमा  करें  मैंने  उनके  मंत्रालय  की  वाधिक  रिपोर्ट  में  उल्लिखित  कुछ  कार्यों  के

 बारे  में  आलोचना  की  मैंत  दे  वा  है  कि  उच्च  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  शिक्षा  के  उच्च  पहलु»ं  पर

 समुचित  महत्त्व  और  उचित  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।

 एक  उदाहरण  यह  है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  जोकि  उच्च  शिक्षा  का  संरक्षक  बन

 गया  मुशे  यह  कहने  के  लिए  माफ  करें  कि  मुझे  एक  कालेज  की  स्थापना  और  इसके

 प्रधानावाय  होने  का  38  वर्षों  का  अनुभव  इतने  वर्षों  में  मुझे  जो  अनुभव  हुआ  था  वह

 संसद  सदस्य  के  रूप  में  मेरी  एक  वर्ष  की  अवधि  के  अनुभव  से  बेकार  सिद्ध  हो  गया  ऐसा  लगता

 है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  का  अध्यक्ष/सचिव  संसद  सदस्यों  के  शिकायत  पत्रों  और  उनके

 सुझावों  का  जबाब  देना  उचित  नहीं  समझता  भले  ही  सर्वोक्ष  पद  पर  एक  महान  विद्वान  हो
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 -  सकता  विद्वान  होना  अलग  बात  है  और  कोई  बड़ी  जोकि  उच्च  शिक्षा  की  संरक्षक
 चलाना  दूसरी  बात  है  ।  हमने  सुना  है  कि  विश्वविद्यालय  अनुमान  आयोग  के  विशेषकर  बीच  के  स्तर

 भ्रष्टाचार  व्याप्त  है  ।

 5.16  स॒०  प०

 महोदय  पीठासीन

 संकाय  के  सुधार  कार्यक्रम  को  कुछ  विश्वविद्यालयों  के  कुछ  कालेजों  को  अनुदान
 तभी  दिए  जाते  हैं  जब  दूर-दूर  के  स्थानों  जैसे  असम  आदि  से  आये  प्रतिनिधि  यहां  बार-बार  इसके

 लिए  जोर  डालते  अतः  मैं  शिक्षा  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वे  इस  संबंध  में  ध्यान

 महरोत्रा  आयोग  की  रिपोर्ट  जो  काफी  लम्बे  तीन  से  भी  अधिक  साल  के  बाद  श्रस्तुत
 की  गई  में  वहां  व्याप्त  अकुशलता  का  संकेत  मिलता  इस  रिपोर्ट  का  सबसे  अधिक  निराशापूर्ण
 प्रभाव  यह  है  कि  संकाय  के  प्राधिकारियों  का  रवैया  कालेज  और  विश्वविद्यालयों  के  प्रवक्ताओं  के  प्रति

 बिल्कल  उदासीन  आपको  यह  जानकर  आश्चर्य  होगा  कि  महरोत्रा  समिति  द्वारा  प्रवक्ता  के
 आरम्भिक  वेतन  के  लिए  700  रुपए  की  सिफारिश  की  गई  थी  जो  विशेष  रूप  से  असम  में  उच्चतर
 माध्यमिक  विद्यालय  के  शिक्षक  के  वेतन  से  भी  कम  है  जोकि  वहां  850/-  रु०  लेकिन  महरोत्रा
 समिति  ने  इसे  700/-  रु०  रखा  जोकि  एक  दशक  पहले  पर॒व॑  रिपोर्ट  में  सिफारिश  किया  गया  मूल
 वेतन  है  ।  अतः  इससे  उनकी  अकशलता  के  बारे  कानेज  जिनकी  संख्या  उच्च  शिक्षा  प्रदान
 करने  वाले  शिक्षक  समुदाय  में  अत्यधिक  के  हितों  के  संत्रंध  में  ध्यान  न  देने  के  बारे  में  पता  चलता

 मैं  शिक्षा  मंत्री  से अतुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  संबंध  में  ध्यान  दें  ।

 यह  रिपोर्ट  अकुशल  व्यक्तियों  द्वारा  तैयार  की  गई  है  और  इसमें  उच्च  शिक्षा  के  लिए  प्रशासन

 का  उद्देश्य  को  तोड-मरोड  कर  पेश  किया  गया  इसलिए  मैं  एक  बार  फिर  शिक्षा  मंत्री  महोदय  से

 अवरेव  क  रता  हूँ  कि  वे  उच्च  शिक्षा  के  संबंध  में  और  ध्यान  दें  जेसाकि  सम्मानीय

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  मार्गनिर्देश  किया  गया

 झारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  के  बारे  में  हाल  ही  में  एफ  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  ने  इसके

 कार्यों  के  प्रत्येक  पहलू  की  जांच  की  है  अब  उस  समिति  ने  कुछ  सिफारिशों  की  यहां  ध्यान  देने  की

 बाद  है  कि  राष्ट्र  पाँच  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  चलाने  के  लिए  केवल  40  करोड़  रुपए  देता

 किन्तु  यह  रिपोर्ट  बिल्कुल  स्पष्ट  है  जिसपें  कहा  गया  है  कि  अनुसंधान  और  विकास  पर  बहुत  कम

 प्रतिशत  धनराणि  खर्च  की  गई  है  जबकि  अधिकांश  खर्च  प्रबन्ध  में  स्नातकोत्तर  डिग्नरियों  और  कार्य

 प्रबन्ध  में  स्नातकोत्तर  डिग्रियों  आदि  पर  हुआ  अतः  इस  बारे  में  सन्देह  एक  छात्र  ने  कहा  कि

 हमारी  प्रपोगशलाएਂ  आधुनिक  नडीं  अतः  इस  विशेष  पढलू  पर  ध्यात  दिया  जाना  चाहिए  क्योंकि

 हम!रे  जैसा  गरीब  देश  प्रख्यात  संस्थाओं  को  ब्रेकार  नहीं  जाने  देंगे  ।

 नवोदय  स्कलों  के  बारे  में  मैं  अधिक  गहराई  में  नटीं  जाना  चाहता  हूँ  ।  माननीय  मंत्री  महोदय

 से  मेरा  केवल  यही  अनरोध  है  कि  नवोदा  सकल  पब्लिक  स्कूलों  की  भांति  दिखावे  के  न  नवोदय

 स्कूलों  का  तात्पय  ऐसी  प्रत्येक  वस्तु  का  आरम्भ  न  हो  जो  गैर-भारतीय  भारतीयों  को  यह  नहीं

 सोचना  चाहिए  भारतीय  परम्पराये  वेकार  हैं  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए
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 हम  चाहते  हैं  कि नवोदय  विद्यालय  व  स्तव  में  नवोदय  हों  और  उसके  लिए  नवोदय  विद्यालय

 दिल्ली  गुवाहाटी  और  ऐसे  अन्य  शहरों  में  नहीं  होने  चाहिए  बल्कि  इन्हें  ऐसे

 स्थानों  में  खोला  जाना  चाहिए  जहां  लोग  रहते  इसलिए  मैं  इसका  स्वागत  करता  सोभाग्य  से

 अथवा  दुर्भाग्य  से  मेरे  राज्य  में  नवोदय  विद्यालय  नहीं  खोला  गया  मैं  चाहुंगा  कि  नवोदय  विद्यालय

 ऐसे  क्षेत्रों  में  स्थापित  किए  जाएं  जहां  ग्रामीण  लोग  यह  देख  सकें  और  महसूस  कर  सकें  कि  ये

 विद्यालय  वास्तव  में  ग्रामीण  और  उपेक्षित  लोगों  के  लिए  हैं  और  ये  केवल  विशिष्ट  वर्ग  के  लिए

 न  जो  उनमें  पढ़  सकें  ।

 वहां  एक  केन्द्रीय  पाठशाला  मैं  उसके  बारे  में  विस्तार  में  नहीं  कहना  चाहता  हूँ  .......

 ...

 श्री  पो०  वो०  नरसिह  राज  :  क्या  आप  असम  राज्य  सरकार  से  कहेंगे  कि  वे  अपनी  सिफारिशें

 यथा  शीघ्र  भेज  दें  ?  आपके  राज्य  ने  एक  साल  से  सिफारिशें  नहीं  भेजी  हैं  ।

 क्री  पराग  चालिहा  :  यदि  यह  नहीं  किया  गया  तो  मैं  निश्चित  रूप  से  यह

 असम  में  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  पर्यवेक्षण  के लिए  दो  सकिल  हैं  एक  सिल्घर  में  और

 दूसरा  गुवाहाटी  में  ।  यहु  डिविजन  वास्तविक  शैक्षणिक  पहुलुओं  की  अपेक्षा  राजनीतिक  अथवा  अन्य
 प्रभाव  के  आधार  पर  बनाया  गया  मैं  ऐसे  स्थान  से  आया  हूँ  जहां  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग
 का  मुल्यालय  मं  दो  अन्य  स्कूल  डिब्रूगढ  में  दो  और  स्कूल  किन्तु  इन  स्कूलों  को

 गुबाहाटी  जो  निकट  के  साथ  संबद्ध  नहीं  किया  बल्कि  सिल्बर  के  स|थ  किया  गया  जो  गुवाहाटी
 से  लगभग  200  मील  दूर  मैं  अनुभव  करता  हूँ  कि  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  प्रबन्ध  के  लिए
 शिवसागर  या  जोरहाट  या  डिब्रूगढ़  में  एक  और  मण्डल  होना

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  प्रौढ़  शिक्षा  अर्थ॑पूर्ण  और  प्रयोजनपूर्ण  होनी  चाहिए  ।

 कुछ  गैर-सरकारी  संस्थान  है  जिनके  लिए  कुछ  राशि  दी  जाती  ज॑से  कि  असम  मैंने  रिपोर्ट  में
 देखा  है  कि  गैर-सरकारी  संस्थानों  को  काफी  धन  दिया  मैं  नहीं  जानता  कि  वे  क्या  कर  रहे  हैं
 किन्तु  उनके  नामों  क ेसाय  काफी  लुभाने  वाले  आंकड़े  जड़े  मुझे  अभी  तक  वहां  पर  कोई  ऐसा

 अथंपूर्ण  प्रौह  शिक्षा  केन्द्र  देवने  को  नहीं  मिला  जो  केन्द्रीय  सहायता  के  बिना  चल  रहा  हो  ।

 अभी  कज़  ही  हमे  आपको  और  अध्यक्ष  महोदय  को  संस्क्रत  के  विकास  के  बारे  में  चिता
 करते  सुना  ।  आयको  यह  जानकर  हैरानी  होगी  कि  असम  में  पाठशालाओं  की  भाँति  टोलों  की  प्रणाली
 है  जो  पिछने  कई  सौ  वर्षों  से  ब्िल्कल  परम्परागत  ढंग  से  चल  रहे  है  किन्तु  उनके  लिए  कछ  नहीं
 किया  गया  है  ।  वहां  के  अध्यापकों  को  बहत  कम  वेतन  दिया  जाता  वे  अभी  भी  पुराने  आश्रमों
 की  भांति  बलाए  रहे  इसलिए  हम  अनूरोध  करते  हैं  कि  आप  इन  टोलों  की  ओर  ध्यान  दें
 ताकि  इन  संस्थानों  जो  बहुत  अच्छा  कार्य  कर  रही  आशाओं  को  प्रा  कर  सकें  ।

 असम  में  संस्कृत  पढ़ाने  वाले  अध्यापकों  को  उपयक्त  वेतन-मान  नहीं  दिए  जाते  ।  इसलिए  मैं

 अनुरोध  करू  गा  कि  आप  दस  बात  की  ओर  भी  ध्यान  दें  ।
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 मैं  एक  ऐसे  राज्य  से  संबंध  रखता  हूँ  जो  कई  प्रकार  से  उपेक्षित  मेरे  विचार  से  एक  पहलू
 यह  है  कि  राष्ट्रपति  ने  1985  में  संसद  सदस्यों  को  संबोधित  करते  हुए  अपने  अभिभाषण
 में  कहा  कि  12  वीं  कक्षा  तक  लडकियों  के  लिए  शिक्षा  मुफ्त  होगी  और  आधार  वर्ष  1982-83  से
 माना  जाएगा  ।  मैंने  देखा  है  कि  तेरह  राज्यों  को  ट्यूशन  फीस  की  प्रतिपूर्ति  के  रूप  में  लगभग  1  करोड़
 रुपए  मिले  हैं  किन्तु  मैंने  अभी  देखना  है  कि  असम  को  ट्यूशन  फीस  की  प्रतिपू्ि  के  रूप  में  क्या
 मिला

 जहां  तक  संस्कृति  और  कला  का  संबध  है  असम  ने  अभी  तक  विदेशों  में  आयोजित  किए  गए
 सांस्कृतिक  आदान-प्रदानों  में  हिस्सा  नहीं  लिया  ।  ऐसा  क्यों  है  ?  संस्कृति  के  मामले  में  असम  इतना

 समृद्ध  इतना  विविधतापूर्ण  है  कि  सम्पूर्ण  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  राष्ट्रीय  संस्कृति  का  बहुत  सुन्दर  ताना  बाना

 है  ।  असम  को  और  इस  मामने  में  सम्पूण  पूर्वोत्तर  भारत  को  किसी  भी  सांस्कृतिक  आवान-प्रदान

 कार्य  क्रम  में  भाग  लेने  का  अवसर  प्राप्त  न  होने  के  क्या  कारण  इसलिए  मैं  अनुभव  करता  हूं  कि

 असम  को  मुक््य  धारा  में  लाते  के  लिए  कुछ  ठोस  प्रयत्न  किए  जाने  चाहिए  ।

 असम  अपनी  सांस्कृतिक  और  ऐतिहासिक  विरासत  के  लिए  प्रसिद्ध  मैंने  मत्री  महोदय  को

 असम  में  ऐतिहासिक  रुमारकों  और  पुरातत्व  स्थलों  के  रख-रखाव  की  बुरी  दशा  के  बारे  में  लिखा  था

 मझ  पता  लगा  है  कि  उड़ीसा  या  उत्तर  प्रदेश  में  एक  या  दो  स्मारकों  के  रख-रखाव  पर  जितना  घन

 ध्यय  किया  जाता  है  उतना  सम्पूर्ण  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  पर  नहीं  किया  जाता  ।  यह  अत्यन्त  खराब  स्थिति

 मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूँ  कि  आप  स्वयं  देखें  कि  असम  राज्य  में  ऐतिहासिक  स्थानों  और  पुरातत्व

 महत्व  के  स्थलों  की  हालत  कितनी  खराब  है  ।

 मैं  आशा  करता  हूँ  कि  आपके  नेतृत्व  में  कुछ  न  कुछ  किया  जायेगा  ।

 ]

 क्षी  डालचन  जेन  :  आदरणीय  उपाध्यक्ष  मानव  संसाधन  मंत्रालय  की  पेश  की

 गई  मांगों  का  मैं  समर्थन  करता  हूँ  ।  शिक्षा  के  विकास  के  लिए  हमारी  सरकार  और  हमारे  प्रधानमंत्री

 किस  तरह  से  चिन्तित  वह  इस  बात  से  पता  लगता  है  कि  पिछले  वर्ष  बजट  में  जहाँ  इसके  लिए  350

 करोंड  का  प्रावधान  वहाँ  इस  साल  यह  बजट  में  800  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 मानव  संसाधन  के  अन्तगंत  जितने  भी  क्षेत्र  शिक्षा  के  महिला  कल्याण  युवक  कल्याण

 उनमें  जो  तरक्की  हम  देखना  चाहते  उसके  लिए  हमको  अपनी  जड़  से  मज़बूती  पकड़नी

 यह  जड़  हमारी  प्राथमिक  शालाएं  हमारे  देश  में  75  प्रतिशत  आसादी  गांव  में  रहती  वहाँ

 की  शालाओं  की  हालत  हमारे  पूर्व  के  सम्मानीय  वक्ताओं  ने  आपके  समक्ष  रखी  हैं  ।

 हमारे  माननीय  मन्त्री  बहुत  अनुभवी  उनके  ध्यान  में  भी  यह  बात  है  कि  देहात  में  जो

 शालायें  चाहे  पेड़  के  नीचे  लगती  चाहे  ऐसी  जगह  लगती  हों  जहाँ  छप्पर  नहीं  होता  मैं

 विशेषतौर  से  रादन  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  ऐसी  शालाओं  के  लिए  प्रदेश  शासन

 को  केन्द्रीय  शासन  विशेष  तौर  से  निर्देश  दे  कि  प्राइमरी  शालाओं  की  हालत  सुधरनी  चाहिए  ।

 देहात  की  प्राइमरी  शालताओं  के  सम्बन्ध  में  मैं  एक  छोटे  से  आस्यान  से  आपको  उनका

 दिग्दर्शन  कराना  चाहता  हूं  कि  वहां  किस  तरह  से  पढ़ाई  होती  है  और  किस  तरह  से  उनकी  उपेक्षा

 होती  है  ?
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 डालचन्द

 एक  शाला  में  एक  स्कूल  इन्सपेक्टर  इन्सपैक्शन  के  लिए  गए  और  जब  वह  शाला  में  पहुंचे  तो
 विद्यार्थी  से  पूछा  कि  क्या  पढ़ाई  हो  रही  है  ?  उनको  गया  कि  इतिहास  पढ़ाया  जा  रहा

 '

 तत्र  उस  इन्सपैक्टर  ने  एक  विद्यार्थी  से  पूछा  कि  बताओ  ताजमहल  किसने  बनवाया  है  ?  विद्यार्थी

 कुछ  नहीं  बोला  ।  जब  उसको  फिर  कहा  गया  तो  बोला  कि  मैंने  नहीं  बनवाया  वह  विद्यार्थी  को

 कहने  लगे  कि  तुम  क्या  पढ़ते  हो  ?  उसने  कहा  कि  हमको  पता  हम  तो  अपने  दोस्त  की  जगह
 पर  बेठे  वह  खेत  गया  जब  मास्टर  की  तरफ  मुश्बातिव  होकर  इन्सपैक्टर  ने  कहा  कि  तुमको
 यह  मालूम  नहीं  कि  तुम्हारी  शाला  में  कौनसा  विद्यार्थी  है  और  किस  का  नाम  दर्ज  और  कौन  आ

 रहा  तो  मास्टर  भी  थोड़ी  देर  सन्न  हो  गया  ।  उसने  कहा  कि  हमसे  न  हमारा  मित्र  बाजार
 गया  हमतो  उसकी  जगह  बैठे  और  हैड-मास्टर  के  पास  गये  और  हैड-मास्टर  से  जब  यही  बात

 कहाँ  तो  वह  थोड़ी  देर  सुनता  रहा  उसके  बाद  वह  कहता  है  कि  हम  से  क्या  कहते  हो  हमारे  मित्र
 पंडित  जी  कथा  करते  गये  हैं  इसलिये  उनकी  जगह  बंठा  हूँ  ।  अंत  में  इन्सपैक्टर  भी  यही  कहता  है  कि  अगर
 मैं  सही  इन्सपैक्टर  होता  तो  सत्र  को  सस्पेंड  करके  जाता  मेरा  भित्र  तो  बम्बई  घूमने  गया  मैं  तो

 यहाँ  हाजरी  लगाते  आया  हूं  आप  रजिस्टर  वहाँ  भेज  दो  ।  कहो  का  तात्यय  यह  है  कि  आप  वहाँ  के

 स्कूलों  पर  विशेष  ध्यान  दें  ।

 हम  संस्कृत  की  बहुत  त।रीफ  करते  हैं  और  उसके  बारे  में  हम  कटते  हैं  कि  यह  तब  भाषाओं

 की  मां  है  व  संस्कृत  से  सभी  भाषा4ं  का  जन्म  हुआ  है  ।  लेकिन  संस्कृत  के  विद्वानों  का  कोई  ठिकाना

 नहीं  होता  है  और  उन्हें  समाज  में  कोई  प्रतिष्ठा  भी  नहों  मिलती  उनकी  भी  वही  आवश्यकतायें

 हैं  जो  समाज  में  दूसरे  लोगों  की  इस  कारण  संस्कृत  के  विद्वानों  और  शिक्षकों  को  वही  वेतनमान
 और  वही  सुविधाएं  देनी  चाहिए  जो  स्कूल  कालेज  के  शिक्षकों  को  मिलती  आप  किसी  भी  संस्कृत
 कालेज  में  जाकर  देखें  ।  वहाँ  कोई  विद्यार्थी  नहीं  होते  हैं  अगर  होंगे  भी  तो  वे  विद्यार्थी  होंगे  जिनके  माँ
 बाप  उनको  पढ़ा  नहीं  सकते  हैं  देखने  में  यह  भी  आया  है  कि  संल््कृत  के  विद्वानों  को  साधन  भी  नहीं
 मिल  पाते  आप  संस्कृत  की  बातें  तो  बहुत  करते  हैं  लेकिन  उन  पर  उतना  ध्यान  नहीं  दे  पाते
 मैं  सदन  से  आग्रह  करूँगा  और  खास  कर  अपने  मन््त्री  महोदय  से  कहता  चाहूंगा  कि  संस्कृत  की

 शालाएं  या  विद्यालय  जो  कि  गांवों  में  बहुत  अधिक  हैं  वह  गुष्कुल  टाइप  की  रहती  इस  कारण
 उनके  लिए  कोई  योजना  बनानी  चाहिए  ।

 हमारे  सागर  जिले  में  सागर  यूनिवर्सिटी  सबसे  पुरानों  यूनितर्सिटी  है  वह  यूनि:सिटी  सागर
 के  एक  दानी  और  कातृन  के  महान  विद्वान  डाक्टर  हरि  सिंह  गौड  द्वारा  स्थापित  की  गई  मैं

 केन्द्रीय  शासन  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  उस  यूनिवसिटी  के  अन्तर्गत  कोई  मेडिकल  कालेज  नहीं
 इस  कारण  एक  मेडिकल  कालेज  सागर  यूनिवर्सिटी  फे  अन्तगंत  सागर  में  केन्द्रीय  शासन  के  द्वारा

 स्थापित  किया  जाये  ।

 अभी  मैं  आपका  थोड़ा  समय  और  हमारे  संसदीय  क्षेत्र  बुन्देलब्षणण्ड  का  एक  पिछड़ा
 हुआ  इलाका  दमोह  और  पन्ना  का  वहाँ  कोई  कालेज  पन्ना  के  सिवाय  दूसरी  जगह  नहीं  मैं

 चाहूंगा  कि  हमारे  तहसील  प्लेसिज  में  कम  से  कम  एक  कालेज  हो  और  मैं  सिर्फ़  डिग्री  कालेज  नहीं
 चाहता  ।  मैं  एक  टेक्निकल  कालेज  चाहता  हूँ  जिससे  टेक्निकल  शिक्षा  प्रप्त  करके  हमारे  विद्यार्थी  अपने
 पैरों  पर  खड़े  होने  की  क्षमता  रश्व  सके  ।
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 आज  हमारी  शिक्षा  ग्रहण  करने  की  जो  पुरानी  परिपाटी  है  वह  सिर्फ  ऊँची  नौकरी  की  चाह
 करती  है  ।  हमारे  देहात  में  कहावत  है  पढ़े  तो  हर  से  ज्यादा  पढ़े  तो  घर  से  गयेਂ  आज  इस
 मान्यता  को  बदलना  है  और  शिक्षा  ग्रहण  करके  गांव  में  ही  रहना  है  और  वहीं  अपना  काय॑  शुरू  करने
 की  आवश्यकता  इस  तरह  का  हमारी  शिक्षा  के  अन्दर  प्रोत्साहन  होना  कोई  भी  शासन
 हो  वह  सभी  पढ़ें-लिखे  लोगों  को  नौकरी  नहीं  दे  सकता  ओर  यह्  संभव  भी  नहीं  है  इसलिए  हमारी
 इस

 तरह
 की  योजनायें  होमी  चाहिये  कि  शिक्षा  के  साथ-साथ  अन्य  रोजगार  व  कुछ  काम  करने  सिखाये

 जायें  ।

 सेल-कूद  के  सम्बन्ध  में  बहुत  चचाएँ  हुई  हैं  और  युवक  विकास  के  लिए  करीब-फरोब  ]00
 करोड़  रुपया  भी  इस  बजट  में  रखा  गया  मैं  समझता  हूं  कि  हर  एक  जिले  में  एक  खेल-कॉम्लेक्स
 होना  बहुत  जरूरी  बहां  पर  अच्छे-अच्छे  मैदान  और  स्वीमिग  पूल  होने  चाहिए  ।  हमारे  दमोह  और
 पत्ना  जिलों  में  यह  दोनों  ही  चीजें  नहीं  हैं  ।  हमारी  सरकार  को  ऐसे  पिछड़े  हुए  जिलों  पर  विशेष  ध्यान
 देना  चाहिए  ।  और  केवल  जिला  हैडक्वार्टर  तक  ही  तहसीलों  तक  में  उन  फैसिलिटीज  का  प्रबन्ध
 किया  जाना  आज  के  समय  में  हर  व्यक्ति  सुविधाभोगी  बन  गया  वह  सोचता  है  कि  अगर

 बम्बई  और  भोपाल  वालों  को  ये  फैसिलिटीज  मिल  सकती  तो  तथा  दूरदराज
 की  देवेन्द्रनगर  तहसीलों  में  भी  ये  सुविधायें  क्यों  नहीं  मिलनी  मैं  समझता  हर  पूरा
 हाउस  इस  बात  से  सहमत  होगा  कि  हमारे  सारे  जो  विकास  कायंत्रम  जो  विकास  की  गति  है  वह्
 गांवों  से  शुरू  हों  बजाय  शहरों  के  ।

 मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूँ  |  आपके  घंटी  बजा  से  बहुत  से  विचार  रुक  जाते  हैं  ।

 ]

 श्री  ए०  ई०  टी०  बेरो  निर्देशित  :  उपाध्यक्ष  माननीय  प्रधान
 मंत्री  के  बजट  भाषण  में  यह  घोषणा  सुनकर  प्रसन्नता  हुई  कि  उन्होंत  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  के  लिए

 1986-87  6-87  में  353  करोड़  रुपए  की  तुलना  में  1987-88  में  800  करोड़  रुपए  का  आबंटन  करके

 एक  अच्छी  शुरुआत  की  है  और  यह  सरकार  के  संकल्प  को  भी  दर्शाता  है  कि  वह  देश  में  शैक्षणिक
 परिवतंन  करने  के  पक्ष  में  है  ।

 सरकार  का  यह  कदम  ऊपरी  तौर  पर  शिक्षा  के  महत्व  को  सामाजिक  प्रगति  का
 कारण  स्वीकार  करते  की  सरकार  की  इच्छा  का  द्योतक  है  ।  महोदय  मेरे  विचार  से

 मानव  संसाधन  मंत्री  जब  तक  कम  से  कम  16000  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  नहीं  कर  पाते  तब॒  तक
 1995  तक  भी  सभी  के  लिए  अनिवार्थ  प्राथमिक  शिक्षा  की  व्यत्रस्था  नहीं  कर  मेरे  विचार

 से  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  लगभग  1700  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  मेरे  विचार
 से  यह  अधिक  नहीं  है  और  शिक्षा  मंत्री  इसे  सम्भव  बनाते  के  लिए  और  अधिक  घन  प्राप्त  करने  का

 प्रयत्न  करेंगे  ।  अन्यथा  शिक्षा  के  माध्यम  से  सामाजिक  प्रगति  लाने  का  संकल्प  असफल  सिद्ध  होगा  ।

 प्रो०  यादव  यहां  पर  उपस्थित  नहीं  हैं  किन्तु  उन्होंने  कहा  था  कि  352  करोड़  रुपए  की  जो

 राशि  1986-87  के  लिए  मंजूर  की  गई  उस  का  एक  भाग  व्यपगत  होगया  अब  शिक्षा

 मंत्री  के  पास  अगले  वर्ष  के  लिए  800  करोड़  रुपए  एक  बुजुर्ग  व्यक्ति  के  नाते  मुझे  आधुनिक
 कथा  के  रूप  में  एक  सलाह  देते  की  अनुमति  दी  जाए  ।
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 एु०  र्डू०  टी०

 एक  बार  एक  व्यक्ति  ने  एक  घोड़ा  उसने  इसे  अपने  घर  के  पीछे  एक  छोटे  से  खेत  में

 रखा  जहां  पर  वह  सदियों  के  मौसम  की  सूखी  घास  खाता  ।  बुरा  वक्त  था  और  घोड़े  को  प्रायः  घास
 की  कमी  हो  किन्तु  दुबला  होते  के  बावजूद  वह  जिन्दा  रहा  |  तक  मालिक  ने  अपने  साधनों  पर

 निगरानी  रखने  के  लिए  एक  आदमी  रखा  और  घोड़े  पर  अधिक  धन  व्यय  करने  का  निर्णय  लिया
 गया  ।  इससे  घोड़े  को  आशा  बंधी  कि  उसके  आहार  में  कुछ  सुधार  होगा  ।  किन्तु  नए  पयवेक्षण  ने

 »स्तबल  में  सुधार  किया  घास  रखने  के  लिए  बड़ा  बाड़ा  बनवाया  अस्तबल  कर्मचारी  रखे  गये
 और  घोड़े  का  प्रबन्ध  देखने  के  लिए  एक  प्रबन्धक  रखा  गया  ।  इस  अधिक  बड़ी  व्यवस्था

 बड़े  भुसेल  की  सफाई  करने  अनुषगी  और  प्रशासनिक  कमंचारियों  को  अधिक  बेलन  देने  से  मालिक  तंग

 आ  गया  और  क्योंकि  वह  हड़तालों  के  डर  से  कर्मचारियों  को  नहीं  हटा  सकता  था  इसलिए  बचत
 उपाय  के  रूप  में  उसने  घास  में  10%  की  कटौती  करने  का  आदेश  दिया  ।

 इस  कथा  का  अभिप्राय  रूप  इसलिए  हमें  चाहिये  कि  हम  शंक्षणिक  रूपी  घास  पर
 अधिक  घ्ब  करें  और  शेक्षणिक  प्रशासन  के  तामझाम  पर  कम  व्यय  करें  ।

 अब  हमारे  पास  का्य॑वाही  कार्यक्रम  है  जो  मई  1986  में  संसद  द्वारा  पारित  किया  गया  था  ।
 में  अनुभव  करता  हूं  कि  कार्यवाही  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  कोई  महत्वपूर्ण  प्रगति  नहीं  की  गई  है  और

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  हम  कार्याव्वयन  की  गति  खो  चुके  यह्  आम  भावना  मेरा  यह  मत

 है  कि  हम  कार्यासत्रयन  की  गति  खोते  की  प्रक्रिया  में  हैं  ।

 अब  मैं  ब्लैक  बोईਂ  का  उल्लेख  करता  हूं  ।  मेरा  यह  दृढ़  मत  है  कि  अध्यापकों
 की  व्यवस्था  करना  सर्वोच्च  प्राथमिकता  का  कार्य  मैं  एक  अध्यापक  वाले  स्कलों  में  दूसरे  अध्यापक
 की  व्यवस्था  करने  पक्ष  में  हूं  ।  क्योंकि  इस  दूसरे  अध्यापक  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  की  जानी  है  और  राज्यों  और  स्थानीय  निकायों  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  धन  नहीं
 इसलिए  मैं  शिक्षा  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  प्रशिक्षित  विशेष  कर  एक  अध्यापक
 वाले  स्कूलों  में  उपलब्ध  कराने  के  लिए  उपयुक्त  भर्ती  करने  के  लिए  क्या  किया  गया  है  |  मैंने  मॉडल

 नवोदय  विद्यालयों  के  लिए  अध्यापकों  के  विज्ञापन  देखे  हैं  किन्तु  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 ब्लैक  बोईਂ  के  अन्तगंत  प्राथमिक  स्कूलों  के  अध्यापकों  की  भर्ती  की  क्या  स्थिति

 यहाँ  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूगा  कि  वह  प्रशिक्षण  पहल  की  ध्यान  पूर्वक  जांच  करें  या  कम
 से  कम  विश्वविद्यालय  जांच  आयोग  से  इसकी  जांच  करने  के  लिये  कहें  ।  हम  पत्राचार  पाठ्यक्रमों

 पत्राचार  पाठ्यक्रम  के  माध्यम  से  प्रशिक्षण  दे  रहे  मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनूरोध
 करता  हूं  कि  मुझे  एक  मिनट  का  समग्र  दें  ?  मैं  अध्यापकों  के  लिए  पत्राचार  पाठ्यक्रमों
 की  बात  कर  रहा  हूं  यह  हमारी  शिक्षा  प्रणाली  का  अत्यंत  महत्वपूर्ण  पहलू  है  !  हें
 ऐसे  अध्यापफ  मिल  रहे  हैं  जिन्हें  पढ़ाने  का  ब्रिल्ग्ल  अनभव  नहीं  हम  ऐसी
 प्रक्रिय  गौर  तरीका  क्यों  नहीं  अपनाते  जैसा  क्षेत्रीय  शिक्षा  कालेजों  सें  अपनाया  जा  रहा
 पत्रावार  पाइयक्रम  के  साथ-साथ  छुट्टियों  के  दौरान  सम्पर्क  कथाएं  लगायी  जाती  जिन  अध्यापकों
 को  पत्रावार  पाठ्यक्रमों  द्वारा  प्रशिक्षण  दिया  गया  हमारी  शिक्षा  के  स्तर  को  गिरा  रहे  यदि  पत्राचार

 पाठ्यक्रम  द्वारा  शिक्षा  प्रशिक्षण  पाते  के  पश्चात  अधिक  से  अधिक  अध्यापक  वास्तविक  शिक्षण  क्षेत्र
 में  आते  हैं  तोहमारी  शिक्षा  का  स्तर  और  गिरता  ब्लैंक  बोर्डਂ  का  दूसरा
 पहनू  उयय्रुततत  इमारों  उउलब्ध  कराता  मैं  सपत्नता  हूँ  कि  हमारे  6  लाख  स्कलों  में  से  लगभग
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 10%  के  पास  कोई  भवन  नहीं  है  और  लगभग  30%  स्कूल  कच्चे  भवनों  में  मुझे  नहीं  मालूम
 कि  भवन  उपलब्ध  कराते  या  जित  स्कूलों  में  अब  केवल  एक  कमरा  है  वहां  पर  एक  और  कमरा  बनाने
 के  जिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 श्री  पी०  वो०  नरसिह  राव  :  मैं  आपको  आंकड़े  दू

 शी  ए०  ई०  टी०  बैरो  :  तीसरा  पहलू  उपकरण  की  आवश्यक  जिनकी  सूची  दो  मुद्रित
 पृष्ठों  में  पूरी  आती  है  उपलब्ध  कराने  के  सम्बन्ध  में  मेरे  विचार  से  यह  जानने  के  लिये  कि
 प्राथमिक  स्कूलों  में  किन-किन  वस्तुओं  की  आवश्यकता  होती  एक  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  जब  ये

 वस्तुएं  भारी  पैमाने  पर  उपलब्ध  करायी  जानी  हैं  तो  सर्वेक्षण  कराने  की  क्या  आवश्यकता  है  क्योंकि
 सभी  जगह  एक  जैसी  सामग्री  उपलब्ध  करायी  जाती  हमारे  प्राथमिक  स्कूलों  में  मानकीकृत  सामग्री
 नहीं  है  और  थोड़े  समर  में  मौजूदा  सामग्री  बेकार  हो  जाएगी  ।  इसलिए  मेरे  बिचार  से  इस  प्रकार  का
 सर्वेक्षण  एक  अनावश्यक  प्रक्रिया  सर्वेक्षण  की  यह  अनावश्यक  प्रक्रिया  क्यों  अपनायी  जा  रही  है
 जबकि  हमारे  स्कूलों  में  मानक  किस्म  की  सभी  आवश्वक  वस्तुएं  उपलब्ध  नहीं  हैं  ?

 अब  हमारे  कालेजों  को  स्वायत्ता  प्रद/न  करने  के  प्रश्न  पर  आता  केन्द्रीय  सरकार  ने
 पांच  वर्ष  तक  धन  उपलब्ध  कराने  का  जिम्मा  लिया  इस  मामले  में  केसद्रीय  सरकार  को  किसी
 अन्य  प्राधिकरण  से  मंजूरी  लेने  को  आवश्वकता  नहीं  किन्तु  फिर  भी  ऐसा  कोई  साक्ष्य  नहीं  है  कि
 इस  संबंध  में  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 श्री  पी०  वो०  नरसिह  राव  :  हमें  इस  बात  की  जानकारी  प्राप्त  करनी  होगी  कि  कौन  सी
 कॉलेज  स्वायत्तता  के  योग्य  इस  संबंध  में  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  कुछ  भी

 नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 थी  ए०  ई०  ठटी०  बेरो  :  मैं  इसकी  सराहना  करता  दिल्ली  में  लगभग  60  कालेज
 इनमें  से  कछ  व्यावसायिक  15  दिल्ली  प्रशासन  के  अन्तगंत  अन्ण  गैर-सरकारी  कॉलेज  हैं
 जिनका  अल्पसंख्यक  सामुदाय  के  न्यासों  के  द्वारा  प्रबंध  चलाया  जाता  निःसन्देह  कूछ  न  क्छ  किया
 जा  सकता है  मैं  पूर्ण  स्वायत्तता  देने के  पक्ष  में  नहीं  हूँ  मैं  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  कोठारी  आयोग  की
 सिफारिशों  की  ओर  दिलाना  चाहता  जिसमें  सीमित  स्वायत्तता  की  सिफारिश  की  गई  मैं
 समझता  हूं  कि  पहली  बार  में  सीमित  स्वायत्तता  दो  जानी  चाहिये  ।

 शी  पी०  थी  नरसह  राज  :  कृपया  यह  समझने  का  प्रयत्न  करें  कि  जो  कुछ  भी  किया  जा
 सकता  है  वह  आगामी  शिक्षा  सत्र  से  ही किया  जा  सकता  हम  इसे  अप्रौल  अथवा  मार्च  अथवा
 बरी  में  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  सदन  ने  1986  में  कार्यवाही  कार्यक्रम  को  स्वीकृति  प्रदान  की  थी  ।

 हम  ब्यौरा  तयार  कर  रहे  कुछ  कार्यक्रम  इस  वर्ष  1987-88  में  प्रारम्भ  किये  जायेंगे  और
 हर  इसी  प्रकार  किए  जाते  हमने  500  कालेजों  को  स्वायत्तता  देने  का  निर्णय  लिया  है  तो  यह
 एक  ही  वर्ष  में  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  ए०  ई०  टी०  यही  मैं  भी  कहना  चाहता  मैं  नहीं  समझता  कि  500  कालेजों  को
 स्वायत्तता  प्रदान  की  ज्ञानी  चात्यि  ।  हन॑  पहले  भी  इस  प्रकार  का  अनुभव  हुआ  जब  श्री  मोलाना
 आजाद  थे  तो  उन्होंने  500  बहु-प्रयोजनीय  विद्यालय  बनाते  का  निणंय  लिया  ।  अब  एक  भी
 जनीय  विद्यालय  नहीं  हैं  ।
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 शी  पी०  थी०  मर्रासह  राव  :  यह  प्रणाली  त्याग  दी  गई

 श्री  ए०  ई०  टौ०  बेरो  :  कोठारी  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिश  के  आधार  पर  स्वायत्तता
 प्रदान  कीजिए  और  पूर्ण  स्वायत्तता  धीरे-धीरे  आयोग  ने  कहा  उन्हें  परीक्षायें
 आयोजित  करने  और  अन्य  बातों  के लिए  अपने  विनिथम  बनाने  की  शक्ति  निहित  होगी  ।
 मूल  विश्वविद्यालय  की  भूमिका  सामान्य  पर्यवेक्षण  और  उपाधि  प्रदान  करने  की  होगी  ।  यह
 विशेष।धिकार  हमेशा  के  लिये  प्रदान  नहीं  क्रिया  जा  सकता  है  और  विश्वविद्यालय  को  अधिकार
 होगा  कि  कसी  भी  स्तर  पर  कालेज  के  स्तर  में  गिरावट  आती  है  तो  वह  स्थिति  की  जांच  करके
 कालेज  के  स्वरायत्तशासी  दर्जे  को  समाप्त  कर  सकता  इस  प्रयोंजन  के  लिये  मैं  समक्षता  हूं  कि  हमें
 इसके  साथ-साथ  एक  राष्ट्रीय  परीक्षण  सेवा  टेस्टिग  भी  स्थात्रित  करनो  चाहिये  ।  मैं
 यह  मानता  हूँ  कि  अध्यापक  पूर्ण  स्वात्तयता  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  चितित  हैं  |  वे  कहते  हैं  कि
 पकों  की  नियुक्त  में  ओछी  राजनीति  अपनाई  जायेगी  ।  मैं  ज्ञानता  हूं  कि  अल्पसंख्यक  समुदायों  की

 स'स्थाओं  और  न्यासों  में  इसके  बारे  में  जहाँ  तक  कि  उनको  अपने  प्रशासन  का  सम्बन्ध  है  भय  यह
 एक  बड़ी  समस्या  जो  कुछ  भी  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  है  उससे  सहमत  हूं  ।

 गेरा  अन्तिम  मुद्दा  राष्ट्रीय  कोर  पाठ्यक्रम  के  बारे  में  यह  अत्यावश्यक  है  और  इसे  अगले
 वर्ष  प्रारम्भ  किया  जाये  ।  1983  में  राष्ट्रीय  शक्षणिक  अनुसंधान  परिषद  ने  एक  कायंदल  की  स्थापना

 की  और  यह  कार्यभार  का  तुरत  आकलन  किए  जाने  के  लिये  स्थापित  किया  गया  मैं  रिपोर्ट  भे

 कोई  उद्धरण  नहीं  दे  रहा  परन्तु  यह  आकलनਂ  किये  जाने  के  लिये  भी  वर्ष  1986  में

 बैज  प्रस्तुत  किया  गया

 विद्यालय  शिक्षा  से  सम्बद्ध  होने  के  कारण  मैं  समझता  हूं  कि  यह  व्यय  बहुत  अधिक  था  ।  अब

 मुझे  पता  लगा  है  कि  इस  पर  एक  और  राष्ट्रीय  शैक्षणिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद  और  दूसरी
 ओर  सेकेण्डरी  शिक्षा  बोर्डों  का  सम्मेलन  कार्य  कर  रहे  हैं  और  दोनों  में  मतभेद  हैं  ।

 श्री  पी०  वी०  मर्रासह  राव  :  वे  आपस  में  सहमत  हैं  उनमें  कोई  मतभेद  नहीं  हैं  ।

 श्री  ए०  ई०  टो०  अमी  तक  कोई  हल  नहीं  निकला  है  ?  मैं  समझता  हूं  कि  इसे

 आगामी  वित्त  वष  में  कार्यान्वित  किया  जा  सकता

 श्री  पी०  वी०  नररासह  राव  :  एक  शिक्षाविद  के  नाते  मैं  श्री  बरो  से  कहना  चाहता  हूं  कि

 राष्ट्रीय  पाठ्यक्रम  को  अंतिम  रूप  देने  में  इतनी  शीघ्रता  न  करें  ।  हम  वर्तमान  परिस्थितियों  के  अंतगंत
 जितनी  शीघ्रता  संभव  है  उतनी  शीघ्रता  से  का  कर  रहे  यदि  हम  और  तेजी  लागरेंगे  तो  मुझे  डर
 है  कि  कुछ  ऐसी  गलतियां  रह  जायेंगी  ज्ञो  परिहाय॑  अभी  भी  मैं  यह  नहीं  कह  सकता  हूँ  कि  सभी
 सावधानियां  वरतने  के  बावजूद  कोई  गलती  नहीं  रह  जायेगी  क्योंकि  यह  एक  ऐसा  केद्ध  है  जिसमें  हें
 कोई  अनुभव  अथवा  विशेषज्ञता  जो  कि  अपेक्षित  प्राप्त  नहों  है

 श्री yo Fo टी० बरो : आपके पास पाठ्यक्रम के सम्बन्ध

 श्री  ए०  ई०  टी०  बेरो  :  आपके  पास  पाठ्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  पिछली  रिपोर्ट  हैं  ।

 श्री  पी०  बी०  नरसिह  राब  :  यह  राष्ट्रीय  कोर  पाठ्यक्रम  नहीं  यह  दूसरी  प्रकार  का

 पाइ्यक्रम  है  हमें  वास्तव  भें  इस  बात  की  अनुमति  देनी  हैਂ
 ”””“
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 श्री  ए०  ई०  टी०  बरो  :  मैने  सेकेण्डरी  स्कूल  स्तर  पर  जिसकी  अपेक्षा  है  उसका  जिक्र  किया

 है  क्योंकि  इसी  स्तर  पर  पहली  सावंजनिक  परोक्षाएं  होती  आपने  त्रिभाषा  फामूला  रखा
 उसके  अतिरिक्त  समाज  समकालीन  सामाजिक  रूप  से

 उत्पादक  कला-शिक्षा  और  स्वास्थ्य  एवं  शारीरिक  शिक्षा  |  मंत्री  महोदय  से  मेरा  तक॑  यह  है  कि

 विषयसूची  क्या  होनी  भार  बहुत  अधिक  हो  मैं  मंत्री  को  दिये  गए  अपने
 तक॑  में  इसी  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हूँ  ।  मैं  केवल  समाज  विज्ञान  की  बात  कर  रहा  हूं  ।  उसमें  क्या
 अपेक्षित  है  ?  परन्तु  सूची  क्या  है  ?  सभ्यता  के  विकास  के  चरणों  और  ऐतिह'सिक  तथ्यों
 जिनसे  आधुनिक  और  समकालीन  भारत  का  निर्माण  हुआ  इस  स्तर  पर  समाज  विज्ञान  के  अध्ययन
 से  समकालीन  विश्व  की  समस्याओं  और  विश्व  शांति  और  अंतर्राष्ट्रीय  उपनिवेशवाद  को
 समाप्त  करने  और  मानवीय  अधिकारों  की  सुरक्षा  के  संबंध  में  भारत  की  भूमिका  के  बारे  में  विद्यार्थी
 के  ज्ञान  का  विकास  होना  आर्थिक  सस्थाओं  और  समस्याओं  के  अध्ययन  का
 उपयोग  विद्यार्थियों  में  आथिक  ज्ञान  के  संवर्धन  हेतु  किया  जाना  फिर  गणित  और  उसके
 साथ-साथ  कम्प्यूटर  हैं  ज्ञो  कि  उपयोगी  ज्ञान  जो  कि  दुर्भाग्य  से  रसायन  और
 जीव-विज्ञान  के  रूप  में  पढ़ाया  जाता  है  और  उसके  साथ-साथ  प्रत्येक  में  आवश्यक  रूप  से  व्यावहारिक
 कार्य  शामिल  है  परन्तु  उसे  सामान्य  विज्ञान  के  रूप  में  पढ़ाधा  जाना  यह  सभी  14  और  15
 वर्ष  की  आयु  के  बच्चों  को  पढाया  जाना  आवश्यक  हन  सब  का  क्या  परिणाम  रहा  है  ?  हमारी
 शिक्षा  प्रणाली  में  तीन  प्रमुख  हानिकर  तत्व  हैं  :  हम  पाठ्यक्रम  के  अत्यधिक  भार  के  कारण  बिना
 समझे  उसे  पढ़ते  हमारे  पाठ्यक्रम  में  गृह  कार्य  भी  शामिल  है  और  हम  निजी  ट्यूशन  भी  रखते  हैं  ।

 आप  राष्ट्रीय  कोर  पाठ्यक्रम  के  लिए  जितना  समय  चाहे  लें  परन्तु  इस  बात  का  ध्यान  रखें  कि
 क्रम  उचित  हो  क्योंकि  इसे  पाँच  घण्टे  प्रतिदिन  के  हिसाब  से  200  दिनों  में  पूरा  किया  जाना  मैं
 माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  करता  हूं  कि  पाठ्यक्रम  में  कमी  की

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जंगा  रेही  6  बजे  हमें  अन्य  विषयों  पर  अर्चा  करनी  आपको  उससे

 पहले  अपना  भाषण  समाप्त  करना  अदि  आप  उससे  पूर्व  समाप्त  कर  सकते  हैं  तो  आप

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डो  :  श्रीमान  ।

 सर  आप  जानते  हैं  कि  हमारी  आंध्र  की  सरकार  बिल्कुल  एन््टी  हिन्दी  एटीच्यूड  लिए  हुए
 उसके  बारे  में  मंत्री  जी  भी  जानते  मैं  निवदन  करता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  से  वहाँ  ऐसे
 सकल  खोले  जाएं  जिससे  कि  हिन्दी  का  प्रभाव  बढ़े  ।  इसलिए  नवोदय  विद्यालय  और  केन्द्रीय
 लय  खोले  जाने  चाहिए  ।

 तमिलनाडु  से  हमारे  एन०  टी०  रामाराव  एन््टी  हिन्दी  लेकर  आये  वे  आंध्र  में  भी
 उसकी  डविंग  कर  रहे  हैं  ।  वह  सित्रेमा  में  एक्टिंग  करते  हैं  इसलिए  उन्हें  डविग  की  आदत  हो  गई  है  ।
 आप  जानते  हैं  कि  पहले  आंध्र  में  चौथे  दर्जे  से  हिदी  पढ़ायी  जाती  अब  वहाँ  हिन्दी  हटाने  की
 कोशिश  की  जा  रही  यह  सिर्फ  इसजिए  हो  रही  है  कि  वे  केन्द्र  से घृणा  करते  हैं  और  इसी  का  फायदा
 लेकर  वे  अपना  राज  चलाना  चाहते  इसलिए  हम  चाहते  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  से  ज्यादा
 से  ज्यादा  नवोदय  स्कूल  साउथ  में  खोले  तमिलनाडु  में  खोले  कर्नाटक  में  खोले  आँध्र
 में  खोले
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 सी०  जंगा

 आग  जानते  हैं  कि  नवोदय  स्कूलों  के  बारे  में  हमारे  एज्केशन  मंत्री  ने बिल्कुल  गलत  ध्यान

 दिया  है  ।  इसके  लिए  हम  अफसोस  करते  हैं  ।

 श्रीपी०  बो०  भरजिह  राव  :  हमारे-से  आपका  क्या  मतलब  यहाँ  के  या  वहाँ  के  ?

 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  आपसे  मतलव  नहीं  उनका  जो  रबैया  है  बह  आप  जानते

 इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  यह  जो  नवोदय  विद्यालय  ये  वहाँ  पर  आप  किसी  प्राइवेट  एजेंसी  को

 इसी  तरह  से  इन  विद्यालयों  में  और  विद्यालयों  में  हिन्दी  माध्यम  बनाइये  ।  तेलंगाना

 में  और  विजयबाड़ा  में  जितने  भी  इस  प्रकार  के  स्कूल  उनमें  हिन्दी  सिखाइये  ।  इसके  अलावा  और

 कोई  भी  भाषा  लिक-लैग्वेज  नहीं  बन  सकती  ।  देश  की  एकता  और  अख्डता  को  कायम  रखने  के

 लिए  सिर्फ  हिन्दी  ही  समर्थ  बिहार  में  तेलगू  भाषा  के  लिए  त्रिभाषा  फामू ला  स्वीकार  किया  गया

 इसके  लिए  मैं  आभार  प्रकट  करता  लेकिन  त्रिभाषा  फामू ला  स्वीकार  करने  से  काम  नहीं  होता
 दक्षिण  भारत  के  लागों  को  हिन्दी  के  प्रति  जागृत  किया  जाना  चाहिए  ।

 इसी  तरह  से  संस्कृत  के  बारे  में  मैं  थोड़ा  सा  निवेदन  करना  चाहता  तिरुपति  में  हमने
 मंत्री  जी  को  सुना  पेपस  में  भी  पढ़ा  है  कि  संस्कृत  कम्प्यूटर  की  भाषा  बनने  वाली  भविष्य  में

 यह  भ:षा  कम्प्यूटर  की  भाषा  बन  दुनिया  के  विद्वानों  द्वारा  इसके  बारे  पूछ-ताछ  की  जा
 रही  तो  मेरा  सुझाव  है  कि  हर  विशवविद्यालय  में  एक  पीठ  होनी  जो  भी  विद्यार्थी  संस्कृत
 भाषा  सीखना  चाहता  उनको  पूरी  सुविधा  दो  जानी  आप  मंत्रालय  में  भी  इसके  लिए
 एक  अलग  सेल  बनाइये  और  पूरा  को-आडिनेशन  क्योंकि  भविष्य  में  संस्कृत  कम्प्यूटर  की  भाषा
 बनने  जा  रही  इक्कीसवीं  सदी  में  संस्कृत  का  महत्व  बहुत  बढ़ने  वाला  इसलिए  मैं  सुझाव  देना

 चाहता  हूं  कि  सब  यूनिवर्सिटीज  में  इस  तरह  की  व्यवस्था  होनी  इसके  साथ  हो  विद्यालयों  में
 भी  संस्कृत  कंपलसरी  करनी  नवोदय  विद्यालय  केन्द्रीय  बिद्यालय  इन  सब  जगहों  पर
 संस्कृत  की  शिक्षा  देने  की कोशिश  की  जानी  चाहिए  ।  संस्कृत  के  लिए  अलग  से  पैसा  और  अलग  विभाग
 खोलकर  इसके  विकास  की  जरूरत  क्योंकि  भविध्य  में  कम्प्यूटर  साइंस  में  इसका  बड़ा  योगदान  होने
 वाला  मैंने  दो-तीन  आटिकल्स  पढ़े  मैं  कोट  नहीं  करना  उनमें  स्पष्ट  रूप  से  लिखा  है  कि
 इक्क्रीसवीं  सदी  में  कम्प्यूटर  में  इंगलिश  के  स्थान  पर  संस्कृत  आ  जायेगी  ।

 इसके  साथ  ही  मैं  यह  भी  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  प्राइमरी  स्कूल  एज्केशन  के  लिए  आपते
 जो  फण्ड  दिया  उसका  मिसयूज  हो  रहा  उसके  बजाय  उस  पैसे  से  गनरन॑मेंट
 आफिसेस  बन  रहे  इसी  तरह  का  फनड  भी  जो  प्राईमरी  और  मिडिल  सकल
 के  लिए  दिया  जा  रहा  उससे  रेवेन्यू  बिल्डिसस  और  विकास  बिल्डिग्प  बनाई  जा  रही  शिक्षा
 के  लिये  जो  गाटड-लाइन  तय  की  गई  उसके  खिलाफ  आंध्र  प्रदेश  सरकार  काम  कर  रही  इसकी
 जाँच  करनी  इसकी  जाँच  के  लिए  एक  कमीशन  एक  हाई  पावर  कर्मटी
 उस  पैसे  का  उपयोग  सड़क  बनाने  के  लिए  किया  जा  रहा  ग्रामीण  क्राति  पथ-क्रम  में  इसका  दुरुपयोग
 हो  रहा  50  प्रतिशत  से  अधिक  ध्समें  घपला  हो  रहा  इसके  बारे  में  हम  रोज  बयान  पढते
 आप  भी  बयान  देते  हैं  डराते  के  लेकिन  जाँच  नहीं  जाँच  कराने  की  किसी  की  हिम्मत
 नहीं  अ.पको  जल्दी  से  जल्दी  आंध्र  सरकार  के  बिलाफ  इस  बारे  से  जांच  करनी  वेंगलराव
 साहब  आते  बवन  देते  लेकिन  जाँच  नहीं  स्कूल  बिल्डिग  के  लिये  जो  पैसा  दिया  गया
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 4  1909  केरद्रीय  सरकार  के  ,

 एन०  ऑआर०  ई०  पी०  और  आर»  एल०  जी०  पी०  के  तहत  जो  पैसा  दिया  गया  जो
 स्पेसिफिकेशन  दिया  गया  है  उसके  अनुसार  स्कूल  बिल्डिंग  के  ऊपर  खर्च  करना  लेकिन  न
 तो  स्कूल  बनाते  न  रोड्स  बनाते  बल्कि  अपने  मण्डल  आफिसेस  बनाने  में  उसका  उपयोग  किया

 किया  जा  रहा  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  प्राइमरी  स्कूल  बिल्डिग्स  के  लिए  अधिक  पैसा  दिया
 जाना  चाहिए  और  पैसे  का  सही  उपयोग  किया  जाना  चाहिए  ।  एग्रीकल्चर  मिनिस्टर  भी  यहाँ  बैठे  हैं  ।
 रूरल  डेंबलपमेंट  मिनिस्टर  सहब  भी  बेठे  सब  इस  ओर  ध्यान  दें  ।  आप  बिश्वविद्यालयों  पर  अधिक
 दैसा  खर्च  कर  रहे  लेकिन  मेरा  निवेदन  है  कि  प्राइमरी  शिक्षा  पर  अधिक  पैसा  खबं  करना  चाहिए
 और  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  तथा  नवोदय  विद्यालयों  में  हिन्दी  माध्यम  कीजिए  सथा  इनको  वालेंटरी
 एजेंसीज  को  सौंपिए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 6,00  म०  प०

 केन्द्रीय  सरकार  के  ओर  श्रेणियों  के  कर्म  चारयों  को  मंह।ाई  भत्ते  की
 अतिरिक्त  किइत  का  भुगतान  किए  जाने  के  संबंध  में  बवतव्य

 ]

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राष्य  संत्री  थी०  के०  :  चौथे  वेतन
 आयोग  को  सिफारिशों  के  आधार  जैसी  कि  वे  समूह  ग  और  कमंचारियों  के  लिए  सरकार
 द्वारा  की  गयी  608  के  सूचकांक  औसत  से  जो  आधारभूत  आंकड़ा  है  और  जिस  पर  संशोधित
 वेतनमान  निर्धारित  किए  गए  31.12.1986  को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  लिए  औद्योगिक
 कामगारों  के लिए  अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  के  ।2  महीनों  के  औसत  में  सम्पूर्ण  अंकों
 में  प्रतिशत  वृद्धि  क ेआधार  पर  1960-100)  ।2  महीने  का  औसत  उपभोक्ता
 मूल्य  सूचकांक  1.12.1986  को  661.08  संशोधित  दरों  पर  महंगाई  भत्ता  1.1.1987  से
 विचार  किए  जाने  के  लिए  टेय  हो  गया  है  जो  608  से  अधिक  8.73  प्रतिशत  निकलता  ३500
 तक  का  मूल  वेतन  पाने  वाले  समूह  ग  और  कर्मचारियों  को  100  प्रतिशत  निराकरण  किया
 जाना  हैं  और  इसलिए  वे  ।.1.1987  से  मूल  वेतन  का  8  प्रतिशत  संशोधित  भत्ता  पाने  के

 हकदार  हैं  ।

 समूह  कमंचारियों  क ेलिए  आयोग  की  सिफारिशों  पर  भी  सरकार  ने  निर्णय  लिया  है  ।
 आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  डीसी  कि  वे  सरकार  द्वारा  स्वीकार  की  गई  08  के  औसत

 सूचकांक  से  ऊपर  1986  और  1986  को  समाप्त  हुए  महीनों  क ेलिए  औसत  उपभोक्ता

 मूल्य  सूचकांक  के  सम्पूर्ण  अंकों  में  प्रतिशत  वृद्धि  क ेआधार  पर  1.7.1986  और  1.1.1987  से  समूह
 कर्म  चारियों  को  संशोधित  दरों  पर  देय  महंगाई  भत्ता  विचाराधीन  है  ।  30  1986  को  औसत

 बारह  महीनों  का  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  632.41  है  जो  608  से  ऊपर  4.01  प्रतिशत  की  वदि
 निकलती  है  ।  चुंकि  500/-  रुपये  तक  मूल  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  को  100  प्रतिशत  का
 निराकरण  दिया  जाना  अतः  जो  कमंचारी  3501/-  और  6000/-  के  बीच  मूल  वेतन  प्राप्त
 कर  रहे  हैं  उन्हें  -5  प्रतिशत  और  जो  6000/-  ₹.  से  अधिक  मूल  वेतन  प्राप्त  कर  रहे  हैं  उन्हें  65
 प्रतिशत  निराकरण  दिया  जाना  1.7.1986  से  3500/-  5.  तक  मूल  वेतन  पाने  वाले  समूह
 कर्भचारी  मूल  वेतन  के  4  प्रतिशत  का  संशोधित  मंहगाई  भत्ता  प्राप्त  करने  के  हकदार  हैं  और  जो
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 कर्मचारी  3501/-  और  6000/-  के  बीच  मूल  वेतन  प्राप्त  कर  रहे  वे  मूल  बेतन  के  3
 प्रतिशत  का  संशोधित  मंहगाई  भत्ता  प्राप्त  करने  के  हकदार  हैं  और  जो  कर्मचारी  6000/-  से  ऊपर

 मूल  वेतन  प्राप्त  कर  रहे  वे  मूल  वेतन  के  2  प्रतिशत  का  संशोधित  मंहगाई  भ्ता  प्राप्त  करने  के

 हकदार  इन  वेतन  श्रेणियों  में  कमंचारियों  को  1.1.1987  से  देय  मंहगाई  भत्ता  क्रमशः  मूल  वेतन
 का  8  मूल  वेतन  का  6  प्रतिशत  और  मूल  वेतन  का  5  प्रतिशत  निकलता

 सरकार  ने  अब  समृह  ग  और  घ  कमंचारियों  को  देय  मंहगाई  भत्से  की  किस्त  का
 1.1.1987  से  नगद  भुगतान  करने  का  निर्णय  किया  सरकार  ने  समूह  कर्म  भारियों  को  भी
 देय  मंहगाई  भत्ते  की  किस्तों  को  1.7.1986  से  और  1.1.1987  से  नकद  भुगतान  करने  का  निर्णय
 किया  इस  संबंध  में  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  शीघ्र  आदेश  जारी  किए  जाएंगे  ।

 समूह  अधिकारियों  को  1.7.1  986  से  देय  मंहगाई  भत्ते  की  किस्त  की  वाथिक  लागत  का
 अनुमान  8  करोड़  रुपया  बैठता  '

 भालू  वित्तीय  ब्ष में  इसकी  लागत  5  करोड़
 रुपये  होगी  ।  सभी  केख्लीम  सरकारी  जिनमें  समूह  कर्मचारी  भी  शामिल  हैं  देय
 मंहगाई  भत्ते  की  किस्त  की  वाधिक  लागत  1.1.1987  से  278  करोड़  रुपये  निकलती
 चालू  बित्तीय  वर्ष  में  यहू  लागत  46  करोड़  रुपये  होगी  ।

 6.03  भे०  १०

 आधे  घंटे  की  चर्चा

 पेव  जल  के  ६िए  प्रोशोगिकी  संस्थान

 ]
 उपाध्यक्ष  महौदय  :  अब  सदत  आधे  घंटे  की  चर्चा  आरम्भ  करेगा  ।  श्री  कृद्धि  चर्द्र  जैन  बोलेंगे  ।

 थी  वृद्धि  चना  जैन  :  उपाध्यक्ष  पीने  के  पानी  के  बारे  में  देन्द्र  सरकार  विशेष
 ध्यान  दे  रही  है  और  केन्द्र  सरकार  ने  एक  टैक्नोलोजिकल  मिशन  फार  डििकिंग  वाटर  मुकरंर  किया
 मैं  उसके  लिए  केन्द्र  सरकार  को  बहुत  ही  धन्यवाद  देना  चाहता  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  भी
 टैक्नोलोंजिकल  मिशन  में  विशेष  रुचि  रखते  हैं  ।  हमें  पूर्ण  तौर  से  विश्वास  है  कि  जो  पीने  के
 पानी  की  समस्या  का  प्रश्न  हमारे  सामने  है और  करीब  चालीस  वर्षों  से  जबसे  हमने  आजादी  प्राप्त
 की  तबसे  सामने  है  तथा  अभी  तक  हल  नहीं  हुआ  है  विशेषतौर  से  रेगिस्तानी  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  ।
 मैं  यह  सहक्षता  हैं  कि  टैक्नोलोजिकल  मिशन  इस  प्रकार  के  कदम  उठाए  जिससे  कि  इन  रेगिस्तानी
 क्षेत्रों  जिसमें  झुन्ुनु  और  सीकर  आदि  जिले  आते  उन
 जिलों  में  पीते  के  पानी  की  जो  भयंकर  समस्या  है  उसको  हल  करेगी  ।  मैं  मंत्रीजी  का  ध्यान  आकर्षित
 करना  चाहता  हैं  कि  सातवीं  पंच्रवर्षीम  योजना  में  भी  यह  योजना  प्रस्तुत  हुई  है  उसमें  भी  विस्तार  से
 इस  बात  पर  जोर  दिया  गया  है  ।  पेज  303  और  पैरा  12.57
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 कतिपय  हरियाणा  मौर  मध्य  प्रदेश  जोर  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  जलपूर्ति

 विशिष्टे  समस्याओं  के  समाधाज  के  लिए  सातथीं  धोजना  में  एक  नई  नीति  बमाई  था  रही  सातवीं
 गोजना  में  ऐसे  राज्यों  और  क्षेत्रों  की  समह्याभों  पर  विशेष  ध्यान  दिया

 ]

 इसका  विस्तार  से  उल्लेख  किया  गया  इस  सम्बन्ध  में  मैंने  पहले  भी  आधा  चण्टा  की  चर्चा  पीने  के

 पानी  के  बारे  में  उठाई  थी  |  बूटासिह  जी  उप्त  समय  ग्रामीण  विकास  मंत्री  थे  उन्होंने  भी  इसका  उल्लेख

 किया  है  कि  हम  रेगिस्तानी  क्षेत्र  को  विशष  महत्व  मैं  रैगिस्तातों  क्षेत्र  का  हवाला  देना  चाहता

 हैं  जौ  बूटासिह  जो  ने  अपने  था  में  मेरे  क्षेत्र  के  बारे  में  दिया  है  पेश  26938  में  आपने  रेगिस्तानी

 क्षेत्र  का  विशेष  जिक्र  किया  है  कि  मैं  इससे  सहमत  हूँ  अगर  आप  इसके  लिए  कहें  तो  हम  एलोकेशन

 एरिया  को  भी  मार्क  कर  सकते  हैं  ।

 oo ee ee

 जि

 वाद  ]

 राशि  का  कुछ  प्रतिशत  रेगिस्नानी  क्षेत्र  के  लिये  व्यय  किया  जाना  चाहिये  ।

 रेगिस्तानी  क्षेत्र  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये  क्योंकि  रेगिस्तानी  क्षेत्र  की  जनसंख्या

 को  परेशानी  का  सामना  करना  पड़  रहा  उन्हें  न  केवल  परेशानी  हो  रही  है  वरन  कठिनाई
 भी  हो  रही  है  |  पानी  के  स्त्रोत  गांवों  से  बहुत  दूर  हैं  ओर  उन्हें  दूर-दराज  से  पानी  लाना

 पड़ता  भूमि  के  नीचे  एक  दम  पानी  उपलब्ध  नहीं  अतः  जहां  तक  आर०  जी०ਂ

 आवंटन  का  संबंध  है  मैं  रेगिस्तानी  क्षेत्र  क ेलिए  विशेष  महत्व  दिये  जाने  पर  विचार  करने  के

 लिये  तैयार  हैँ  ।  मैं  उपाय  अपनाने  को  तैयार  हूँ  ।  मैं  राज्य  सरकार  से  राजस्थान  के
 क्षेत्रों  में  धन  के  आवंटन  की  प्रतिशतता  बढ़ाने  का  सुझाव  भी  मैं  आशा  करता  हूं  कि

 माननीय  सदस्य  मेरे  इस  वायदे  से  प्रसन्न  मैं  किसी  विवाद  में  नहों  पड़ना  चाहता  ।  यदि

 माननीय  सदस्य  को  किन््हीं  विशेष  मुद्दों  पर  चर्चा  करनी  हो  तो  मेरे  साथ  बैठकर  उन्हें  हल
 करे  सकते  हैं  ।”

 उन्होंने  विशेष  तौर  से  हस  बात  का  उल्लेख  किया

 तक  आवंटन  का  संबंध  है  मैं  रेगिस्तानी  क्षेत्र  के  लिये  विशेश  महत्व  पर

 विचार  करो  के  लिये  तैयार  हूँ  ।

 ..
 इसलिए  अभी  जो  टेक्नोलोजिकल  मिशन  कायम  हुआ  है  उन्होंने  50  मिशन  बनाने  का  कायंक्रम

 बनाया  है  जिसमें  11  मिशन  कार्या  कर  रहे  उतमें
 से

 ।0  मिशन  की  मिनी  मिशन  की  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  भी  हो  गई  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  रिपोर्ट  प्रस्तुत  हुई  मैं  बाड़मेर  से  सम्बन्धित
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 वृद्धि  चन्द्र

 राजस्थान  में  एक  ही  मिनी  मिशन  काम  कर  रहा  वह  क्यों  नहीं  अभी  तक  प्रस्तुत  जब  आपने

 मिनी  मिशन  की  प्रोजेक्ट  रिपोर्ट  बना  दी  भआाज  प्रस्तुत  होती  तो  हम  उसके  बारे  में  अच्छी  तरह  से

 डिसकस  कर  सकते  जो  यह  प्रोजेक्ट  रिपोर्ट  बनाई  गई  है  उस  सम्बन्ध  में  उसकी  रिपोर्ट  प्रस्तुत

 करनी  चाहिये  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मेरे  क्षेत्र  भें  टेबनोकोजिकल  मिशन  के  चैयरमेन  और  डायरेक्टर  पधारे  उनके

 साथ  विशेषज्ञ  भी  उन्होंते  दो  दिन  तक  मेरे  क्षेत्र  का  दौरा  किया  और  वहां  पीने  के  पानी  की

 समस्या  को  अच्छी  तरह  से  देखा  और  आदेश  दिया  कि  राजस्थान  की  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  प्रोजेक्ट

 रियोर्ट  तैयार  करे  ।  मुझे  दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  उन्होंने  तो  पूरी  तरह  से  हमारा  साथ

 पर  राजस्थान  सरकार  ने  जो  प्रोजेक्ट  रिपोर्ट  बनाई  तो  वहां  के  अधिकारियों  ने  जनता  के

 किसी  भी  प्रतिनिधि  या  विश्वास  में  नहीं  जो  इस

 प्रकार  की  योजना  बनाई  जाती  है  पीने  के  पानी  के  बारे  में  विशरषज्ञ  तो  जानते  ही  लेकिन  हम  भी

 अपने  क्षेत्र  के  बारे  में  जानते  हैं

 आपको  यह  देखना  चाहिए  कि  किस  प्रकार  की  योजनाओं  से  हमारी  पीने  के  पानी  की  समस्या

 हल  हो  सकती  जब  भी  इस  प्रकार  की  आप  कोई  योजना  बनायें  तो  यह  आवश्यक  और  जरूरी  है
 कि  जन  प्रतिनिधियों  को  भी  विश्वास  में  लिया  जब  आप  जन  प्रतिनिधियों  की  अवेहलना  करके

 उन्हें  विश्वास  में  न  कोई  योजना  बनाते  उस  पोलिसी  को  कोई  भी  पसन्द  नहीं  कर

 प्रजातंत्र  |  जन-ततिनिध्रियों  को  विश्वास  में  लिया  जाना  बहुत  आधश्यक  यदि  आप  सिफँ

 अधिकारियों  के  द्वारा  ही  नीति  निर्वारण  कराते  रहेंगे  तो  आपकी  कोई  भी  योजना  सफल  नहीं  हो
 सकती  और  न  आप  अपने  उद्देश्यों  में  सफलता  प्राप्त  कर  सकते  ।  आप  की  योजनाएं  भी  अच्छी  तरह
 से  नहीं  बन  पायेंगी  और  न  कोई  प्रोजेक्ट  रिपोर्ट  बन

 ,  केन्द्रीय  सरकार  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  पीने  के  पानी  हेतु  बहुत  उदार  नीति  अपनाई
 और'उस  नीति  के  परिणामस्वरूप  ही  हमारे  राजस्थान  राज्य  को  इस  मद  में  काफी  पैसा  मिला  ।  छठी
 पंच  वर्षीय  योजना  में  हथ॑ं  124  करोड़  रुपये  की  राशि  परन्तु  राजस्थान  सरकार  की  स्थिति
 कमजोर  होते  के  करण  हम  अपना  हिस्सा  पूरी  तरह  नहीं  दे  सके  और  सिर्फ  64  करोड  दे  सके  ।

 हमारे  64  करोड़  रुपये  के  उपरान्त  भी  केन्द्रीय  सरकार  ने  124  करोड  रुपये  की  राशि  हमें  उपलब्ध

 हम  चाहते  हैं  कि  सातवीं  पंच  वर्षीय  योजना  में  भी  केन्द्रीय  सरकार  वैसी  ही  उदार  नीति
 अपनाये  ।  इससे  राजस्थान  जंसे  दुर्भिक्षग्रस्त  इलाकों  को  काफी  मदद  मिल  झकती  डै  और  स्थिति  में

 सुधार  आ  सकता  है  और  हम  सातदीं  पंच  वर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  सभी  को  पीने  का  पानी  सलभ
 करा  पायेंगे  ।  माननीय  मंत्री  जी  ने  इस  प्रश्न  के  उत्तर  में  भी  वैसे  तो  स्पष्ट  रूप  से  कहा  है  कि
 रेगिस्तानी  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  हम  प्राथमिकता  के  आधार  पर  पीने  का  पानी  उपलब्ध

 यदि  आप  2  1987  के  प्रश्न  संब्या  824  के  उत्तर  में  दिए  गए  आश्वासन  को  कियान्वित  कर
 सके  तो  उससे  इस  समस्या  का  स्थायी  हल  सम्भव  हम  चाहते  हैं  कि  ऐसी  समस्याओं  के

 बाइमेर  जिले  के  लिए  टैक््नोलोजिकल  मिशन  ने  जो  रिपोर्ट  प्रस्तत  की  उस  में  18  करोड  90  लाख
 रुपये  को  योजना  का  सुझाव  दिया  गया  यदि  उस  रिग्रो्ट  को  मानकर  सरकार  38  90  करोड़
 रुपये  उपलब्ध  करवा  देती  है  तो  भी  हमारी  पीने  के  पानी  की  समस्या  का  स्थायी  समाधान  सम्भव
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 हम  चाहते  हैं  कि  सातवीं  पंच  वर्षीय  योजना  के  शेष  ढाई  वर्षों  में  आप  इस  की  व्यवस्था  करा
 यदि  आप  के  अ्तगंत  इस  प्रकार  की  एलॉटमैंट  करते  हैं  तो  राजस्थान  सरकार  को  भी
 केदीय  सरकार  की  ओर  से  डायरैबशन  द्वी  जानी  चाहिए  कि  वह  इस  काय  को  प्राथमिकता  के  आधार
 पर  मैने  ग्ह्  मन््त्रो  जी  से  भी  इस  सम्बन्ध  में  निवेदल  किया  है  कि  इतनो  रफ्श  सो  आपको  देनी
 ही  चाहिए  क्योंकि  हमारे  प्रदेश  की  स्थिति  और  समस्या  की  भीषणता  को  देखते  ऐसा  प्रावधान
 किया  जाना  क्रायशाक  है  । कहने  का  तात्पय

 वध

 ।
 यह  है  कि  इसमा  ईअरसाकं  तो  अस्कको  करना  ही  पड़ेगा  ।

 राजस्थान  के  रेंगिस्सानी
 क्षेत्रों

 के  शणेंकि  राजस्थान  सरक्तर  को  छुमपररे  सप  अन्याय  कर  रहो  |
 आहांशक  एड्दांस  प्लान  एप्तिस्टेंस  सम्बन्ध  प्रल्नपि  आचने  इस  स्कीम  के  खन््तरोेल  27  करोड़
 रुपये  निर्धारित  किए  हैं  परन्तु  हमें  67  करोड़  रुपये  मिले  लेकित  धह  शाशि  भी  ।7  मार्च  को  आकर

 जिसको  समय  रहते  खर्  कर  पाना  भी  सम्भव  नहीं  इस  तरह  राजस्थान  सरकार  हमारी
 समस्या की  गम्भीरता को  समझ  कर  मदद  नहीं  कर  शही  इसलिए  केस्द्रीय  सरकार  को  हमें  मदद

 पड़ेगी  ।  वसे  पीने  का  उपलब्ध  करवाने  की  ज़िम्मेदारी  राज्य  सरकार  का  विषय  परन्तु

 केक्रीय  सरकार
 पर  भी  कुछ  जिम्मेदारी

 है  और  कैख्लीय  सरकार  को  अपनी  जिम्मेदारी  समझते  हुए
 इस  समस्या  को  इस  करह  हल  करने का  अ्रधास  करता  आरहिए  ताकि  हमें  आवश्यक  राशि  प्राप्त  हो
 आपने  थानी  एफ्सीलरेटिड  रूरल  चाटर  सप्लाई  प्रौद्याम  के  अन्तर्गत  1983-84  में
 41  ,40  करोड़  1984-85  सें  89.18  करोड़  रफ्े  परन्तु  1985-४6  में  छस  राशि  को

 कर  केवल  27.32  करोड़  रुपये  दिए  ।  और  १6:87  में  21.22  करोड  निर्धारित  किए  पर  जब

 हमने  छयादा  जीर  दिया  और  बहुत  दबाब  तो  जाकर  27  करोड़  रुपए  निर्धारित  इस  प्रकार
 से  ये  जो  राशि  दी  गई  थी  वह  न््थापस  रिश्यूस  हो  रही  उधर  9  1985  को  जैसलमेर  में
 प्रधान  मंत्री  महोदय  ते  यह  एलान  किया  कि  इन  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  जैसलमेर  और  बाडमेर  के  क्षेत्रों
 के  देंगे  ।  यहाँ  यह  हो  रहा  अतिरिक्त  राशि  द्वेता  तो  जो  सामने  राशि
 है  बह  भी  कम  होती  जा  रही  यह  हमारे  लिए  उचित  नहीं

 अभी  आपने  जो  प्लान  वनाया  है  उसके  अन्तर्गत  3454.47  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  में  किया  ह ैऔर  उसके  अन्दर  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  में  2? करोड  53  लाज
 रखा  3400  करोड  रुपए  में  दोनों  शामिल  आपने  के  अन्तर्गत  जो  राशि  रखी  है

 थह  1201  करोड़  है|  कहते  का  अर्थ  यह  है  कि  के  अन्तगेत  जो  राशि  निनारित  की  है  वह
 बहुत  की  कम  सिर्धाश्ति  की  इससे  किसी  मी  तरींके  से  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  सातथीं
 वर्षीय  योजना  में  महीं  हो  सकती  है  जबकि  विद्य्  तीकरण  के  लिए  34  हजार  करोड  का  प्रावधान  कर
 दिया  तो  पीसे  के  पानी  के  लिए  !  करोड  किया  इससे  कुछ  होने  वाला  नहीं  उसको
 बढाने  की  आवश्यकता  आपको  भी  प्लानिंग  डिपार्टमेंट  के  समक्ष  हसको  प्रस्तुत  करना  चाहिए
 क्योंकि  पंचवर्षीय  योजना  में  सभी  गांवों  में  पींने  के  पानी  की  व्यवस्था  करनी  इसलिए
 आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  के  अन्तगेत  राशि  बढ़ाई  जाए  ।  केन्द्रीय  सरकार  बढाए
 और  उसके  मम्बन्ध  में  प्लानिंग  डिपाटेमेंट  को  भी  आए  कहें  |  तभी  यह  व्यवस्था  हो  2.30
 लाख  गांव  थे  उसमें  से  1.92  गांवों  के  बारे  में  प्लानिंग  कमीशन  ने  लिखा  है  कि  उनपें  पानी  की
 व्यवस्था  करनी  39  हजार  गांव  रह  गए  इसलिए  मैं  यह  कड़ना  चाहता  हैं  कि  बहत  से  ऐसे
 मांध  भी  हैं  जहाँ  पानी  पहुंच  गया  है  लेकिन  वहाँ

 पर  40  लीटर  प्रति  ध्यक्ति  क ेआधार  पर  पहुंा
 कुछ  ऐसे  भी  गाँव  शहाँ  पर  पानी  नहीं  पहु  चा  जहाँ  40  लीटर  प्रति  व्यक्ति  के  आधार  पर
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 पानी  पहुचा  है  वहाँ  पर  उन  सभी  योजनाओं  को  औगमेंट  कर  के  70  लीटर  प्रति  व्यक्ति  के  आधार
 पर  बनाना  यह  तभो  हो  सकता  है  जब  राशि  का  ज्यादा  प्रावधान  हो  अन्यथा  यह  व्यवस्था

 नहीं  हो  सकती  है  ।

 यह  प्रश्न  पूछना  चाहता  हुं  कि  आपने  के  अन्तर्गत  जो  राशि  निर्धारित  की  है  उस
 राशि  को  आप  बढ़ाते  का  प्रयास  करेंगे  या  नहीं  और  आप  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  पूरी  तरह  से
 सभी  के  लिए  पानी  पहुचाए'गे  या  हालांकि  आप  ने  इसके  लिए  हाँਂ  कह  दिया  तो  अब
 तो  इससे  पीछे  हटने  की  बात  ही  नहीं  है  ।

 अब  मैं  आयसे  यह  पूछना  चाहता  हु  कि  आपने  जो  टेक्नीकल  कमीशन  मुकरंर  किया

 है  जो  सैलाइन  बाटर  यहाँ  खारा  पानी  है  उसमें  किस  प्रकार  से  फ्लोराइड  मिलाकर  और  किस
 प्रकार  से  सस्ती  योजना  बनाकर  टेक्नीकली  स्कीम्स  बनाकर  उस  पानी  को  मीठा  करेंगे  ।  इस  प्रकार  से

 हमारे  बाडमेर  जिले  में  जो  योजना  बनी  उसमें  सैलाइन  वाटर  में  फ्लोराइड  मिलाकर  किस  प्रकार  से
 उसे  मीठा  और  पीने  के  योग्य  बनाया  जाएगा  ।  इस  पर  कुछ  प्रकाश  मैं  यह  भो  चाहता  हूँ
 कि  जो  आपका  पानी  का  फामू ला  है  उसमें  जनसंख्या  को  देखा  जाता  है  और  50  प्रतिशत  जनसंड्या  के
 आधार  पर  बह  फामू ला  काम  करता  हमारे  यहाँ  जनसंख्या  का  प्रतिशत  कम  होता  हमारे  यहाँ
 क्षेत्र  बड़ा  है और  कॉस्ट  हमारे  यहाँ  ज्यादा  आती  इसलिए  आप  इस  फाम ूले  को  परिवर्तित  कर
 के  हमें  अधिक  राशि  दिलाने  की  कृपा  करें  ताकि  पीते  के  पानी  की  समस्या  हल  हो  सके  ।

 हमारे  यहाँ  अभी  भी  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  यह  स्थिति  है  कि  10,!0  और  15,15  किलोमीटर  तक
 हमें  पीने  के  पानी  के  लिये  जाता  पड़ता  बहुत  से  गांव  में  कतई  पानी  नहीं  है  और  अगर  है  भी  तो
 खारा  हत!रे  पास  ओरिजनच  पाइप  लाइन  स्क्रीम  बनाने  के  अलावा  कोई  चारा  नहीं
 ओरिजनल  पाइप  लाइन  स्कीम  एक  जगह  से  100  किलोमीटर  तक  जाती  है  और  उनकी  बड़ी  भारी
 कास्ट  आती  उत  योजनाओं  को  कैसे  आप  कम  कास्ट  की  बनायेंगे  ?  यह  किसी  भी  तरह  से  कम
 कास्ट  की  बन  नहीं  सकती  हैं  ।

 हम  यह  भी  चाहते  है  कि  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों
 मे ंवरसात  का  पानी  कलैक्ट  करते  मीठा  पानी

 कलैक्ट  करते  हैं  उसके  लिये  आपने  टांका  की  सहमति  प्रदान  की  एक  गरीब  आदमी  जिसके  पास
 पानी  का  साधन  नहीं  क्या  उसे  टांके  के

 लिये  आप  सबसीडी  प्रदान  करेंगे  और  वह़  टांके  का  निर्माण
 कर  सकेगा  ?  इस  सम्बन्ध  में  आप  क्या  ठोस  कदम  इस  पर  भी  प्रकाश  डालें  ।

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रमीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामानन्द  :  उपाध्यक्ष
 माननीय  सदस्य  ने  जो  सुझाव  दिया  यह  बड़ा  वेल्यूएवल  इस  बात  से  हन्कार

 नहीं  किया  जा  सकता  कि  राजस्थान  में  पीने  के  पानी  की  समस्या  बड़ी  कठिन  प्रति  वर्ष  लोग  तबाह
 होते  हैं  ।

 राजस्थान  एक  बहुत  बढ़ा  भूव्न्ड  राजस्थान  में  वर्षा  कम  होती  है  ओल्ड  ट्रेडीशन  के  आधार
 पर  वहां  लोग  पींते  के  पानी  की  व्यवस्था  किये  हुए  वहां  सैलाइन  वाटर  मिलता  तीसरी

 लरहू  की  बीभारियों  वाला  पानी  भितता  पानी  का  लेबल  बहुत  नीचे  चला  जाता  पानी  बहुत
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 दूर  से  लाना  पड़ता  3,)  और  4,4  मील  से  पानी  ऊट  पर  लाना  पड़ता  भारत  सरकार
 राजस्थान  की  पानी  की  समस्या  से  पूरी  तरह  अवगत  है  ।

 जितने  डैजर्ट  प्रोन  एरिया  स्टेटस  उन  सब  में  पीने  के  पानी  की  काफी  कृठिनाई  महसूस
 की  जाती  है  ।  भारत  सरकार  ने  और  प्रधान  मंत्री  जी  ने  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिये
 लाजी  मिशन  स्थापित  किया  है  और  उसको  काफी  धन  दिया  गया  जिसके  माध्यम  से  इस  समस्या
 को  हल  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  इस  टैक्नालोजी  मिशन
 का  उद्देश्य  क्या  होगा  यह  सफ़ल  होगा  या  नहीं  ?  इनकी  शंका  बराबर  बनी  रहती  धतके  प्रश्म
 से  भी  साफ  मालूम  होता  है  कि  इनको  संदेह  है  कि  यह  टैकक््नालोजी  मिशन  काम  नहीं  करेगा  |  एक  प्रश्न

 में  भी  इन्होंते  पूछा  था  कि  क्या  टेक्नालाजी  मिशन  के  बदले  कमीशन  बनाना  चाहते  हैं  ?

 मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हं  कि  अभी  जो  टेक्सालाजी  मिशन  बना  उसमें  काफी
 धन  की  व्यवस्था  की  गई  है  और  जितनी  साह  टिफिक  आर्गेनाइजेशन  उनसे  सहायता  ली  जा  रही

 है  जैसा  आपको  मालुम  अभी  तक  50  डिस्ट्रिक्टस  में  मिनी  मिशन  स्थापित  होने  पीने  के  पानी
 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  धनराशि  देने  का  यह  काम  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  चरण
 में  शुरू  हुआ  और  इसको  अवस्था  बहुत  ही  छोटी  इतने  कम  समय  में  इतना  काम  हुआ  वह
 निश्चित  रूप  से  सराहनीय  अभी  ।]  मिनी  मिशन  जो  स्थापित  किये  गये  उनसे  रिपोर्ट  आ

 गई  बाकी  की  रिपोर्ट  आने  वाली  क्योंकि  काम  1987  से  शुरू  होना  मिनी  मिशन  की

 रिपोर्ट  के आधार  पर  यह  मिनी  मिशन  बनाये  गये  जो  सारी  डिफिकल्टीज  को  देखेंगे  कि  पानी  कैसे
 साफ  किया  पीने  लायक  बनाया  उसमें  जो  बीमारी  के  कीड़े  उनको  कैसे  ट्रीट  किया

 जाये  ।  फिर  पानी  अधिक  मात्रा  में  कंसे  दिया  जाये  ?  दूर  से  पानी  लाना  पड़ता  उसे  कैसे  हल
 किया  जाये  |  हर  तरह  से  मिनी  मिशन  अपना  अन्वेशण  छानवीन  करेगा  और  अपनी  रिपोर्ट

 उस  रिपोट  के  आधार  पर  हम  उसको  री-एप्लीकेट  करेंगे  और  दूसरी  तरफ  फायदा
 इससे  यह  समस्या  हो  ज'येगी  ।  अगर  माननीय  सदस्य  चाहें  तो  उन्हें  बता  सकता  हूं  कि  कितना  घन
 दिया  गया  है  ?  अभी  जो  बाड़मेर  का  मिती  मिशन  है  उसके  ऊपर  दो  हजार  रुपया  हमने  खर्च  करने  के

 लिये  दिया  और  अभी  जो  आपके  स्टेट  में  रूल  वाटर  सप्लाई  स्कीम  चल  रही  है  वह  समुचित  रूप  से

 लागू  मिनी  मिशन  कीं  वजह  से  उसे  हटाया  नहीं  गया  सारे  कार्यक्रम  उसी  तरह  चल  रहे  हैं
 जैसे  कि  पहले  चल  रहे

 माननीय  सदस्य  ने  निकासी  को  बढ़ाने  के  बारे  में  भी  प्रश्न  किया  ?  भारत  सरकार  ने  एस  पर
 काफी  छानबीन  की  ।  हम  निश्चित  रूप  से  ऐसा  समझते  हैं  कि  जो  प्लानिंग  कमीशन  का  क्राईटीरिया
 है  उसको  फॉलो  करना  चाहिए  ।  लेकिन  पहले  जो  क्राईटीरिया  फिक्स  किया  था  उसके  आधार  को  अब
 हम  बदलना  चाहते  हैं  जिससे  कि  जो  डेंजर्ट  एरियाज  हैं  जैसे  और  गजरात  का

 कुछ  ऐसे  राज्यों  क ेसाथ  उचित  न्याय  हो  सके  इस  बारे  में  प्लानिंग  कमीशन  को  लिखछा
 जा  रहा  उसका  जबाब  आते  के  बाद  तुरन्त  क्राईटीरिया  को  चेंज  किया  हससे  राजस्थान
 को  फंड  एलोकेशन  में  लाभ  होगा  ।

 माननोय  सदस्य  ने  यह  पूछा  है  कि  सलाइन  वाटर  को  कैसे  ट्रीट  किया  जाये  ।  हमारे  जितने  भी
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 साइ  टिंफिक  इ स्टोद्यूशन्स  हैं  जीਂ  कि  केमिकल  और  बैक्टीरिया  दोनों  तरह  की  वीमारिथों  को  बताते  हैं
 ओर  सहायता  करते  वह  देखने  के  बाद  उसको  री-एप्लीकेटਂ  किया  जायेगा

 शी  वृद्धि  चल  जन  :  मेरे  कहने  का  अर्थ  यह  है  कि  बह  पानी  सस्ता  नहीं  होगा  बल्कि  बहुत
 मंहगा  होगा  ।

 भी  रामसासन्द  यादव  :  वर्षा  होती  है  और  उस  पानी  को  जब  इकठ्ठा  किया  जाता  है  तो  बह
 पाती  सस्ता  होता  ।  हमते  देखा  है  कि  मिज्ञोरम  में  और  दूसरी  कई  जश्हों  में  घरों  की  छतों  टैंक
 बना  कर  पानी  ल्को  इकट्ठा  कर  लेते  में  अभी  में  गुजरात  गया  था  दहां  पर  मैंने  प्राकी  को
 ऐसे  इकट्ठा  करते  हुए  देखा  .।

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जन  :  हमारे  यहां  भी  ऐसा  होता  है  ।

 श्री  रासासन््द  यावव  :  आपके  यहां  भी  होता  होगा  |  हम  कहते  हैं  कि  जो  खरा  पानी  है
 उसको  कँसे  उपलब्ध  किया  जाये  ?  इसमें  सबसे  पहले  यह  देखना  पड़ता  है  कि  उस  पाली  के

 कहां  हैं  और  उसके  आद  इस  स्सिर्स  की  कैसे  युटिलाइज  किया  जाये  ?  हमारे  पास  दो  तकनीकें  हैं
 जिसको  कि  हम  अपना  सकते  हैं  -  एक-जांग  ड्यूरेशन  और  दूसरा  शार्ट  ूयूरेशन  |  लांग  डयूरेशन  में
 प्राइप  लाईन  की  बात  होती  है  सेकिन  इसमें  काफी  खर्च  होता  है  और  समय  भी  बहुत  अधिक  लणता
 है  ।  शार्ट  हयूरेशन  में  प्रतिब्षं  जो  बर्षा  होती  है  उसको  हम  इकट्ठा  करते  हैं  और  सुशके  द्वारा  जो
 पानी  इकट्ठा  किया  जाता  है  बह  हम  देसे  हैं  ।

 आपके  यहां  लूनी  नदी-है  लेकिन  आज  नदी  का  पानी  यहां  की  डइग  इ'इस्ट्री  की  बज़ह
 खराब  हो  रहा  है  ।

 श्री  मोहम्मद  अयूव  खां  :  आप  सारे  राजस्थान  की  बात  कीजिए  |  केवल  बाड़मेर
 फी  ही  बात  मत  कीजिए  4

 -  भी  रामालन्द  यादव  :  में  र/जस्थान  में  सभी  ज्ञगह  क्री  ही  बात  कर  रह  हम  इस  बारे
 में  प्रयत्तनणील  हैं  कि  हम  नई  टंक््नालॉजी  को  अपना  कर  जल्द  से  जल्द  पानी  की  सभ्स्था  को  हल
 कर  सके  |

 रीजनल  पाइप  की  बात  भी  माननीय  सदस्य  *  की  इन  का  मत  है  कि  इहन्दिरा  कैनाल
 के  माध्यम  से  पाइप-लाइन  से  पानी  भेज  कर  लोगों  को  समस्या  हल  करें  ।

 शी  शुटि  असा  जन  :  अभी  स्कीम  अजर्भमेंट  मे  मंश्र  की  है  कि  नलकूल  अगर
 काश्याथ्ष  हो  जाता  है  सो  उलतसे  यूसरे  भांबों  में

 श्री  बह  पाती  पहुंचाया  जायैगा  ।  मैंने  इस्दिरा  नहर  की
 आत  जअहीं  वो  है  |  यूसरी  जगह  कंधो ंमें  फानी  है  ही  कहां  के  लिए  सो  आपने  खद  हो  मंजरी  दे
 वी  देढ़-डेढ  करोड़  शर्रए  की  मं  ह्री  हुई  है  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  हम।री  स्कीमें  ब़्  ली
 हैं  भऔर  इसलिए  ज्यादा  रक्षम  के  लिए  भी  शिफ्बैस्ट  की  है  ।

 श्री  रामगन्द  यादव  :  मै  कह  रहा  था  कि  चेल्ज  करो  से

 हरिसाणा  के  साथ  उबिल  नया  अधिक  धन  की  व्यवस्था  हो  सकेगी  और  जितनी  रूरल  वाटर
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 सप्लाई  की  स्कीमें  चलती  हैं  वह  तो  चलती  उन्हें  हटाया  नहीं  जायेगा  ।  मैं  माननीय  सदक्यों
 को  आश्वासन  देता  हूं

 श्री  मोहम्मद  अयूब खां  :  राजस्थान  के  और  जिलों  को  भी  काउन्ट  करेंगे  ?

 क्रो  रामानन्द  यादव  :  यह  तो  सारे  राज्य  की  बात  हरियाणा  और  गुजरात
 “

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ब्रह  सभी  क्षेत्रों  की  बात  कर  रहे  न  केवल  राजस्थान  के  बारे  में

 जत्राब  दे  रहे  बह  अन्य  राज्यों  क ेविकास  के  भी  दृज्छुक  आप  इसे  बांधों  और  झीलों  के  निर्माण

 के  समय  जलाशयों  से  भी  प्राप्त  कर  सकते  आपको  एक  एकीकृत  पेयजल  योजना  बनानी  पड़ेगी
 जो  कि  अधिक  उपयोगी  यदि  आप  केवल  कु ए  खोद  रहे  हैं  तो  वह  स्थायी  हल  नहीं  पहले
 माष  उश्  जल  को  पेयजल  के  ग्रयोजम  से  प्रयोग  करें  क्योंकि  आजकल  कम  वर्षा  हो  रही  है  ।  जितना

 भी  पानी  उपलब्ध  है  आप्रको  उसे  प्रीमे  के  लिये  उपयोग  कश्ना  डसके  बाद  ही  हम  सिंचाई

 के  बारे  में  सोच  सकते  हैं  तभी  यह  समस्यायें  हल  होंगी  ।  इस  बारे  में  कई  शिकायतें  मिल  रहीं  हैं  कि

 भूजल  में  क्लो  राइड  शामिल  आपको  एक  दीर्घाब्रधि  नीति  पर  बिचार  करना  होगा  ।

 करी  रामानन्व  यादव  :  इसीलिए  यह  टेक्नालाजी  मिशन  बना  है  कि  जो  खराब  पानी  है  उसको

 कैसे  ट्रीट  किया  जाये  और  कैसे  लोगों  तक  पहुंचाया  जाये  ।  उस  दिशा  में  हम  पूरी  तरह  से  प्रयत्नशील

 यह  समस्या  बहुत  बड़ी  है  और  इसके  लिए  धनराशि  की  कमी  है|  प्लानिंग  कमीशन  के  स्वयं  के

 कैलकुलेशन  के  मुताबिक  जब  7,777  करोड़  रुपए  की  धनराशि  उपलब्ध  होगी  तभी  1990  तक  सारे

 देश  में  पीने  के  पानी  की  समस्या  हल  हो  सकती  हमारे  देश  में  काफो  प्राब्लम-विलेजेज  हैं  ।  उनकी

 समस्या  हल  करते  के  बाद  जो  और  स्पिल-ओवर  विलेजेज  उनकी  समस्या  भी  हल  करनी  होगी  ।

 सारे  रूरल  एरिमाज  में  फनी  सप्लाई  करने  के  लिए  जितनी  धमराशि  की  आवश्यकता  उतनी

 घनराशि  का  एलोकेशन  होना  सम्भव  नहीं  है  ।

 क्री  वद्धिचन्द्र  जेन  :  जब  विद्युत  के  लिए  हो  सकता  तो  पानी  के  लिए  क्यों  नहीं  हो
 सकता  है  ?

 भी  शस्मानम्द  यावज  :  हमें  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  इंटिगरेटेड  एच्रोच  अख्तियार

 करनी  होगी  |  केवल  बोर-वाटर  देकर  यह  समस्या  हल  नहीं  की  जा  रेन-क्षाटर  को  भी  हम
 कलेक्ट  करके  दूसरी  जगह  रख  सकते  हैं  ओर  उसको  यूट्रिलाइज़  कर  सकते  ऐसा  भी  देखा  गया  है
 कि  नीचे  जमीन  में  टैंक  लगाकर  पानी  स्टोर  किया  गया  है  जिसको  समय-समय  पर  पीले  रहते
 तो  हमें  ओल्ड  और  न्यू  दोनों  ही  कंडीशंस  को  अपनाना  पहु ँगा  ।  इन्दिरा-कैनाल  से  पासी  सप्लाई

 करना  तो  बड़ा  कास्टली  क्योंकि  अगर  बिजली  की  शप्लाई  ठीक  नहीं  रहती  है  तो  पानी  की

 सप्लाई  भी  बन्द  हो  जाती  उसकी  वजह  से  दूर  से  पानी  लाने  में  बड़ी  कठिनाई  इन्हीं

 कारणों  से  टेवनालाजी  मिशन  द्वारा  नये-नये  मेथड  अपनाकर  और  नये  ्सोर्सेज़  को  टेप  क्रिस

 तरह  से  पानी  पहुंचाया  जाये  -  उस  पर  काम  हो  रहा  है  और  जितना  काम  इस  दिला  में  किया
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 रामानःद

 गया  है  उसकी  रिपोर्ट  भी  आ  गई  है  ।  जो  50  मिशन  कायम  होने  उनमें  से  23  स्थापित  हो  गये

 हैं  जिनमें  से  ।0  की  रिपोर्ट  भी  मई  और  27  अगले  चरण  में  होने  पानि  कुल  मिलाकर
 50  मिशंस  जो  उपलब्धि  देंगे  उनसे  काफी  फायदा  मैं  आपको  विश्वास  दिलाता  हूं  कि
 खासकर  जो  रेगिस्तानी  इलाका  है  भी  हम  विश्वेष  तौर  से  व्यवस्था  को  हल  करने  का  प्रयत्न

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  विस्तृत  उत्तर  दिया  मैं  माननीय  सदस्यों
 से  निवेदन  करता  हूं  कि  केवल  प्रश्न  करें  न  कि  लम्बे  वक्तव्य  दें  |  डा०  चन्द्रशेखर  त्रिपाठी  ।

 ]

 डा०  चसम्ंद्रशेखर  जिपाठी  :  उपाध्यक्ष  आपके  निर्देश  का  पालन  किया

 जाएगा  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  हमारे  बिहार  के  हैं  और  करीबी  हैं  ।  मैं  उनसे  कहूँगा  हमारे माननीय

 पानी  बिन  पानी  सब
 पानी  गए  न  मोती  मानस  चून  ॥

 मुझे  उम्मीद  है  आप  हमारे  इस  देश  के  पानी  की  रक्षा  करेंगे  ।

 हमारे  माननीय  श्री  जैन  जी  द्वारा  पीने  के  पानी  के  बारे  में  माननीय  मंत्री  जी  का
 ध्यान  आकर्षित  किया  थानी  की  इतनी  आवश्यकता  है  विना  पानी  के  सारी

 पौधे  सब  कुछ  नष्ट  हो  जायेंगे  इससे  आप  समझ  सकते  हैं  कि  पानी  की  कितनी  महत्ता
 मैं  एक  बात  कोट  करना  चाहूंगा  -

 ]

 पानी  केवल  जीने  के  लिये  ही  आवश्यक  नहीं  यह  एक  आधार  शक्ति  का
 गन्दगीं  बहाने  एक  गम॑  और  ठंडा  करने  वाले  संयंत्रों  को  चलाने  वाला  और  सबसे  बढ़कर
 आग  बुझाने  का  साधन

 मैं  आपका  ध्यान  पूरे  हिन्दुस्तान  की  ओर  आकबित  करना  चाहता  हूँ  कि  ऐसा  कोई  स्टेट  नहीं
 जहाँ  पानी  की  समस्या  न  हो  ।  सूले  के  दिनों  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  और  खासकर  हमारे  दिल्ली  भ

 10-15  दिनों  में  पानी  की  समस्या  के  बारे  में  अखबारों  में  खबर  छपती  मैं  आपको  बताना

 चाहता  1986  को  चीफ  एग्जीक्यूटिव  ने कहा  था  दिन  दूर
 जब  टूरिस्ट्स  को  पानी  भी  साथ  लेकर  दिल्ली  में  आना  पड़ गा  ।”  उन्होंने  कहा  था-दो  साल  पहले
 दिल्ली  में  तीस  फीट  नीचे  पानी  मिल  जाता  लेकिन  आज  सौ  फीट  नीवे  भी  पानी  उपलब्ध

 नहीं  किस  तरीके  से  पानी  की  किल्लत  बढ़  रही  है  और  कैसे  हमारा  पानी  नष्ट  हो  रहा  है  और
 किन-किन  परिस्थितियों  में  पानी  की  समस्या  घटती-बढ़ती  रहती  इन  सारी  बातों  की ओर  आपको
 ध्यान  देना  पड़े
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 माननीय  श्री  वृद्धिचन्द्र  जैन  ने  बताया  कि  आपकी  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में
 रूरल  एरियाज  में  पानी  देने  के  लिए  किस  प्रकार  तमाम  योजनायें  आंकर्ड  अगर  देखे
 तो  मेरे  जिले  में  चार  हजार  गांवों  में  शुद्ध  पीते  का  पानी  दन  की  सुविधा  प्रदान  की  लेकिन
 माननीय  मंत्री  जी  आप  इस  सदन  में  इस  तथ्य  से  इन्कार  मत  कीजिए  कि  जब  प्रधान  मंत्री  जी  अपने
 क्षेत्र  मे ंचापाकल  का  निरीक्षण  करने  गए  और  उन्होंने  उसको  चलाया  तो  पानी  नहीं  निकला  ।  बल
 लगाकर  उसफ़ो  अपर  उठाया  तो  पूरा  का  पुरा  पादप  उश्ड़  कर  बाहर  आ  मात्र  तीन  फीट

 पाइप  अन्दर  यह  अखबार  में  खबर  आई  और  टी०  वी०  पर  भी  “
 चूंकि  आप

 सरकारी  तन््त्र  द्वारा  बनवाते  हैं  और  अपने  सरकारी  तन्त्र  से  आंकड़  इकट्ठे  करते  और  मोनेटरिंग
 भी  सरकारी  तनत्र  द्वारा  कराते  लिहाजा  जितनो  भी  सूचनायें  आपको  मिलती  उनमें
 70  फीसदी  सूचनायें  क्रूठी  होती  हैं  ।  गलत  होती  इसौलिये  मैंने  प्रधान  मंत्री  ज़ी  के  क्षेत्र  सुल्तानपुर
 का  उदाहरण  आपके  सामने  रखा  हम  लोग  संसद  सदस्य  अपने  क्षेत्रों  में  जाते  वहाँ  पर
 चापाकल  बोईं  लगा  रहता  जब  गांवों  में  जाते  जिस  दिन  से  चापाकल  उसी  दिन  से
 पानी  नहीं  आता  ऐसी  शिकायत  मिलती  उसके  खराब  होने  पर  ठीक
 करने  का  या  दरअसल  में  काम  कर  रहा  है  या  नहीं  कर  रहा  इन  सब  चीजों  को  देखने  के  लिए
 आपके  पास  वही  एजेंसी  है  जो  उसे  लगाती  जिसने  आपको  धोखे  में  रखा  तीन  फीट  बोर
 करके  चापाकल  लगा  दिया  और  कह  दिया  कि  यहां  पीने  के  पानी  की  सुविधा  मुहँया  करा  दी  गई
 और  आप  उनके  आंकड़ों  से  संतुष्ट  हो  जाते  माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय  बार-धार  घंटी

 बजा  रहे  इसलिए  मैं  मिर्जापुर  जिलि  की  ओर  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता
 यहाँ  (4  से  5)  किलोमीटर  की  दूरी  तक  पीने  के  पानी  की  सुविधा  नहीं  मैं  उत्तर  प्रदेश  के

 बुन्देलखण्ड  डिवीजन  की  ओर  आ“का  ध्यान  आक्ृष्ट  कराना  भाहता  हूँ  ।  झाँसी

 और  मिर्जापुर  जैसे  क्षेत्रों  में  पानी  की  सुविधा  नहों  जहाँ  ट्यूबबेल  और  चापाकल  ये  सारी  सुविधायें
 फेल  हो  गई  हैं  |  मैं  चाहता  हैँ  कि  आप  इन  क्षेत्रों  में  पानी  की  विशेष  सुविधा  प्रदान

 दूसरे  सवाल  के  रूप  में  दो-तीन  चीजों  के  बारे  में  पूछना  चाहता  हूं  ।  एक  इन्स्टीचुशन्स  आपने

 साउन्स  और  टैक्नोलॉजी  के  माध्यम  से  कम  दर  पर  ग्रामीण  अन्चलों  में  शुद्ध  पानी  देने  के  लिए
 पित  किए  जितके  नाम  में  अभी  पढ़कर  उन  संस्थानों  ने  लाखों-करोड़ों  रुपए  सरकार
 के  खजाने  से  तनख्वाहों  और  सुविधाओं  के  नाम  से  लिए  तो  वया  उनकी  कुछ  उपलब्धियाँ  भी  हुई

 हैं-यह  मैं  मन््त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  ?

 ]
 मेकेनिकल  इन्जीनिर्यारिंग  रिसब॑  एण्ड  डेयलपमेंट  नेशनल

 मेंट  इन्जी  निर्यरिंग  रिसच  नगपुर  सेंट्रल  मेरीन  एण्ड  केमिकल्स  रिसच

 भावनगर  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  और  यूनेस्को  ।

 ये  सारी  संस्थाएं  जो  कार्यरत  हैं  इस  क्षेत्र  उनकी  क्या  उपलब्धियां  हैं  और  उन  पर  आप

 कितना  खच्च  करते  हैं  और  साइन्स  एण्ड  टेक्नोलोजी  के  आधार  पर  लो  कास्ट  पर  शुद्ध  पानी  को

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  आप  क्या  कर  रहे  हैं  और  जो  पानी  वेस्ट  हो  रहा  जिसको  कन्जवं  नहीं
 कर  पा  रहे  उस  पानी  का  वेहतर  उपयोग  कैसे  उसके  लिए  आपने  क्या  किया  है  ।

 दूसरे  यह  जानना  चाहूंगा  कि  6  किलोमीटर  की  दूरी  पर  थोने  के  पानी  का  आप ने  नाम

 बना  रखा  उस  क्षेत्र  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ।
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 चन्द्रशेखर

 तीसरे  मैं  यह  जानया  चाहूंगा  कि  उन  एरियाण  में  जहां  आइरन  ज्यादा  है  पानी
 राइड  ज्यादा  है  पानी  में  और  आयोडहीन  कम  है  पानी  उसके  लिए  आपने  क्या  किया

 डा०  गौरी  शंकर  राजहंस  :  डिप्टी  स्पीकर  थादव  जी  हमारे  राज्य  से
 आते  हैं  और  सारी  समस्याओं  को  अच्छी  तरह  से  समझते  हैं  और  मुझे  ज्यादा  कहने  की  जरूरत

 नहीं  है  ।  बिहार  दो  कास्ट्राडिक्टरी  रीजन्स  में  बंटा  हुआ  नार्थ  बिहार  में  फ्लड  ही  फ्लड  है  और
 साऊथ  विहर  में  ड्राऊट  सूखा  है  भौर  भुखमरी  है  ओर  अकाल  है  बसे  भुखमरी  और  अकाल  दोनों
 क्षेत्रों  में  साऊथ  बिहार  में  पानी  की  बड़ी  दिक्कत  है  और  बहुत  नीचे  तक  ट्यूवेल  खोदमे  पढ़ते
 तब  जाकर  पानी  निकलता  है  और  सरकार  अनुदान  देकर  राज्य  सरकारों  से  यह  काम  करा  रहीं
 चापाकल  लगाए  गये  साउथ  बिहार  जिससे  लोगों  को  पीने  का  पानी  मिले  ।  जहां  तक  मेही
 कारी  बल्ड  बेंक  की  भी  इसमें  एसिसटेंस  इसमें  घोर  अराजकता  5,  5  और  6,  6  फीट  नीचे
 चापाकस  डाले  गये  हैं  जबकि  100  फीट  बोर  करने  पर  पानी  निकलता  है  और  इसको  देखने  वाला
 कोई  नहीं  ऊपर  हैंड  पम्प  लगा  दिये  और  उनकी  सारी  जिम्मेदारी  खत्म  हो  गई  अह  तो  ऐसे
 ही  हुआ  कि  किसी  ने  लड़की  की  शादी  कर  दी  और  वह  सुसराल  चली  गई  और  उसने  समझा  कि
 उसकी  जिम्मेदारी  खत्म  हो  भाई  चाहे  सुसराल  वाले  उसको  जमा  ही  क्यों  न  दें  ।  आप  ने  अनुदान  दे

 दिया  स्टेट  गवर्ममेंट  को  ।  अब  स्टेट  गवर्नमेंट  उसको  तरह  से  यूटीलाइज  करती  इसको

 टर  करने  का  आप  के  पास  कोई  उपाय  नहीं  है  ।  नार्थ  बिहार  जहां  पर  फ्लष्ट  से  बहुत  पानी  आता

 यहां  पर  5,7  फीट  बोर  करने  के  बाद  या  10  फीट  बोर  करने  के  बाद  पासी  मिल  जाता  है  लेकिन

 वहां  पर  लोग  एक  फीट  से  नीचे  बोर  करने  को  तंथार  नहीं  धोर  अराजकता  क्या  मंत्री  जी

 यह  बलायेंगे  कि  बीने  के  पानी  का  आजादी  के  40  वर्ष  बाद  उस  राज्य  सें  जहां  पहले  कभी  आप
 मन्त्री  कोई  सेटिस्फेक्टरी  प्रबन्ध  हो  पाया  है  या  भविष्य  में  होगा  बा  जोग  यामी  के  लिए  इसी  तरह
 से  तड़पते  रहेंगे  जैसे  आज  तड़पते  रहते  ग्िमों  में  अप  सुनते  होंगे  कि  साऊथ  बिहू।र  गया  में

 पलासा  में  और  डाल्टनगंज  में  पानी  के  भ्रभाव  में  लोग  तड़प  तड़प  कर  मर  जांते  इस  गौतम  की

 भूमि  में  आज  भी  लोग  पानी  के  अभाव  में  तड़प  कर  मर  जाते  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 टरिंग  की  क्या  व्यवस्था  आपने  की  जिससे  बहाँ  के  लोगों  को  पानी  मिल  सके  ।

 श्री  रामसह  यादव  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  सर्वप्रथम  सिद्धात  रूप  मैं

 माननीय  मंत्री  जी  से  इतना  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  आपने  जो  नया  फामूला  स्वीकार  किया  है
 राज्यों  को  पानी  के  सम्बन्ध  में  सहायता  देने  घनराशि  देने  वह  सातवीं  पंचवर्धीय  योजना  में

 प्रतिपादित  थिद्धातों  के  विपरीत  मैं  सातवीं  पंक्षवर्बीय  योजना  में  खास  तोर  से  राजस्थान  जैसी

 स्टेट  के  बारे  में  जो  उल्लेख  पृष्ठ  संख्या  303  उसको  उद्धत  कर  रहा  हूं  :

 ]

 राज्यों  हरियाणा  और  मध्य  भौर  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  जलपूत्ति  की

 विशिष्ट  समध्याओं  के  समाधान  के  लिए  सातवीं  योजना  में  एक  नयी  नोति  बनाई  जा  रही  है  ।

 सातवीं  योजना  में  ऐसे  राज्यों  और  क्षेत्रों  की  समस्याओं  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जायेगा।र  ज्य

 मुख्य  इंजीनियर  की  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  कर  इन  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  सें  आने  वाली  प्रशासनिक

 कठिनाइयों  को  दूर  किया  जायेगा
 ।”
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 हसी  के  बारे  में  पृष्ठ  संख्धा  302  पर  उद्ध,त  किया  गया

 ]

 सातवीं  योजना  में  ग्रामीण  ज्ञनपूर्ति  कार्यकम  के  सम्बन्ध  में  कुछ  नीति  विषयक  विषय  इस
 प्रकार  है  :-

 (1)  क्या  समस्यायुक्त  गांवों  या  समस्यायुक्त  क्षेत्रों  को  सातवीं  योजना  में  पुनः  परिभाषित
 करने  की  आवश्यकता  है  और  यदि  तो  नई  परिभाषा  कया  होनी  चाहिए  ?

 (2)  ग्रामीण  छोत्रों  के लिए  जलपूर्ति  के  प्रति  व्यक्ति  मानक  कया  होने  चाहिए  ?

 (3)  कतिपय  क्षेत्रों-जैसे  हरियाणा  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  की  विशिष्ट  कठिनाइयों
 तथा  उन  कठिनाइयों  का  समाधान  करने  के  लिये  पद्धतियां  ।  ये  प्रावधान  हैं  ।

 इन  प्रोविजंस  के  तहत  में  आपने  सातवीं  योजना  के  अन्त  199  0  के  अन्त  तक

 हिन्दुस्तान  के  2  लाख  27  हजार  समसस््याग्रस्त  गांवों  में  जलपूर्ति  के  साधन  उपलब्ध  कराना
 स्वीकार  किया  जैसा  कि  आपने  स्वयं  स्वीकार  किया  है  कि  आपके  लिए  3,454.47  करोड़
 रुपये  की  राशि  का  प्रावधान  किया  गया  आपका  अनुमानित  व्यय  इससे  करीब  करीब  ढाई  या  तीन

 गुना  होना  मैं  यह  नम्र  निवेदन  करू गा  कि  आप  इस  सदन  से  एक  संकल्प  कराकर  माननीय  वित्त
 मंत्री  माननीय  प्रधान  मन््त्री  जी  से  निवेदन  करें  कि  इसके  लिए  राशि  बढ़ायी  जब  तक

 यह  राशि  नहीं  बढ़ायी  तब  तक  आपके  मंत्रालय  के  सब  बुछ  करने  पर  भी  आप  इस  सम्बन्ध

 में  अधिक  कुछ  नहीं  कर  इसलिए  इस  राशि  को  बढ़ाने  के  लिए  आप  प्लानिंग  कमीशन  के
 के  प्रधान  मंत्री  जी  और  वित्त  मंत्री  जी  के  सामने  क्या  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  और  अब  तक  क्या
 प्रयत्न  किये  हैं  इस  बारे  में  सूचना  देने  का  कष्ट  करें  ।

 दूसरे  आपने  यह  बहुत  ही  प्रशंसनीय  काम  किया  है  कि  यह  टैबनोलोजीकल  मिशन  फारडिकिंग
 बादर  के  तहत  50  पाइलेट  प्रौजेक्ट्स  देश  के  अन्दर  आइडन्टिफाई  करने  का  संकल्प  किया  हक्षसे

 आपकी  कास्ट  में  कमी  आयेगी  इसके  साथ  साथ  आपने  दस  पाइलोट  प्रोजेक्ट्स  हू  ढ़  भी  लिए  हैं  जिनको

 आप  चालू  कर  रहे  हैं  ।  मैं  आपसे  पूछना  चाहता  हूं  कि आपका  जो  50  पाइलोट  प्रोजेक्ट्स  का  लक्ष्य

 वाकी  जो  प्रोजेक्ट्स  है  उनमें  से  राजस्थान  में  कितने  प्रोजेक्ट्स  देने  का आप  विचार  रखते  हैं  ?  आपने

 केवल  एक  प्रोजेक्ट  राजस्थान  के  बाड़मेर  जिले  को  दिया  पूरे  राजस्थान  में  32,539  हैं  जो

 समस्य  ग्रस्त  गांव  हैं  । इन  32,539  गांवों  में  से  केवल  एक  बाइमेर  जिले  को  आपने  एक  प्रोजेक्ट

 दिया  इससे  राजस्थान  के  गांवों  की  समस्या  का  हल  नहीं  होता  आपने  पाकिस्तान  के  बार्डर
 पर  जो  जिला  उसको  आपने  आाइडेन्टिफाई  कर  दिया  है  ।  आप  बाकी  जिलों  की  समस्या  का

 धान  कैसे  करेंगे  ?  इसके  लिए  आपके  पास  इन्टग्न टिड  प्रोग्राम  क्या  बाकों  जिलों  फी  समस्या  का

 समाधान  आप  कैसे  इनके  बारे  थे  आपका  क्या  प्रोग्राम  इसकी  क्या  हाय  सूचना  देंगे  ?
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 रामसिह  यादव  ]

 राजस्थान  की  भौगोलिक  स्थिति  इस  प्रकार  की  है  कि  वहां  के  गांवीं  का  विकास  करना

 बहुत  लाजमी  अगर  हम  उनका  विकास  नहीं  करते  हैं  तो  इसका  प्रभाव  दिल्ली  के  ऊपर  पढ़ता  है
 और  उससे  दिल्ली  को  आबादी  बढ़ती  विशेष  तौर  से  मेरा  संसदीय  क्षेत्र  अलवर  है  जिसे  नेशनल
 कंपिटल  रीजन  में  रवीकार  किया  गया  लेकिन  वहां  के  लिए  अभी  तक  आपने  एक  पैसा  भी  नहीं
 दिया  वहां  की  आवादी  को  पानी  देने  के  लिए  तीन  करोड़  से  भी  अधिक  की  योजनाएं  आपके  पास
 कई  सालों  से  विचाराधीन  इस  जिले  में  करीब  दो  हजार  गांव  अगर  इन॑  गांवों  की  भीने  का
 पानी  की  जो  समस्या  अगर  वह  हल  नहीं  होती  है  तो  वहां  की  आबादी  के  दिल्ली  आने  का  भय
 उस  जिले  से  नौकरी  के  लिए  मजदूर  दिल्ली  आते  ।  अगर  आपने  इस  समस्या  को  हल  नहीं  किया  तो

 यहां  की  आबादी  बढ़ती  जाएगी  ।  क्या  आप  इस  जिले  को  इस  योजना  के  तहत  लेने  पर  विचार  करेंगे  ?
 मैं  आशा  करता  हूं  कि  आप  इन  मुद्दों  पर  विचार  करेंगे  ।

 ]

 श्री  धांताराम  नायक  :  जिस  तरह  से  हमें  पानी  के  पीछे  भागना  पड़ता  है  उसे
 देखकर  लोग  क्षोभ  से  कहते

 रे  पानी  तेरा  रंग

 और  कभी  उसका  उत्तर  होता  है  ।

 ]

 मिला  दो  लगे  उस  जैसा  ।”

 ]

 और  यह  भी  जाता  है  कि  इस  देण  में

 खून  सस्ता  हो  गया  है  और  पानी  मंहगा  हो  गया  है  ।”

 ]

 अब  मेरे  क्षेत्र  गोआ  वहां  औसत  100”  वर्षा  होती  केवल  इस  वर्ष  ही  65”  हुई  है  ।
 किसी  भी  राज्य  के  लिए  65”  वर्षा  पर्याप्त  ह ैऔर  किसी  भी  कुंए  के  लिए  कोई  समस्या  नहीं  होगी  ।

 परन्तु  गोआ  में  65”  वर्षा  होने  पर  भी  इस  वर्ष  सूखा  पड़ा  गोआ  सरकार  ने  केवल  10  करोड़
 रुपये  की  सहायता  मांगी  सरकार  का  रुख  यह  है  कि  क्योंकि  आपके  यहां  65”  वर्षा  हुई  है
 लिए  वहां  सूखा  नहीं  आपको  सहायता  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।
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 जहां  तक  दृदसागर  नदी  का  सम्बन्ध  यह  कर्नाटक  से  आती  कर्नाटक  सरकार  ने  उस
 नदी  को  अपने  क्षेत्र  की  ओर  जो  कि  एक  बड़ा  जलाशय  है  मोड़ने  के  लिए  अवरुद्ध  कर  दिया
 जिससे  गोआ  को  इसके  पानी  से  वंचित  होना  पड़ा  जो  कि  हमें  कई  वर्षों  से  मिलता  चला  आ  रहा
 है  |  वहां  एक  सुंदर  जल  प्रपात  है  जो  कि  इस  नदी  के  जल  से  बना  यदि  इसे  रोका  जाता  है  तो

 यह  जल  प्रपात  भी  समाप्त  हो  पानी  की  भारी  कमी  होने  पर  भी  गोआ  सरकार  ने  केवल
 10  करोड़  रुपये  मांगे  हैं  और  कुछ  भी  नहीं  दिया  गया  है  ।

 इस  दृष्टि  से  मैं  आपसे  पूछता  चाहता  हूँ  कि  क्या  आप  इस  पर  ध्यान  देंगे

 1.  गोआ  को  ।0  करोड़  रुपये  दिए

 2...  क्या  आप  गोओआ  कर्नाटक  के  मध्य  विलाम  में  हस्तक्षेप  करेंगे  और  कर्नाटक  सरकार  पर
 सागर  नदी  का  पानी  न  रोकने  के  लिए  दड्ााव  डालेंगे  ताकि  गोआ  को  वर्षों  से  मिल  रहे  पानी  से
 वंचित  न  होना  पड़े  ।

 3.  हमारे  वहां  विस्तृत  सटवर्ती  क्षेत्र  क्या  आप  ऐसा  कुछ  कर  रहे  हैं  जिससे

 अम्बई  आदि  के  तटवर्ती  क्षेत्र  क ेजल  को  शुद्ध  पेयजल  में  बदला  जा  सके  और  उसके  लिए
 कोई  तंत्र  और  प्रौद्योगिकी  तैयार  की  जा  रही  है  ?

 श्री  रामानन्द  यादव  :  उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्यों  ने  छोलते  हुए  कहा  है  कि  गांवों  में
 गड़े  हुए  पंप  खराब  हो  जाते  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  सारी  रूरल  डेवलपमेंट  स्कीम्स  को  इंप्लीमेंट
 करने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  हम  पैसा  भेजते  हैं  और  मानेटरिंग  करते  सेन््ट्रल
 गवनंमेंट  मानेट रिंग  करती  समय  समय  पर  इस  तरह  की  घटनाओं  को  देखते  छानबीन  करते
 मानेटरिंग  की  रिपोर्ट  जब  मिलती  है  तो  उस  पर  भी  विचार  करते  हमारे  आफिसर्स  भी  स्टेट्स  में
 जाते  हैं  और  जाकर  पूरी  स्टेट  में  फंकशनिंग  को  देखते  की

 सभी  को  एक-एक  करके  देखते  आन  दी  स्त्राट  हम  कोशिश  करते  हैं
 आफिससे  भी  कोशिश  करते  हैं  फील्ड  में  जाकर  कि  रूरल  डेवलपमेंट  के  जो  आन  गोइंग  प्रोजेक्ट
 उन  पर  ठेक  से  काम  हो  रहा  या  नहीं  हो  रहा  जो  कंप्लीट  प्रोजेक्ट  थे  ठीक  हैं  या  पंप
 के  लिए  जो  गाइड  लाइन्स  दी  गई  उनके  अनुसार  हुआ  है  या  पंप  आदिवासी  और  हरिजन
 इलाके  में  होने  वे  हैं  या  इन  सारी  बातों  की  हम  मानेटरिंग  करते  हैं  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  दूरी  के  बारे  में  विवरण  कोई  समस्या  नहीं  है  ।  जो  कुछ  वह  कह  रहे  हैं
 वह  यह  है  कि  आप  मंजूरी  दे  रहे  श्री  त्रिपाठी  ने  पंप  के  रख-रखाव  के  वारे  में  प्रश्न  किया  है  ।
 उनका  उचित  रूप  से  रख-रखाव  नहीं  किया  जा  रहा  उन्हें  बदला  नहीं  गया  कुछ  समस्याएं
 आएंगी  ।  कभी-कभी  वे  300  फुट  कहते  हैं  परन्तु  वास्तव  में  वे  ठेकेदार  200  फुट  ही  खोदता

 श्री  रासानन्द  यावव  :  मैं  मानता  हूं  ।  परन्तु  सरकारें  टसके  लिए  जिम्मेदार  हैं  कि  पम्प  ठीक

 तरह  से  लगाये  जाएं
 **  ***
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  यह  कह  रहे  हैं  कि  क्षाप  तिगराती  रख  रहे  हैं  ।

 भरी  रामानन्द  यादव  :  हम  तो  मानीटरिंग  करते  हैं  और  राज्य  सरकारों  को  लिखकर  उनका
 ध्यान  आकर्षित  करते  हैं  ।  *

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंते  वे  मामले  देखे  हैं  ।

 ]

 की  यादव  :  ये  सदस्य  लोग  डी०आर०डी०ए०  के  मंम्बर  हैन्ड  पम्प  या  ट्यूबवैल
 कहां  पर  लगाया  यह  सब  डी०आर०्डी०ए०  की  मीटिंग  में  तय  होता

 डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  मीटिंग  नहीं  होती

 क्री  रामानन्द  यादव  :  हमने  तो  राज्य  सरकारों  को  पहले  से  ही  गाइड-लाइन  दे  रखी

 हम  कया  हमने  को  इस  कमौटी  का  सदस्य  बनाने  के  लिए  कहा  कई  सरकारों  ने
 बनाया  है  ।  इनकी  भी  तो  जिम्मंदारी  है  |  ये  भी  तो  हम  तो  यहाँ  स ेसरकार  को  ही
 इनको  अपने  क्षेत्र  में  देखना  चाहिये  कि  कहां-कहां  पर  खराबी  यह  बात  सही  है  कि  इस  तरह  की
 धांधली  होती  है  नम्बर  का  पम्प  गाड़ने  के  लिए  कहा  जाता  है  तो  बे  किसी  और  नम्बर  का

 गाड़  देते  अधिक  शमीन  के  अन्दर  गाड़ने  के  लिए  कहा  जाता  है  तो  कम  जमीन  में  ही  गाड़कर
 चले  जाते  इससे  हैन्ड  पम्प  खराब  हो  जाते  लेकिन  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  उन  लोगों  को  मार्गनिदेश  दे  सकते  जब  ठेकेदार  लगा

 रहा  हो  तो  उससे  एक  अथवा  दो  वर्ष  तक  पानी  की  गारंटी  लें  ।  यदि  ठेके  की  राशि  25,000  रुपये

 अथवा  30,000  रुपये  अदा  की  जानी  है  तो  ठेकेदार  को  एक  या  दो  वर्ष  तक  पानी  आने  की  गारंटी

 देनी  चाहिये  |  अन्यथा  वे  पम्प  लगाकर  अपनी  जिम्मेब्नारी  से  मुक्त  हो  जायेंगे  अतः  कुछ  मार्गनिर्देश

 दिये  जाने  चाहिये  और  उससे  आश्वासन  प्राप्त  करना  चाहिये  ।

 श्री  रामानन्द  यादव  :  रूरल  वाटर  प्रोग्राम  के  अन्तगंत  जो  पैसे  हम  लोग  देते  उसमें  से
 दस  परसेंट  मैन्टीनेंस  पर  खर्च  करने  के  लिए  देते  हैं

 ““'

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पहली  बार  कुछ  सप्ताहों  के  उनके  लगाये  पम्पों  से  पानी  आभाता

 परन्तु  एक  महीने  अथवा  उसके  वाद  वे  सूख  जाते  ठेकेदार  से  इस  संबंध  में  कोई
 आश्वासन  प्राप्त  कर  लेना  चाहिये  ।

 डा०  चब्धशेखर  त्रिपाठी  :  उनके  पास  कोई  उपकरण  अथवा  सहाय्य  सामान  आदि  नहीं
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  बाल  को  मोट  कर  लिया  गया  है  ।

 की  शरामानम्द  यावथ  :  मैं  आप्रह  करूगा  अपने  माननोय  सदस्यों  कि  स्टेट  गवर्नेमेंट  के

 लेवल  पर  बात  करें  तो  अच्छा  होगा  ।  इम्पलीमेंटेशन  अथारिटी  तो  वे  ही  हम  लोग  पैसे  देते

 मानिट्टरेंग  करते  हैं  और  समय-समय  पर  पत्र  लिखते  जैसा  कि  डा०  साहब  ने  मैं  हर  स्टेट
 गवरनेमेंट  के  चीफ  मिनिस्टर  का  ध्यान  भी  आकर्षित  करता  हूँ  ।  कभी-कभी  ऐसा  होता  है  कि  रिप्लाई

 बड़ा  गजब  का  आता  है  ““

 ह  ओौज०  नन्क  कस
 डा०  गौरी  दांकर  राजहूंस  :  हम  यही  जानना  चाहते  थे  ।

 थी  रामानन्व  यादव  :  आप  भी  तो  अपना  रोल  अदा  कीजिए  ।  की  मीटिंग
 में  जाने  के लिए  कहते  हैं  तो  कहते  हैं  हम  कैसे  आपको  वहां  जाना  चाहिए

 डा०  गौरी  हांकर  शाजहंस  :  मीटिंग  नहीं  होती  है  ।

 श्री  रामानस्व  घादव  :  मीटिंग  होती  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  यह  ठायरेक्शन्स  हैं  कि  पारलियामेंट
 सैशन  के  वक्त  न  करें  ।  अगर  सैशन  के  वक्त  मीटिंग  करनी  है  तो  सैटरडें  को  करें  ताकि  माननीय  सदस्य

 फ्राइ्ड  इ्धनिंग  को  चले  और  सन्डे  तक  यहां  आ  जाएंਂ

 हा०  गौरी  हांकर  राजहंंस  :  आप  मूझे  हाऊस  में  जवाब  दें  कि  पिछले  एक  या  दो  साल  में

 मधुबनी  जिले  भें  कितनी  बार  मीटिंग  हुई  ।

 झरी  रामानब्द्  यादव  :  बिहार  गवरनमेंट  ठीक  से  कार्य  कर  रही  हमारी  भी  जिम्मेदारी

 होती  है|

 डा०  गौरी  शंकर  राजहंस  :  आप  हाऊस  में  जवाब  दीजिए  “

 7.00  भ०प०

 श्री  रामानन्द  यादव  :  दस  परसेंट  इन  सब  बातों  को  देखकर  दिया  है  कि  हैर्ड  पम्प  खराब

 पडा  रहता  रिपेयर  नहीं  होता  है  छोटे  से  इन्स्ट्रयूमेंट  की  वजह  अगर  छोटा  सा  पुर्जा  आ  जाए
 तो  वह  ठीक  हो  सकता  है  ।  अधिकारियों  को  भी  हमने  स्टेट  गवरनेमेंट  के  माध्यम  से  कहा  है  ।  वह  अपने

 अधिकारियों  को  कहें  कि  गांव  में  कोइ  पढी  लिखी  महिला  हो  उसको  नियुक्त  कर  दें  और  उसके

 माध्यम  से  पम्प  के  रखरखाव  की  जिम्मेदारी  सौंपें  और  कुछ  पैसा  उसको  दे  दें  ताकि  जो  छोटे-मोटे

 पुर्जे  खराब  होते  जैसे  कील  निकल  जाए  तो  पम्प  में  पानी  नहीं  उसकी  मरम्मत  वह  करा

 सके  या  पंचायत  को  जिम्मेदारी  दी  जाये  ।  हम  लोगों  ने  अपने  सुझाव  राज्य  सरकारों  को  दिये  हैं
 और  इसके  लिए  10%  एलोकेशन  भी  कर  दिया  लोगों  में  जागरूकता  लाने  के लिए  हम  चेष्टा

 करते  हैं  ताकि  लोग  समझें  कि  यह  हमारी  जिम्मेदारी  यह  भी  देखा  गया  है  कि  स्कूल  में  जो

 कम्पाउंड  है  उसमें  लगा  पम्प  खराब  हो  गया  तो  अध्यापक  सोचता  है  कि  गांव  वाले  इसे  ठीक  कराएं  ।

 इसके  लिए  हमने  एवेयरनेस  मूथमेंट  चलाया  है  ताकि  लोगों  को  लगे  कि  यह  हमारी  जिम्मेदारी
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 कभी-कभी  ऐसा  होता  है  कि  पम्प  का  हूँड  था  पाइप  को  उश्षाइकर  लोग  दूधरी  जाई  ले  जाते  हम
 प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  राज्य  सरकार  इसको  इंम्प्लीमेंठ  करें  |

 डा०  चनाशेखर  पिपाठी  :  इतने  कमिशन  लेकिन  लाभ  क्या  हुआ  ?

 शी  रासानन्द  यादव  :  डाक्टर  साहब  मेरी  बात  सुन  कमिशन  चाहे  टेक्नोलोजी  मिशन  हो
 या  मिनी  मिशन  इनकी  काफौ  उपलब्धि  रही  है

 डा०  चन्प्रशेखर  त्रिपाठी  :  इतते  इन्स्टीट्यूणन  बनाये  हैं  हमकी  एचीवमेंट  क्या  है  हमें  तो  दिखाई
 नदीं  देती  ।

 डा  शौरो  शंकर  राजहंस  :  ठीक  है  आपका  हमें  राष्ट्रपति  भवन  जाना

 श्री  रामानन्द  यादव  :  जो  हम  इंस्टीट्यूशन  को  पेमेंट  करते  हैं  वह  रिसर्च  करते  काम  करते '
 एक  प्रतिष्ठित  संस्थान  है”जैसे  बिद्दार  में  ललित  नारायण  संस्थान  हम

 इनको  अगेज  किये  हुए  हैं  और  उनकी  रिपोर्ट  लाभप्रद  हमारे  29  संस्थान  हैं  जो
 इस  प्रकार  की  छानबीन  करते  हैं  भोर  हमें  खबर  देते  उत्तर  बिहार  के  बारे
 में  जैसा  डाक्टर  साहब  ने  इसको  मालूम  होना  चाहिये  कि  आजादी  के  बाद

 बहुत  बडी-बडी  समस्यपायें  हल  हो  गई  हमारे  देश  ने  बढुत  तरक्की  की  आप  कुछ  पता
 करें  तो  अच्छा  होगा  ।  उत्तर  बिहार  के  अन्दर  जब  बाढ़  आती  है  तो  वहाँ  समस्या  उत्पन्न  हो  जाती

 हैं  कुओं  के  पानी  का  स्तर  ऊपर  हो  जाता  है  और  वह  गन्दा  हो  जाता  वहाँ  पाइव  में  भी  बाढ़  के
 समय  पानी  का  स्तर  ऊचा  हो  जाता  है  ओर  पीने  के  लाथक  नहीं  वहाँ  पामी  की  किल्लत

 रहती  है  ।  गर्ियों  के  दिनों  में  कुओं  का  पानी  सूख  जाता  हैਂ  गर्मियों  में  पानी  का  लेविल  नीचे  चला

 जाता  कुएਂ  सूख  जाते  गंदा  पानी  आता  तरह  तरह  की  बीमारियां  जैसे  कोलरा  फंलती  हैं  ।

 इन  सब्र  दिक्कतों  के  पानी  को  ट्रीट  करने  के  लिए  जिला  परिषद  के  पास  पहले  निधि  रहती  थी

 और  वे  उसी  से  पानी  को  ट्रीट  कर  लिया  करते  आज  हमारा  अधिकारी  वर्ग  कुए  के  पानी  को

 ट्रीट  करने  की  व्यवस्था  करता  मेरे  ख्याल  से  नोर्थ  बिहार  में  सबसे  अधिक  ट्यूबबैल  लगे  हैं  कयोंविः

 वहां  अच्छे  सम्पन्न  लोग  भी  हैं  और  वहाँ  ईजीली  पम्प  लग  जाता  मिट्टी  अच्छी  उसमें  बिशेष

 खुदाई  नहीं  करनी  पड़ती  और  रिंग  की  आवश्यकता  नहीं  होती  ।  इसलिए  नोर्थ  बिहार  में  समस्या

 इतनी  जटिल  है  जितनी  साउथ  ब्रिहार  में  हैं  ।  निश्चित  रूप  साड्थ  बिहार  में  स्थिति  कठिन

 और  जटिल  है  और  बहाँ  कई  जगह  तो  भी  क्राम  नहीं  करते  मैंने  खुद  देखा  बहां  लोगों
 को  तीन-तीन  और  चार-चार  या  6  मील  से  सिर  पर  पानी  ढोकर  लाना  पढ़ता  उन्होंने  वहां  टिन
 के  डिब्बों  दोनों  तरफ  बांध  कर  कंवर  जैसी  बनायी  होती  है  और  वे  दूर  से  पादी  लाने  में  उसको  काम
 में  लाते  जो  सम्पन्न  हैं  और  वैभवशाली  उन्होंने  इस  काम  के  लिए  आवमो  अप्बाइन्ट  किए  हुए
 हैं  । सरकार  सब  कुछ  जानती  दै  और  उसके  पास  जितनी  निधि  उसमें  से  ही  आबंटित  करती  है  ।

 सरकार  फिर  भी  पानी  की  समस्या  से  पूरी  तरह  अवगत  जाग्ररूक  है  और  समाधान  हेतु  सचेत

 पूरी  कोशिश  कर  रही  है  और  आगे  भी  करेगी  ।  यहो  कारण  है  कि  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जो  के  इस  संबंध
 में  कई  आदेश  हैं  और  उन्होंन  बस  दिशा  में  काफी  घन  उपलब्ध  कराया  है  और  जितने  साइंटिफिक

 इंसटीट्यूगन्स  जो  अपना  रोल  टेप्नोलोजिकल  मिशन  को  एपिस्ट  करने  में  वाले  उन  सब
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 को  आददैंश  दिए  गए  हैं  कि  बे  मिन्री  मिशंन  और  टैक्सोलौजिकल  मिशन  की  सहायता  करें  ताकि  पीने
 के  पानी  की  सैमहयां  के  हमांबी  हल  खोजा  जा  सके  ।  फिर  भी  कई  ऐसी  समस्यायें  कहीं  पानी  दूर
 मिलता  कहीं  खारा  होता  खराब  होता  कहीं  वर्षा  कम  होती  कहीं  पानी  का  लेबल  नोचा

 हो  गया  कहीं  पानी  से  बीमारियां  फैल  जाती  कहीं  सैलाइन  वाटर  इन  सब  समस्याओं  को

 हम  एक-एक  करके  हल  कर  रहे  अभी  यहाँ  पर  कोस्टल  प्लाम  की  चर्चा  भी  की  उस  पर
 भी  मिति  भिशन  के  लोग  छानबीन  करेंगे  कि  बद्ठां  पानी  को  कैसे  ट्रीट  किया  वे  इस  सम्बन्ध  में

 अपनी  रिपोर्ट  देंगे  और  यह  मिनी  मिशन  का  फंवशन  जब  हमें  एक  जगह  कुछ  अनुभव  प्राप्त  हो
 जाएगा  तो  उसका  लाभ  हम  दूसरे  क्षेत्रों  में  इस  समस्या  के  समाधान  हेतु  एप्लाई
 केवल  मिनी  मिशन  से  ही  पानी  की  समस्या  हल  होने  वाली  नहीं  पानी  की  समस्या  को  हल  करने  के

 लिए  दूसरे  कार्यक्रम  हैं  और  यह  भी  चलता  रहेगा  ।  सारे  स्टेट  के  लिए  हमते  बाड़मेर  सं  एक  मिनि
 मिशन  बनाया  है  और  उसकी  जो  उपलब्धि  वह  जो  छानबीन  तरीके  उनका
 लाभ  हम  दूसरी  जगह  उठायेंगे  और  दूसरे  स्थानों  पर  पानी  की  समस्या  हल  जैसा  यहाँ  एक
 माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  उनके  क्षेत्र  में  भी एक  मिनी  मिशन  कायम  कर  दिया  एक ही  क्षेत्र

 फाफी  है  वहाँ  के  क्योंकि  उसका  काम  बन्द  नहीं  होगा  ।  फिर  कोई  खास  एलोकेशन  इसके  लिए

 नहीं  की  सिर  दो  करोड़  रुपया  मिलता  है  जिसमें  वह  छानबीन  का  काम  करता  और  भी

 एक  तरह  से  वह  एसिस्ट  कर  रहा  है  कि  सारे  स्टेट  की  समस्या  को  हल  किया  बह  जो  छानबीन
 के  पश्चात  तौर  तरीके  बतायेगा  उसको  हम  दूसरी  जगहों  पर  एप्लाई  उनका  लाभ

 बाड़मेर  की  उपलब्धि  से  हम  दूसरी  जगहों  की  समस्या  भी  हल  करेंगे  ।

 गोआ  के  एक  माननीय  सदस्य  ने  इन्टर  स्टेट  रिवर  की  चर्चा  को  ।  चू  कि  यह  मामला  दो  सटेटों  के
 बीच  का  इसलिए  मैं  उस  पर  कुछ  कहना  उचित  नहीं  समझता  ।  क्योंकि  यह  बड़े  स्तर  का  मामला

 इन्टरस्टेट  प्रश्न  खुद  गोआ  स्टेट  को  कर्नाटक  से  बात  करनी  चाहिए  और  माननीय  सदस्य  को

 चाहिए  कि  वे  अपनी  सरकार  को  पहल  के  लिये  दूमश  सुझाव  उन्होंने  दिया  कि  गोआ  को
 10  करोड़  रुपया  दिया  इस  विषय  में  भी  मैं  कुछ  नहीं  कह  परन्तु  गोआ  में  पीने  के
 पानी  की  जो  समस्या  उसकी  ओर  भी  भारत  सरकार  का  पूरा  ध्यान  है  और  मैं  अपने  सैक्रेटरी  को
 इस  सम्बन्ध  में  जांच  करने  के लिए  गोआ  इसके  अलावा  हमने  वहां  के  लिए  एक  कायंक्रम
 भी  बनाया  प्लान  भी  बनाग्रा  अप्रल  के  महीने  मैं  गोवा  जाऊंगा  और  पानी  की  समस्या
 को  देखूगा  और  जो  पैसा  देते  हैं  उसका  सदुपयोग  होता  है  या  यह  भी  देखू गा  ।

 आपको  जानकर  ताज्जुब  होगा  कि  एक  स्टेट  ऐसी  है  जहाँ  पीने  के  पानी  की  किल्लत

 है  उसको  हमने  पैसा  भी  दिया  है  लेकिन  उस  पैसे  को  वह  स्टेट  खर्च  भी  नहीं  कर  पाई  माननीय

 सदस्य  तो  मैं  उस  स्टेट  का  नाम  भी  बता  सकता  मैं  समझता  हूं  कि  नाम  बताना  ठीक  नहीं
 है  |  पानी  के  लिए  पैसा  दिया  लेकिन  पैसा  खर्च  नहीं  किया  वहाँ  पर  लोग  पानी  की  किल्लत  '
 की  वजह  से  एक  जगह  से  दूसरी  जगह  जा  रहे  हैं  ।

 मान्यव  ,  सारा  इम्प्लीमेंटेशन  राज्य  सरकारों  के  ऊपर  लेकिन  पैसे  का  सदुपयोग  कंसे
 किया  जाए  इसके  लिए  हम  मानिर्टारिंग  भी  करते  हैं  और  इवेल्यूशन  भी  कराते  हैं  और  समय-समय  पर

 गाइड-लाइन्स  भी  देते  हैं  ।  अतः  हम  आशा  करते  हैं  राज्य  सरकारे  निश्चित  रूप  से  इस  दिशा  में  काफी

 प्रथास  करेगी  ।
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 शुदि-पत्र

 विष्य  पृष्ठ  6,  केल्थान_पर

 पृष्ठ  118,  पीक््त  15,  प्रततिवेदनਂ  के  स्थान_पर  प्रततिवेदन

 |

 पृष्ठ  |।8,पीक््त  15,  "7  शवाਂ  प्रीतवेदनਂ  दे_सान_पर  प्रतिवेदनਂ

 पढ़िये  ।

 विय्य  पृष्ठ  5,  के  स्थान_पर

 पृष्ठ  1118  पी  क्त  8,  कृष्ण  रावਂ  ढे_स्थान_पर  वगी6वृष्ण

 रावਂ

 |,  पीक्त  2,  के_ज्थान_पर

 विज्ध  पृष्ठ  [1118,  पीक्त  13,  किशोरी  सिन्हाਂ
 स्थान

 *श्रगीमती  क्शोरत  सिंहਂ  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  16,  पीक््त  9,  "hk"  के  स्थान

 पृष्ठ  ५9,  नीचे  से  पीक््त  7,  से  पहले  "tal"  अंतःस्थातित_करिये  ।

 पृष्ठ  50,  नीचे  से  पीक्त  5,  के  बाद  उत:स्थाय्रित  कीरिये  ।

 पृथठ  108,  नीचे  से  पीक््त  2,  रोपणਂ  के  स्थान_पर

 पृष्ठ  137,  नीचे  से  पौक््त  10,  नहਂ  से  पहले  "8"  स्थापित  करिये  |
 सके  अमके  तक  ८ममे  समन  बन  रे  सा  खाक  4०3  काम  समा  साथ»  सका  अना  ee  ७  के  काम

 पृष्ठ पी क्त के स्थान_पर् फ़्टवेयरਂ पृष्ठ पौक््त के_स्थान_पर पृष्ठ पी क्त “। 87-88" के_स्थान_पर पढ़िये । पृष्ठ से षकक््त 6, के स्थान_पर ०» ननमी पृष्ठ पी क््त मही वयਂ के स्थान_पर


